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 महोदय  पीठासोन

 निधन  संबंधी  उल्लेख  *

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  दाजीबा  बलवन्तराय  देसाई  णो  1977-1979  के  दौरान

 छठी  लोक  सभा  के  सदस्य  दुःखद  निधन  के  बारे  में  सभा  को  सूचना  देनी  वह
 के  दोरान  राज्य  सभा  के  भी  सदस्य  रहे  ।

 वह  एक  प्रसिद्ध  राजनंतिक  और  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  थे  और  उन्होंने  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  और  अनुसूचित  जातियों  में  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  काम  किया  ।  वह  दक्षिण  महाराष्ट्र  शिक्षण
 बेलगाँव  के  अध्यक्ष  भी  रहे  ।  वह  एक  मासिक  और  साप्ताहिक  पत्रिका  के  संपांदक  थे  ।
 श्री  देसाई  का  निधन  59  बर्ष  की  आयु  में  19  1985  को  महाराष्ट्र  के  रायगढ़

 जिले  में  आलीबाग  में  हुआ  ।

 हम  श्री  देसाई  के  निघन  पर  गहरा  दुःख  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा
 भी  मेरे  साथ  दुःखी  परिवार  के  प्रति  संवेदना  ब्यकत  करती  है  ।  दुःख  व्यक्त  करने  के  लिए  सभा

 कुछ  देर  मौन  खड़ी  होगी  ।

 तत्पशल्षात्‌  सबस्यगण  थोड़ो  देर  के  लिये  भोन  लड़  रहे  ।

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 ,
 गिर  जन  का  विफास

 *201  की  झार०पो०  गायकजाइहु  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पयंटन  के  संवर्धन  हेतु  गिर  बन  का  पाक  के

 रूप  में  विकास  करने  का
 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  धनराशि  निर्घारित  को  गई  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  श्लोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  से  ग्रुजरात
 राज्य  सरकार  ने  गिर  में  सफारी  पाक  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  और  1984-85 5  के
 दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  12.52  लाख  रुपये  का  प्रावधात  किया  है  ।

 »  श्री  रणजोत  सिह  ग्रायक्वाड़  :  गिर  वन  का  कम  से  कम  एक  भाग  तो  पहले  से  ही

 विद्वार  है  और  दूसरा  भाग  राष्ट्रीय  पार्क  जहां  पयंटक  जाते  रहते  हैं  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री
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 प्पनपमशभ:88?थ।थ।पथयथ/:,भ/ि।/ण।:  न भफफप््भभजजह्डैहूजऊणफणएण
 जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सफारी  पाक  बनाने  से  इस  पाक  विशेष  को  क्‍या  अतिरिक्त  लाभ
 मिलेगा  और  क्‍या  इस  विषय  के  विशेषज्ञ  संगठनों  को  सफारी  पाक॑  चलाने  के  लिए  कोई  अतिरिक्त

 सुविधा  मिलेगी  ?

 ध्ज़ें  बोर  यह  मुख्यतया  दाक्षिक  परियोजना  लोगों  को  देछा  के  प्राकृतिक
 हास  की  छिक्षा  दी  जाती  है  और  यहाँ  का  दोरा  करने  वाले  परयंटक  पशुओं  के  बारे  अर्थात  पष्ु

 से  रहते  हैं  और  कैसे  व्यवहा  र  करते  जान  सकेंगे  ।  यह  बच्चों  और  विद्याथियों  आदि
 को  सामान्य  दिक्षा  देने  के  लिए  है  ।

 -  श्री  रणजजोत  सिह  गायकवाड़  :  मैंने  उन  संमठनों  के  बारे  में  पूछा  है  जिन्हें  इस  विषय  की
 जानकारी  हो  सकती  कया  इन  सफारी  पार्कों  को  चलाने  लिए  उन्हें  कोई  अतिरिक्त  शक्तियां
 भो  दी  जाएंगी  ?

 बोर  सेन  :  इसके  लिए  सूचना  की  आवश्यकता

 रणजोतसिह  गायकवाड़  :  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  और  बतंमान  प्रधान  मंत्री  दोनों  हमारी
 सांस्कृतिक  विरासत  के  बारे  में  अत्यधिक  रुचि  लेते  रहे  मेरे  विचार  में  ये  सफारी  पार्क  और

 प्राकृतिक  पशु-विहार  हमारी  विरासत  का  ही  एक  अ
 ग

 हैं  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  यहाँ  उपस्थित  हैं  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृपया  मुझे  बताएं  कि  कया  इन  वनों  को  सघन
 बनाने  का  कोई  कायेंक्रम  है  ताकि  बनों  में  पेड़ों  को  न  गिराया  जाय  और  इन  बनों  में  जंगली

 पष्ुओं  के  रहने  के  लिए  जो  प्राकृतिक  स्थान  विद्यमान  वे  समाप्त  न  हो  जाए  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  संबंध  में  क्या  कहना  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  और  भी
 कार्यत्रम

 सथु  दष्डबते  :  आप  एक  ओर  प्रधान  मंत्री  पंडित  नेहरू  का  नाम  भी  जोड़
 सकते  हैं  ।

 भी  वीर  सेन  :  वन्य  नीवन  के  संरक्षण  हेतु  हम  कई  परियोजनाओं  विशेष  रूप  से  पशु-विहार
 और  राष्ट्रीय  पार्को  के  बारे  में  निर्णय  ले  रहे  हैं  ।

 आओ  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  इन  वनों  के  हितों  की  देखभाल  हेतु  कोई  राष्ट्रीय
 संगठन  है  ?

 घौर  सेन  :  इस  प्रकार  का  संगठन  बनाने  का  इस  समय  हमारा  कोई  विचार
 नहीं  है  ।

 बो०  के०  गढवी  :  सम्पूर्ण  समा  को  यह  जामकारी  है  कि  एक  सींग  वाले  उत्कृष्ट  गेंडे
 की  भांति  एशियाई  सिंह  भी  गिर  बन  में  ही  पाये  जाते  मफ्रीका  में  सफारी  व्यवस्था  है  और  पाक
 सफारी  के  लिए  खले  हैं  जो  कि  पर्यटकों  के  लिए  अत्यधिक  आकषंण  का  केन्द्र  भतः  इन  पशुओं

 सुरक्षा  तथा  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  हेतु  यह  गुजरात  में  भी  किया  जा  सकता  है  जो  कि

 सम्पूर्ण  एशिया  में  एक  भद्वितीय  स्थान  है  ।  अतः  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  इन
 बनों  के  विकास  हेतु  अधिक  घनराशि  आबंटित  करके  इनकी  ओर  विशेष  ध्यान  देना  चाहती  है
 क्योंकि  वहां  चोरी-छिपे  शिकार  किया  जाता  है  भोर  वहां  रहने  वाले  लोगों  को  कहीं  भोर  बसाने
 को  व्यवस्था  नहीं  है  ।  शेरों  के  प्राकृतिक  वास  धीरे-धीरे  समाप्त  होते  जा  रहे  हैं  और  उनके
 विकास  हेतु  प्रतिकूल  बातावरण  बनता  जा  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को alt
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 इस  तथ्य  की  जानकारी  है  और  कया  वह  इस  ओर  समुचित  ध्यान  देकर  अधिक  घनराशि  आबंटित

 कर  रही  है  ।

 थीर  सेन  :  ये  राष्ट्रीय  पाक  वन्य  जीवन  की  सुरक्षा  हेतु  हैं  विशेषरूप  से  पार्क  और

 सफारी  पाक  तो  इसीलिए  हैं  ।

 अधान  मंत्री  राजोबव  :  वन  ओर  वन्य  जीवन  हमारी  सम्पदा  का  अभिन्न  अंग

 हैं  और  उनकी  रक्षा  की  जानी  सरकार  वन्य  जीवन  ओर  बनों  को  सुरक्षा  हेतु  सभी  संभव
 कदम  डठाएगी  ।  इन  पार्कों  के  ईदं-गि्द  जनसंख्या  का  दबाव  बहुत  बढ़  जाने  से  उन  पार्कों  को

 अत्यधिक  खतरा  है  ।  हम  इसका  पता  लगा  रहे  हैं  कि  इन  पार्कों  की  रक्षा  कंसे  की  जा  सकती  है  ।

 पहले  से  ही  एक  विचार  यह  है  कि  इन  पार्कों  के  गिर्दं  एक  सुरक्षित  क्षेत्र  बनाया  जाए  और

 ज्यों-ज्यों  आप  प्रमुख  क्षेत्र  से  दूर  जाए  नियंत्रण  कम  होता  जाए  ।  हम  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  प्रत्येक

 पहलू  की  जांच  कर  रहे  हैं  ओर  यह  भी  देखेंगे  कि  हम  सुरक्षा  कंसे  प्रदान  कर  सकते  पर्यावरण  की

 सुरक्षा  के  महश्व  के  प्रति  लोगों  को  कंसे  शिक्षित  कर  सकते  और  इस  सब  का  भारत  भें  लोगों  को

 जीवित  रहने  के  प्रइन  से  सम्बन्ध  हैं  क्योंकि  यदि  हम  पर्यावरण  को  बिल्कुल  खराब  कर  देते  हैं  तो

 हमारे  लिए  जीवित  रहना  अत्यन्त  कठिन  होगा  ।  इसका  उत्तर  केवल  यही  कि  लोगों  को  शिक्षित
 किया  जाए  और  विद्यालय  स्तर  पर  इस  विषय  को  पढ़ाया  जाए  ताकि  इसमें  अन्तनिहित  खतरों  की
 जानकारी  हो  सके  और  हम  यह  सब  करने  का  प्रयास  भी

 झऔी  डो०बो०  पाटिल  :  प्रश्न  में  मुख्य  जोर  इस  बात  पर  था  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार
 पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गिर  वन  को  सफारी  बन  में  विकसित  करना  चाहती  उत्तर
 में  यह  बताया  गया  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ओऔर

 वर्ष  1984-85  के  लिए  इस  बारे  में  प्रावधान  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  परियोजना  में  गुजरात
 सरकार  की  म्रदद  करेगी  ।

 बोर  सेन  :  केन्द्रीय  सरकार  सड़क  बनाने  और  तार  लगाने  भादि  जंसे  अनावर्ती  खर्चों

 के  लिए  अनुदान  देती  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  इस  काम  के  लिए  9.24  लाख  रुपए
 दिए  हैं  ।

 ]
 *

 श्री  बनबारी  लाल  बेरबा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  राजस्थान  में  इस  समय  दो

 बहुत  महत्वपूर्ण  गेम  सक्‍्चुअरीज  हैं--एक  तो  सवाई  माधोपुर  जिले  में  रण  थम्भोर  संक्‍्ब॒ुअरी  है
 और  दूसरी  अलवर  जिला  में  सिरस्का  है--वहां  पर  बड़े  पंमाने  पर  कई  किस्म  के  जानवर  शेर

 बग  रह  हैं  जिनका  बहुत  अच्छा  विकास  हुआ  है  ।  क्‍या  इन  दोनों  गेम  सेकक्‍्नुभ्ररीज  के लिए  सरकार

 की  कोई  योजना  है  जिससे  कि  उसका  विकास  हो  सके  ?  चूंकि  वहां  पर  बहुत  टूरिस्ट  भाते  हैं
 और  ठहरने  का  प्रबन्ध  कम  है  इसलिए  क्‍या  इसके  ऊपर  सरकार  विचार  करेगी  ?

 कली  बीर  सेव  :  इसके  लिए  सूचना  की  आवश्यकता  होगी  ।

 ]
 बनरोपण  के  लिए  परतो  भूमि  का  पता  सगाने  का  तरोका

 202.  भीसतो  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 क्यों  सरकार  को  परती  भूमिं  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  विकास  के  लिये  क्षेत्रों  के

 निर्धारण  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा
 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण  किन॑-किन  राज्यों  में  किया  जा  रहा
 यदि  तो  वन  रोपण  के  लिए  परती  भूमि  का  पता  लंगाने  के  लिए  क्‍या  अन्य

 तरीका  अपनाया  जो  रहां  और

 उक्त  योजना  के  अम्तगेत  क्‍या  संस्थागत  प्रबंध  किये  गये  हैं  भोर  कौन  सी  किस्मों  के

 वक्ष  लगाए  जाएं गे  ?

 पर्धोवरेंज  झ्लोर  वन  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  बीर  :  से  देछा  में  दूर
 स॑वेदंन  तकनीकी  कां  प्रयोग  करते  हुए  सर्वेक्षण  किया  गया  इकट्ठे  किये  गये  आंकड़ों  का

 प्रंतिपादन  किया  जा  रहां  है  भोर  शीघ्र  ही  परिणाम  प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  उपभोक्‍त

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  अक्ृष्य  भूमि  विकास  योजना  के  अन्तगंत  विकास  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया

 राज्य  सरकारों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  ऐसी  अक्ृष्य  भूमि  का  पता  लगायें  जिसे
 बंनरोंपण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाया  जा  सके  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  योजना  को  क्रियान्धित  के  लिये  भिम्नलिखित  संस्थागत  हि
 प्रबन्ध  पहले  ही  उपलब्ध  हैं  :--

 (1)  वन

 (2)  जिला  ग्रामीण  विकास

 (3)  मृदा  संरक्षण

 (4)  विशेष  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण

 इसके  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिये  गैर-सरकारी  संगठनों
 और  भन्‍्यों  का  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव

 इस  योजना  को  संस्थागत  विस  और  द्विपक्षीय॒/बहुपक्षीय  सहायक  एजेंसियों  से  प्राप्त
 सहायता  से  घनराशि  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ।  मृदा  और  जलवायु  सम्बन्धी  स्थितियों  पर  विचार
 करते  हुए  वृक्ष  की  विभिन्‍न  किस्मों  का  चयन  किया  जायेगा  ।

 झीमतो  श्ीमतो  किशोरी  सिह  :  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री
 सभा  को  यह  सूचना  दे  सकंग  कि  क्षेत्र  का  निर्धारण  करने  संबंधी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  में
 कितना  समय  लगेगा  ।  क्‍या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  यह  जानकारी  मिली है  कि  इसमें  कितना
 समय  लगने  की  सम्भावना  है  ।

 श्री  बोर  सेन  :  यह  सूचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 +भोसती  किशोरी  सिंह  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  इसमें  कितना  निवेदा  किये  जाने  की
 सम्भावना  हैं  और  उससे  कितने  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होंगे  ।

 .  श्री  बोर  सेन  :  विस्तृत  अनुमान  अभी  नहीं  लगाया  गया  इसके  लिए  एक  अलग  सूचना
 की  आवदयकता  है  ।

 श्री  के०  राममूर्ति
 :  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  बनरोपण  के  लिए

 कितनी  अकृष्य  भूमि  है  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  प्रति  वर्ष  वर्षा  कम  होती  जा  रही  है  ।
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 पहली  समस्या  तो  यही  है  कि  ऐसी  मूमि  का  निर्धारण  राज्य  स्तर  पर  वन  और  अन्य

 विभागों  द्वारा  किया  जाता  ऐसे  अनेक  लोग  बल्कि  लाखों  लोग  हैं  जो  अपनी  भूमि  जोत  रहे

 हैं  पर  उन्हें  बेदखल  कर  दिये  जाने  का  खतरा  है  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  वनरोपण  के  नाम  पर

 कुछ  ऐसे  किस्म  के  पेड़  लगाए  जा  रहे  हैं  जो  हमारे  देश  के  लिए  हानिकारक  उनमें  से  एक
 गन्धसफेदा  है  जो  केवल  अधिक  जल  बाले  क्षेत्रों  अथवा  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  है  ।  इंसे
 दूसरे  क्षेत्रीं  में  भी लगाया  जा  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  किए  गए  कुछ  अनुसंधानों  से  पता  चलता  है
 कि  गन्ध  सफेदे  का  पेड़  मूमिगत  जल  को  सुखा  देता  है  ।  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  उन  राज्यों  ऐसी  मूमि  का  निर्धारण  किया  जाना  किसानों  के

 हितों  कां  ध्यान  रखने  और  विशिष्ट  किस्म  के  पेड़  लगाने  के  बारे  में  कोई  मार्ग-दर्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  गए  हैं  ।

 क्रो  बोर  सेन  :  वहां  पर  अवंध  कब्जा  हो  रहा  है  और  राज्य  सरकारों  से  यह  पता  लगाने
 का  अनुरोध  किया  गया  कि  वास्तव  में  वहां  पर  कितनी  मूमि  उपलब्ध  है  ।  मूमि  का  सीमांकन
 तथा  शिनाख्त  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  जहां  तक  प्रद्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध

 भूमि  की  किस्म  तथा  जलवायु  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  के  विभाग  द्वारा  अलग  किस्म  के  वृक्षों
 की  सिफारिश  की  जाती  है  ।  जहां  तक  यूकेलिप्टस  व॒क्षों  का  प्रएइन  मेरे  विचार  यह  एक

 बहुत  ही  अनिष्टकारी  वृक्ष  है  और  जो  विचार  माननीय  सदस्यों  ने  ब्यकत  किये  वह  सहो
 नहीं  हैं  ।

 की  के०  राममूर्ति  :  इन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  है'*ਂ  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसके  लिए  अलग से  प्रदन  कर  सकते  हैं  ।

 ,
 भो  थो०  तुलसीराम  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  पहले  क्वेइ्चन  में  ही  पूछना  चाहता

 लेकिन  आप  इस  तरफ  कम  देखते  उधर  ही  देखते  हैं  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  फारेस्ट  बात  ठीक  लेकिन  जो  जानवर  वहां  पलते  वे
 आदमियों  और  दूसरे  जानवरों  को  खा  जाते  इनकी  रक्षा  के  लिए  योजना  बनाई  जानी

 जैसे  मेरी  कॉस्टीचूएन्सी  आन्ध्र  प्रदेश  के नागरकरनूल  के  ताल्लुक  अच्छमपेट  में  टाइगर  प्रोजेक्ट
 बना  जो  वहां  के  आदर्मियों  गौर  जानवरों  को  खा  जाते  हैं''*

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पिछले  प्रइन  पर  मत  जाइये  ।  अगर  आप  इस  पर  कोई  अनुपूरक  प्रइन

 पूछना  चाहते  हैं  तो  भाप  पूछ  सकते  हैं  ।

 ....”
 क्रो  बो०  तुससी  रास  :  मैं  यही  पूछता  चाहता  हूं

 कि  इसके  लिए  कोई  ऐसी  व्यवस्था  होगी
 चाहिए  जिससे  आदमियों  भौर  जानवरों  की  रक्षा  हो  सके  ।

 |  ...
 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :

 मंत्री  महोदय  ने  पहले  ही  दूर  संवेदन  अनुसंधान  प्रयोगशाला  के

 बारे  में  जवाब  दिया  है  ।  क्‍या  उन्होंने  एन०  भार०  एस०  हैवराबाद  की  मदद  ली  है  जो  देश

 5
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 न  नाक
 में  मूगमंशास्त्र  की  सारी  जानकारी  का  नक्शा  खींच  कर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  की  परती  भूमि  के

 बारे  में  बता  सकता  है  जिसका  उपयोग  वनस्पति  उगाने  तथा  पल्ु  पालन  के  लिए  किया  जा  सकता

 है  ?  क्‍या  विभाग  द्वारा  यह  सर्वेक्षण  एन०  आर०  एस०  जो  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा

 शुरू  किया  गया  की  सहायता  लेकर  किया  गया  है  ?  अगर  तो  कया  मंत्री  महोदय  इस
 सारे  उप-महाद्वीप  का  चित्र  लेने  के  लिए  एन०  आर०  एस०  ए०  के  पास  घनराशि  जमा  करायेंगे  ?

 भारत  एक  देश  नहीं  बल्कि  एक  उपमहाद्वीप  है  ।  मंत्री  महोदय  एन०  आर०  एस०  ए०  की
 मदद  मभूगर्भीय  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  लेंगे  और  राज्य  सरकार  को  उसके  अनुसार  बन
 रोपण  के  कार्यक्रम  का  सुझाव  देंगे  ।

 महोदय  :  आप  विशिष्ट  प्रन्‍ननन  कीजिए  ।  आप  इस  तरह  से  भाषण  जारी  नहीं
 रख  मकते  हैं  ।  आप  विशिष्ट  प्रदन  पूछिये  ।

 हा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैंने  पूछा  है  ।  आप  इसे  समझ  नहीं  पाये  हैं  ।  )
 शो  थीर  सेन  :  मैंने  पहले  ही  अपने  जवाब  में  बताया  है  कि  दूर  संवेदन  तकनीक  तथा

 एन०  आर०  एस०  ए०  हैदराबाद  की  मदद  से  भी  सर्वेक्षण  कराया  जा  रहा  है
 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  आपने  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दे  दिये  हैं''*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।
 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  आपको  मेरे  अधिकार  का  संरक्षण  करना  चाहिए  ।

 «उपाध्यक्ष  महोदय
 :  पहले  ही  आपने  प्रश्न  पूछ  लिया  है  और  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दे

 दिया  है  ।  अगर  आप  कुछ  भौर  पूछना  चाहते  हैं  तो  आप  मंत्री  महोदय  को  लिखकर  दे  सकते
 वह  आपको  उत्तर  दे  देंगे  ।

 ०डॉ०  कृपासिन्घु  भोई  :  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  यह  करना  चाहती  पंडित  जवाहर  लाल
 नेहरू  यह  चाहते  श्री  राजीव  गांधी  इसे  करना  चाहते  )

 »  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही आपको  आपका  अधिकार  दिलाया  है  तथा  आपको
 जवाब  दिलवाया  मैंने  आपको  अवसर  दिया  था  जो  आपने  खो  दिया  है  |  अब  कृपया  बैठ
 जाइये  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  वह  वंमान  प्रधानमंत्री  के  लिए  भी  मूतकाल  का  प्रयोग  कर

 रहे  हैं  ।
 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैं  बंठ  जाता  हूं  लेकिन  आपने  मुझे  मेरा  अधिकार  नहीं  दिलाया

 है  |  देश  को  इससे  हानि  होगी  ।  आपको  प्रइन  की  गंभीरता  को  समझना  चाहिए'*ਂ  )
 उपाष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  आपको  मोका  दे  दिया  है  ।  मुझे  अन्य  सदस्यों  को  भी

 अवसर  देना  है  जो  अपनी  बारी  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  ।
 न

 आओ  राम  भगत  पासवान  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  देश  के  अन्दर  कितनी  बैरेन  लेंड
 कितनी  ऊसर  मूंमि  है  जिस  पर  खेती  नहीं  हो  रही  है  और  क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  परती  मूमि  को
 उपजाऊ  बनाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है  ?  यदि  बनाई  है  तो  वह  क्या  योजना  इसके
 अलाबा  बहुत  सी  ऐसी  मूमि  है  जहां  साल  के  नो  महीने  तक  बाढ़  का  पानी  लगा  रहता  उसमें
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 खेती  नहीं  होती  है  तो उस  मूमि  को  उपजाऊ  ओर  ख़ेती  के  योग्य  बनाने  क ेलिए  आपके  पास  कोई
 योजना  है  ?

 बोर  सेन  :  उपाध्यक्ष  यह  प्रइन  तो  वेस्ट  लेंड  के  एफारेस्टेशन  के  बारे  में

 जहां  तक  खेती  का  प्रदन  वह  इससे  नहीं  उठता  ।
 ह

 ]  ,  ु
 झो  सोमनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 परती  मूमि  को  सामाजिक  बानिकी  में  बदलने  के  लिए  कोई  विशेष  कदम  उठाये  गये  ओर  अगर

 ऐसा  है  तो  कौन-कौन  से  कदम  किन-किन  राज्यों  में  उठाये  गये  हैं  ।

 .
 भरी  ओर  सेन  :  उत्तर  के  भाग  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि  किस  एजेंसी  के

 जरिए  से  काम  कर  रहें  हैं  और  यह  काम  इस  वक्‍त  भी  चालू  पिछले  30  बर्षों  सन्‌  5  से

 यह  फारेस्ट्री  का  काम  चल  रहा  है  ।

 ]  ०ਂ

 शो  सोमनाथ  रथ  :  मेरा  खास  प्रशन  सामाजिक  वानिकी  के  बारे  में  महोदय  ।

 |]
 +

 झ्लो  बोर  सेन  :  जी  सोशल  फारेस्ट्री  के  बारे  में  मैंने  बताया  ।

 [  प्रनुवाद  ]  ..  +

 श्रीमती  प्रभावता  ध्रुप्ता  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  जानना  चाहती  हूं
 कि  क्‍या  परती  मूमि  विकास  कार्यक्रम  को  कृषि  या  जंगल  उत्पाद  पर  आधारित  औद्योगिक  प्रक्रिया

 .  से  जोड़ा  जाएगा  ताकि  संसाधनों  का  भरपूर  उपयोग  तथा  रोजगार  के  विविध  अवसर  सुनिष्दिचत
 किये  जा  सकें  ।

 की  जीर  सेन  :  मैं  प्रघन  को  नहीं  समझ  महोदय  ।

 प्रधानसंत्रो  राजोब  :  मेरे  विचार  में  प्रशन  का  उत्तर  हांਂ  है  ।

 एस०  कृष्ण  कुमार  :  वन-रोपण  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  देश  के  बेरोजगार

 युवाओं  को  रोजगार  दिलाने  की  रचनात्मक  योजनाओं  के  बारे  में  सोचा  जा  सकता  रोजगार

 के  अवसर  तथा  सामाजिक  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखकर  व्यापक  जन  चेतना  उत्पन्न  करना  संभव
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इसके  लिए  ऐसी  कोई  कल्पनाशील  योजना  सरकार  के

 पास  है  ।

 हर  को  थोर  सेन  :  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  पौधे  लगाने  तथा  छोटे  पौधों  को

 किसानों  तथा  अन्य  जंगली  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किसानों  तथा  शिक्षित

 बेरोजगारों  का  सहयोग  लिया  जायेगा  ।  इस  तरह  से  उन्हें  रोजगार  मिलेगा  तथा  घन  भी  ।

 ]
 झी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  परती  मूमि  विकास  योजना  के

 अन्तर्गत  बिहार  में  कहाँ-कहाँ  सर्वेक्षण  किया  गया  है  क्योंकि  बिहार  में  बहुत  सो  ऐसी  जगह  परती

 पड़ी  हुई  है  *''हिन्दुस्तान  के  अन्दर  बिहार  है  या  नहीं  ?
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 किक बललककिल  किक  कीलककओ

 बिहार  में  सर्वेक्षण  किया  है  या  नहीं
 ?
 आप  बिहार  के  बारे  में  बतलाएंगे  या  नहीं  ?

 को  बीर  सेन  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  दे  तो  दिया  है  कि  हम  सारे  देश  में  सर्वेक्षण  करा

 रहे
 है  »श्रो  राम  श्रेष्ठ  खिरहर  :  बिद्दार  में  सर्वेक्षण  किया  है  या  इसके  बारे  में  मिनिस्टर

 स्राहव  को  जवाब  देना  चाहिए  ।

 बीर  सेन  :  बिहार  में  भी  हो  रहा  है  ।

 ]
 ©

 इष्डियन  एयरलाइन्स  के  कर्मचारियों  द्वारा  टिकटों  की  हेरा-फेरी
 +203  श्री  सनत  कुमार  म॑

 झरीसती  योता  सुखर्जो  :  क्या  पयेटन  झोर  नागर  विभानम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  कि  ६

 क्‍या  उनका  ध्यान  1  1985  के  स्टेंड्डਂ  में  रैकेट  बाई

 इण्डियन  एयरलाइन्स  स्टाफਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 यदि  तो  उसमें  क्या  बातें  कही  गई
 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कोई  जाँच  की  गई  है  भौर  दोषी  व्यक्तियों  को  पकड़ा

 गया  हे/आरोप  पत्र  दिए  गए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  मौर
 प्रकाशित  रिपोर्ट  के  आधार  पर  क्या  अग्रेतर  कारंवाई  की  जा  रही

 पयेटन  झोर  सागर  विसानन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पश्रशोक  :

 समाचार  में  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कलकत्ता  में  इण्डियन  एयरलाइन्स
 चारियों  का  एक  समूह  कुछ  हेराफेरियों  में  लगा  हुआ  है  जैसे  बिना  पुष्टिकृत  टिकटों  के  यात्रियों

 की  यात्रा  करने  में  सहायता  रियायती  दरों  पर  भधिक  सामान  ले  जाने  देना  आधे

 किरायों  पर  मुख्य  मार्गों  पर  यात्रा  करने  आदि  ।
 से  एयरलाइन्स  के  कभंचारियों  को  कथित  हेराफेरी  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो

 के  ध्यान  में  स्टेंडडंਂ  में  प्रकाशित  उक्त  समाचार  से  पहले  ही  आ  गई  थी  ।  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  इस  मामले  को  देख  रहा  यात्रियों  को  सीटों  के अनियमित  रूप  से  आवंटन

 के  लिए  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  कर्म  चारियों  के  विरुद्ध  उन्होंने  जांच  पूरी  कर  ली  केंन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  उन्हें  भेजे  गए  कुछ  अन्य  मामलों  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 »भो  सनत  कुमार  भ्ंडल  :  मैं  माननीय  मंत्रो  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 तरह  की  हेराफेरियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?  इसमें  शामिल  हुए  कमंचारियों
 का  ओहदा  क्‍या  है  ओर  इन  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  जिससे  इस  प्रकार  की  हेराफेरियाँ
 ब्यवहाय  होती  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  यदि  इम  संबंध  में  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए
 हैं  तो  बया  यह  देश  के  प्रधानमंत्री  के  पद  से  पूरी  तरह  गैर-जिम्मेदार  वक्‍तव्य  के  कारण  जिसमें
 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  और  अधिक  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  सुझावों  को  रह  शिया  गया
 इस  प्रकार  कलकत्ता  जंसे  सजीब  दाहर  को  निर्जीव  शहर  में  बदला  जा  रहा  हैं  ।
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 ममता  बनजों  :  यह  प्रदन  नहीं  यह  राजनैतिक  प्रेरित  प्रइन  है'*ਂ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रइन  के  बारे  में  अनुपूरक  प्रइन  पूछ  सकतो  इससे  आगे

 न  जाइए  ।

 )
 एक  साननोथ  सदस्य  :  विपक्षी  दलों  की  शालोनता  पर  महिला  सदस्य  द्वारा  प्रहार  किया

 जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  को  शांति  बनाए  रखने  का  अनुरोध
 करता  हुं  ।

 झो  सनत  कुमार  हस  तरह  की  हेराफेरियों  के  प्रति  संस्थागत  बचाव  क्या  है  ?

 इसमें  शामिल  हुए  कर्ंचारियों  का  ओहदा  क्‍या  था  ?  इन  खामियों  को  दूर  करने  के  जिससे

 इस  प्रकार  की  हेराफेरियां  व्यवहायं  होती  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  यदि  कोई  कदम

 नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  क्या  यह  देश  के  प्रधानमंत्री  के  पद  से  पूरी  तरह  गैर  जिम्मेदार  बक्तब्य  के

 कारण  हैं  जिसमें  इस  तरह  के  सुकावों  को  रह  करते  हुए'*ਂ  )
 »  उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  भारोप  लगा  रहे  आप  बताइए  कि  आप  क्‍या  चाहते

 आप  बागे  क्यों  जा  रहे  हैं  ?

 प्रधानमंत्री  शी  राजीब  गांधो  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  पूरी  तरह  से  सं  भ्रमित  हैं
 ओर  पहली  नजर  में  वह  पहला  प्रदन  नहीं  समझ  सके  वह  यह  समभना  चांहते  हैं  कि  इंडियन

 एयरलाइन्स  में  कुछ  हेराफेरियां  हो  रही  हैं  जो  कलकत्ता  के  भन्दर  गौर  बाहर  चलने  वाली

 अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  साथ  संबंधित  नहीं  हैं  ।  क्योंकि  उन्होंने  इस  प्रघन  को  उठाया  है  इसलिए  मैं

 इस  प्रदन  का  उत्तर  देना  चाहता  केन्द्रीय  सरकार  की  भोर  से  हम  एयरलाइन्स  को  कलकत्ता
 में  जाने  के  लिए  बाध्य  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  वे  कलकत्ता  जाने  के  लिए  इन्कार  कर

 रहे  हमने  एयरलाइन्सਂ  पर  इसके  लिए  दबाव  डाला  तो  वे  इसमें  शामिल

 होना  चाहते  हैं'*ਂ  कृपया  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  और  मुझे  यह  सूचना  मिली

 है  कि  अगले  कुछ  सप्ताहों  में  कुछ  ओर  विमान  कम्पनियां  कलकत्ता  से  अपनी  उड़ानें  बन्द  कर
 देंगी  ।  लेकिन  इस  बारे  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  को
 कलकत्ता  जाने  के  लिए  दबाव  नहीं  डाल  सकते  हैं  ।

 +एक  सासनोय  सदस्य  :  आप  एयर  इंडिया  या  इंडियन  एयरलाइन्स  को  पूछिये  ।

 औओओ  राजीव  गांधी  :  हमने  पिछले  कुछ  दिनों  में  अपनी  विमान  कम्पनियों  के  द्वारा  कलकत्ता
 से  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  में  वृद्धि  की  है  ।

 Mo  श्रो०  सधु  दंडवले  :  उन्होंने  बम्बई  और  दिल्‍ली  को  अधिक  पसन्द  किया  ।

 _  भो  राजोब  गांधो  :  जी  हां  ।  उन्होंने  बम्बई  और  दिल्‍ली  को  पसंद  किया  और  यदि  वे
 बम्बई  और  दिल्ली  को  पसन्द  करते  हैं  तो  हम  उस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  बम्बई  और
 दिल्‍ली  में  अधिक  गतिविधियां  हैं  ।  वे  दिल्ली  और  बम्बई  से  अधिक  यातायात  प्राप्त  करते

 हम  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  इंडियन  एयरलाइन्स  को  खाली  विमान  ले  जाने  के  लिए
 दबाव  डाल  सकते  हैं  लेकिन  हम  ब्रिटिश  स्केनडिनेवियन  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बिमान
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 कम्पनियों  को  कलकत्ता  के  लिए  खाली  विमान  ले  जाने  के  लिए  दबाव  नहीं  डाल  सकते  यह

 आप  पर  है  कि  आप  कलकत्ता  को  बनाएं  और  वे  स्वतः  आयेंगे  ।  यहां  शोर  मचाने  से  कोई  फायदा

 नहीं  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  दूसरे  सदन  में  अन्य  दिन  ऐसा  ही  किया  था'**

 )
 ५  श्री  राजोब  गांधो  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दो  ।  कलकत्ता  के  बारे  में  मैंने

 राज्य  सभा  में  जो  कहा  था  उसके  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अन्य  दिन  शोर  मैं

 मुद्दे  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  क्‍योंकि  यह  स्पष्ट  है  कि  वही  बात  आपको  ठेस  पहुंचा  रही
 से  एक  मेरा  रूयाल  है  कि  वह  पश्चिचम  बंगाल  से  ने  कहा  था  कि  कई  वर्षों  से

 कलकत्ता  से  पहले  अ ग्रेजों  द्वारा  और  उसके  बाद  अन्‍्यों  द्वारा  मनुचित  लाभ  उठाया  गया

 इसके  बाद  मैंने  यह  बताया  कि  इसका  अभी  भी  एक  राजनतिक  पार्टी  द्वारा  अनुचित  लाभ  उठाया

 जा  रहा  अब  यह्‌***

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  कृपया  शांत  रहें  ।  आप  सभी  बेठ  जाइए  ।

 )
 -  शो  राजोब  गांधी  :  वे  जो  कुछ  पूछेंगे  मै ंउन-सभी  का  जवाब  दूंगा  कृपया

 एक  प्रइन  मैं  इसका  जवाब  दूंगा  ।

 )
 सडपाष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सभी  बंठ  जाइए  ।  उन्हें  भाषण  समाप्त  करने  दो  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  शामिल  नहीं  किया  कृपया  बंठ

 जाइए  ।  प्रधानमंत्री  जी  श्वड़ें  मैं  इस  तरह  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने

 दें  ।  उसके  उत्तर  में  आप  प्रदन  पूछ  सकते  हैं  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  आप  अनुपुरक  प्रइन  पूछ  सकते  हैं

 लेकिन  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने  का  अधिकार  है  ।
 **

 जवाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  ब॒त्तांत  में  कुछ  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।
 **

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  पहले  आप  अपनी  सीट  ग्रहण  करें  ।  पहले  भाप  अपनी  सीट
 पर  जाइए  ।

 हि

 )

 ,  उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  अपनी  सीट  पर  जाइए  ।

 )
 Seeman

 ++कार्येवाद्यी  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपनी  सीट  पर  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?  यह  कोई  तरीका  नहीं

 है  |  कायवाही  वृत्तांत  में  कुछ  शामिल  नहीं  कियां  जायेगा  ।  आप  सदन  का  समय  क्यों  ले  रहे  हैं  ?

 अवाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपनी  सीट  पर  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 ह॒  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  पहले  अपनी  सीट  ग्रहण  करें  ।

 )

 ,  उषाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभी  सदस्यों  के  अधिकार  को  सुरक्षित  करना

 )
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  पहले  आप  अपनी  सीट  ग्रहण  करें  ।  आप  भनुपूरक  प्रइन  पूछ  सकते  हैं  । ह

 )

 उषाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  मैं  खड्टा  हूं  । आप  कृपा  करके  बंठ  जाइए  ।

 )
 उवाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सदस्यों  से  व्यवस्थित  ढंग  से  व्यवहार  करने  के  लिए  अनुरोध

 करता  हू  ।  यह  तरीका  नहीं  है  ।

 )
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  आप  सभी  बंठ  जाइए  ।  प्रधाममंत्री  जी  खड़े  हैं  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  में  एक  प्रक्रिया  संबंधों  मुद्दा  उठाना  चाहता  हू  ।  मैं  चाहता  हू  कि
 प्रधानमंत्री  जी  कुछ  देर  के  लिए  बात  मान  जाएं  ।

 )
 महोदय  :  जी  नहीं  ।

 +  प्रो  सधु  दंडबले  :  उन्होंने  स्वीकार  कर  लिया  मैं  कायंवाही  वृत्तांत  के  लिए  एक
 प्रक्रिया  संबंधी  मुह्दा  उठाना  चाहता  हू  ।  मैं  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  हु  ।  सोभाग्यवश  उन्होंने
 स्वीकार  कर  लिया  है  क्योंकि  मैं  एक  प्रक्रिया  संबंधी  मुह  उठा  रहा  हू  ।  वह  प्रक्रिया  संबंधी  मुद्दा
 यह  है  कि  प्रश्न  का  जवाब  देते  समय  सदन  का  नेता  अपने  विचारों  को  रखने  के  लिए  स्वतन्त्र  है

 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  वह  छस  बारे  में  कोई  हवाला  नहीं  दे  सकते  कि

 उन्होंने  दूसरे  सदन  में  क्या  कद्दा  |  वह  स्वतन्त्र  रूप  से  जवाब  दे  सकते  हैं  ।  )  ।  वह  इसी

 मुह  को  उठा  रहे  हैं  ।

 )
 सहोदय  :  यह  तरीका  नहीं  कृपया  बेठ  शाइए  ।  उस  सदन  में  इन्होंने  जो

 कुछ  कहा  उसे  उन्होंने  कभी  भी  उद्धुत  नहीं  किया  ।  उन्होंने  कोई  डद्धरण  नहीं  उस्होंने
 हवाला  दिया  लेकिन  उन्होंने  वास्तव  में  क्या  इसे  उद्धुत  नहीं  किया  ।  प्रक्रियात्मक  रूप  से  इसमें
 कोई  गलती  नहीं  है  ।

 बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 ढ़

 पट
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 ।
 -  श्री  क्रमर  रायप्रधान  :  उन्होंने  पहले  ही  इस  बारे  में  बताया  है  जिसका  उन्होंने  दूसरे  सदन

 में  जिक्र  किया
 )

 ओ  बसुदेव  झाचाये  :  वे  इसे  स्पष्ट

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आप  अपनी  सीट  ग्रहण  थह  प्रश्न  काल  है  ।

 प्रधानमंत्री  जी  खड़े  है  ।  उन्होंने  वहाँ  क्या  कहा  इस  बारे  में  उन्होंने  इसे  कभी  भी  वंसा  उद्धृत
 नहीं  किया  ।

 )
 अी  झ्ममर  रायप्रधान  :  उन्होंने  इस  बारे  में  पहले  ही  वह  इससे  इन्कार  नहीं

 कर  सकते  हैं  ।
 ह

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियम  पढ़ंगा  |  कृपया  बंठ  जाइए  ।-

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  क्‍या  है  ?  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  प्रइनकाल  के  दौरान  समय  नष्ट  कर  कर  रहे  अपनी

 पर  चले  जाइए  ।  मैं  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  द्वान्त  रहें  ।  मैं  सभी  सदस्यों  से

 शांत  रहने  का  निवेदन  करता  हूं  ।
 ।  ) व्यवधान

 '
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बोल  रहा  हूं  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  नियम  354  के  अनुसार  :

 सभा  में  दिया  गया  कोई  भाषण  सभा  में  उद्घृत  नहीं  किया  जाएगा  जब
 तक  कि  वह  किसी  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  कोई  नीति  सम्बन्धी  निश्चित  वक्‍तबव्य  न  हो  :

 परन्तु  उससे  पहले  से  प्राथंना  की  जाने  किसी  सदस्य  को  राज्य  सभा
 में  दिए  गए  किसी  भाषण  को  उद्धृत  करने  या  राज्य  सभा  को  कायंवाही  का  निर्देश  करने
 की  अनुज्ञा  दे  सकेगा  यदि  अध्यक्ष  यह  समझे  कि  ऐसा  करना  किसी  सदस्य  के  लिए  किसी
 विशेषाधिकार  या  प्रक्रिया  के  प्रइन  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  आवद्यक  है  ।/

 उन्होंने  कभी  कुछ  उद्धृत  नहीं  किया  और  न  ही  यह  कहा  कि  वह  उद्धृत  कर  रहे  हैं  ।

 )
 श्री  क्रमर  रायप्रधान  :  उन्होंने  कार्यवाही  वृत्तांत  से  उद्घृत  किया  है  ।

 )
 -  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  आप  इस  प्रकार  से  क्‍यों  शोर  मचा  रहे  हैं  ।

 कार्यवराही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।
 .

 **  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  कभी  भी  कुछ  उद्धृत  नहीं  किया  है  ।  कृपया  बेंठ  जाइए  ।  इसी

 तरह  से  चिल्लायें  नहीं  ।  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो उसे  आप  बाद

 में  उठा  सकते  अभी  आप  क्‍यों  उठा  रहे  हैं  ?  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मैं  किसी  सदस्य  को  इस  तरह
 का  व्यवहार  नहीं  करने  दूंगा  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 «“भो  राजोब  गांधी  :  उपाध्यक्ष  श्रीमान्‌  मैंने  दूसरे  सदन  की  कार्यवाही  से  उद्धृत  नहीं
 किया

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उन्हें  सुनना  यदि  सदस्य  इस  तरह  का  व्यवहार  करेंगे

 तो  मैं  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  करूंगा  ।  पहले  दूसरे  सदस्य  को  सुनिए  तथा  फिर  आप  उसका  जवाब
 लेकिन  इस  तरह  से  नहीं  ।  सदस्यों  को  इस  तरह  का  बर्ताव  नहीं  करना  चाहिए  ।

 )

 महोदय  :  मुझे  आप  सदन  की  कार्यवाही  चलाने  देंगे  या

 ओ ०  मधु  द्डवते  :  महोदय  मैं  नियम  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।

 ,  शो  एड्झा्डो  फंलीरों  :  उपाध्यक्ष  प्रघनकाल  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रशन

 नहीं  होता  है  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।

 )
 दष्डवते  :  आपने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  मैंने  यह  कहा  है  कि

 नियम  354  के  अनुसार---तत्पश्चात  आप  कायंवाही  वृत्तांत  की  जांच  कर  सकते  यदि  उसमें

 प्रधानमन्त्री  द्वारा  राज्य  सभा  में  दिए  गए  भाषण  का  कोई  हवाला  हो  और  यदि  आप  उसमें  कोई

 ह  आपत्तिजनक  सामग्री  पायें  तो  वह  नियम  354  के  तहत  कायेंवाही  वृत्तान्त  से  निकाला  जा  सकता

 ..
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  कि  उन्होंने***

 ***  का  हवाला  दिया  है  ।

 )
 महोदय  :  कृपया  शान्त  रहें  ।  याद  माननीय  सदस्य  ऐसा  चाहते  हैं  तो  मैं  प्रधान

 मन्‍त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  उनके  कायेंवांही  वृत्तान्त  से  कुछ  भी  हवाला  न  दें  ।

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  गुलाम  नबो  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने

 केवल  उसका  हवाला  दिया  उन्होंने  दूसरे  सदन  की  कायंवाही  को  उद्धुत  नहीं  किया  है  ।

 महोदय  :  वह  सच

 श्री  प्रमर  रायप्रधान  :  उन्होंने  दूसरे  सदन  के  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  उद्दघृत  किया  हैं  ।
 5  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उद्धृत  नहीं  किया  है  ।

 ,  भी  झ्मर  राय  यदि  आप  कार्यवाही  को  देखेंगे  तो  आप  उसमें  इसे  पायेंगे  ।  यह
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  जाइए  मैं  बोल  रहा  हूं  मुझे  बोलने  दीजिए  ।
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 *
 मधु  वष्डवते  :  यह  हम  आप  पर  छोड़  देते  आप  कायंवाही  वृतान्त  की

 जांच  कर  लीजिए  ।  यदि  उसके  किसी  भाग  पर  नियम  354  लागू  होता  हो  तो  केवल  उसी  भाग

 को  छोड़  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 )
 करी  राजीव  गांधी  :  मैं  केवल  इतना  और  कहना  चाहता  हूं  कि  कलकत्ता  के  प्रति

 केन्द्रीय  सरकार  का  इरादा  सौतेली  मां  ज॑सा  व्यवहार  करने  का  नहीं  है  ।  कलकत्ता  के  लिए  हमने
 परियोजनायें  चालू  की  हैं  तथा  यह  क्रम  हम  जारी  रखेंगे  ।

 दुर्भाग्यवश  हम  जो  परियोजनायें  चालू  करते  हैं  तथा  जिनमें  स्थानीय  सरकार  भी  दामिल

 हो  जाती  है  उनमें  से  बहुत  सी  परियोजनायें  पूरी  करने  में  बहुत  समय  लग  जाता  है  ।  ये  कुछ  ऐसी
 बातें  हैं  जिनसे  हम  बच  नहीं  सकते  ।  आपको  यह  देखना  है  कि  आपकी  सरकार  इन  पर्पा  रयोजत्ाओं
 को  पूरा  करे  तथा  उसमें  पर्याप्त  रुचि  ले  ।

 परमाणु  विद्यूत  संयंत्रों  का  विस्तार
 *+206.  लो  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  की  विद्युत  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  और  सस्ती
 दरों  पर  बिजली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  के  विस्तार  की  कोई
 तैयार  की  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  बोजना  अवधि  के  दोरान  कितने  नए  परमाणु  विद्युत
 संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ओर  इन्हें  किन  राज्यों  में  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 ]
 विज्ञान  और  प्रोच्चोगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  जी  हाँ  ।  परमाणु  बिजली
 की  स्थापित  क्षमता  को  बढ़ाकर  2000  ईसवी  तक  10,000  मेगावाट  कर  देने  के लिए  एक
 15  वर्षीय  कायंक्रम  की  रूपरेखा  तंयार  की  गई

 उस  रूपरेखा  के  जिसे  सरकार  ने  सिद्धांततः  अनुमोदित  कर  दिया  यह
 प्रस्ताव  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  235  मेगावाट  क्षमता  बाले  12  और  यूनिटों  पर
 तथा  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  छह  यूनिटों  पर  काम  शुरू  किया  जाए  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  है
 कि  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  नए  यूनिटों  में  से  दो  यूनिट  राजस्थान  में  रावतभाटा  में  और  दो

 अन्य  यूनिट  कर्नाटक  में  कंगा  नामक  एक  नए  स्थल  पर  लगाए  जायें  ।  अन्य  स्थलों  के  बारे  में

 अन्तिम  रूप  से  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ।

 भरी  दिलोप  सिह  भूरिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  शताब्दी  करे  अत  तक  दस  हजार  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  का
 लक्ष्य  रखा  आज  मनुष्य  क ेजीवन  का

 एक  अंग  बन  गई  जब  हमारी

 दाताब्दी  शुरू  होगी  तो  क्षायद  हमें  चलने-फिरने  भी  बिजली  की  आवष्यकता  पड़ेगी  ।
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 अमिमकिक  लक  बीत  कील  कल  जज  कक  — ———

 समय  हमको  बिजली  की  कितनी  आवदयकता  होगी  और  किन-किन  स्रोतों  से  हम  बिजली  प्राप्त

 यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 रो  शिवराज  थो०  पाटिल  :  ऐसा  माना  गया  है  कि  जब  हमारी  शताब्दी  पूर्ण
 होने  को  उस  समय  हम  अपने  देश  में  करीब-करीब  एक  लाख  बीस  हजार  मेगावाट  बिजली
 तैयार  कर  उस  समय  हम  न्यूक्लियर  न्यूक्लियर  रिएक्टर  से  दस  हजार
 मेगावाट  इलेक्ट्रीसिटी  बनायेंगे  ।  यह  जो  विद्युत  बनाई  जायेगी  वह  हाइडल  और  न्यूक्लियर
 पावर  स्टेशन्स  में  स ेबनाई  जायेगी  ।  आजकल  हम  नौन-कनवेन्शनल  सोसेज  ऑफ  एनर्जी  को  टेप

 करके  भी  विद्युत  बनाने  की  कोशिषह्  कर  रहे  आज  तक  हमारे  यहां  विद्युत  पेदा  करने  के  लिए
 जिन  पद्धतियों  का  प्रयोग  किया  जाता  उनके  अलावा  सौर  ऊर्जा  खेतों  से  निकलने
 वाली  चीजों  गोबर  से  गंस  बनाकर  ओर  हवा  से  तथा  समुद्र  से  उठने  वाली  लहरों  से  विद्य त
 पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  यदि  किन्हीं  अन्य  तरीकों  से  भी  विद्युत  पेदा  की  जा
 सकती  है  तो  उन  तरीकों  पर  हमारा  शोघष-कार्य  जारी  है  ।

 आओ  विलोप  सिंह  भूरिया  :  उपाध्यक्ष  जैसा  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  हमारे  यहाँ
 जितनी  एनर्जी  पैदा  हो  रही  उसका  लगभग  40  प्रतिशत  भाग  मनुष्यों  और

 पशुओं  के  मल  आदि  को  प्रयोग  में  लाकर  बनाया  जाता  है  लेकिन  इससे  पूर्व  एक  प्रइन  के  दौरान  यह्‌
 उल्लेख  किया  गया  कि  हमारे  यहां  जंगल  नष्ट  होते  जा  रहे  उस  अवस्था  में  हमें  कुछ  समय
 बाद  लकड़ी  नहीं  मिल  पायेगी  ।  इसी  तरह  थमल  पावर  स्टेशन  को  अलाने  में  कोयले  का  प्रयोग
 किया  जाता  है  और  कोयले  के  भन्‍्डार  लगातार  कम  होते  जा  रहे  इसलिए  21  वीं
 दाताब्दी  के  आरम्म  होने  तक  आपने  जो  10  हजार  मेगावाट  बिजली  बनामे  का  लक्ष्य  रखा

 वह  आप  पूरा  प्राप्त  नहीं  कर  पायेंगे  ।  क्‍या  उस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  आपने

 यह  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ?

 लो  शिवराज  थो०  पाटिल  :  अभी  हमने  सिर्फ  अनुमान  बनाया  है  कि  इस  शतान्दी  के  भत
 तक  हम  एटामिक  एनर्जी  या  न्यूक्लिअर  एनर्जी  इतनी  मात्रा  में  बना  यह  सिर्फ  प्लान

 आयोजन  यदि  इससे  ज्यादा  की  आवश्यकता  महसूस  को  उस  समय  तक  हमारी
 नई  टंक्नोलोजो  किस  अवस्था  तक  बिकसित  हो  वहू  आने  वाला  समय  बताएगा  कि  हम
 किस  मात्रा  तक  उस  टेक्नोलोजी  का  उपयोग  कर  पाते  आज  की  अवस्था  में  हमने  यह  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  भावश्यकता  पड़ने  पर  नई  टंक्‍नौलोजी  को  अपनाया  भ्रन्य  पद्धतियां
 अपनाई  जाएगी  ठाकि  बिजली  की  कमी  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 [  झनुवाद  |  »
 को  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  मैं  यह्‌  जान  सकता  हूਂ  कि  क्‍या  माननोय  मनन्‍्त्री  को

 नागार्जू  नसागर  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  आंध्र  सरकार  द्वारा  किए  गए
 बेदन  की  जानकारी  है  ?  कया  सरकार  ऐसे  किसी  सूत्र  के  बनाने  की  आवश्यकता  महंसूस
 करती  है  जिसके  द्वारा  परमाणु  विद्यूत  परियोजनाओं  को  विभिन्‍न  राष्यों  में  बांटा  जा  सके  ?

 *  ही  शिवराज  थो०  पाटिल  :  जिन  स्थलों  पर  रिएक्टर  स्थापित  किए  जाने  हैं  डनका  फेसला

 करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  इन  के  बारे  में  समिति  द्वारा  निर्णय  लेने  के
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 - जय  बनाए

 लिए  हमने  कुछ  मानदण्ड  बनाए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  पास  अभ्यावेदन  आए
 जिनमें  आंध्र  प्रदेश  भी  शामिल  है  तथा  डन  अम्यावेदनों  पर  समिति  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।
 हाँ  तक  इन  रिएक्टरों  द्वारा  उत्पादित  बिजली  की  बात  है  यह  पड़ोसी  राज्यों  में  बंट

 जाती  राजस्थान  द्वारा  उत्पादित  बिजली  को  हम  उत्तरी  ग्रिड  में  तथा  तारापुर  द्वारा  उत्पादित
 बिजली  को  हम  पहद्दिचमी  ग्रिड  में  सप्लाई  कर  रहे  उत्पन्न  की  गई  बिजली  इस  प्रकार  से
 विभिन्‍न  राज्यों  में  बांट  दी  जाती

 थर्री  एस०  ज्यपाल  रेडडो  :  मैंने  विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्य  त  परियोजनाओं  को  बांटने  के
 बारे  में  एक  सामान्य  सूत्र  बनाये  जाने  की  आबश्यकता  के  बारे  में  कहा  सरकार  कलपक्कम
 परियोजना  द्वारा  छत्पादित  बिजली  के  वितरण  को  लेकर  हुए  विवाद  को  जानती

 कया  माननीय  मन्त्री  इस  मामले  विचार  करंगे  ?

 प्रधान  मंत्रों  राजीब  :  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  सही  कहा  है  कि  बिजली
 का  उचित  वितरण  होना  चाहिए  ।  परन्तु  हमें  यह्‌  भी  याद  रखना  चाहिए  कि  बिजली  के  वितरण
 की  आवश्यकता  तो  है  न  कि  विद्युत  स्रोतों  के वितरण  यह  महत्वपूर्ण  है  ।  हमें  यह्‌  याद  रखना

 चाहिए  कि  देश  के  कुछ  भागों  में  पन  ऊर्जा  उपलब्ध  है  ओर  देश  के  अन्य  भागों  में  कोयला

 लब्ध  हमें  जल  कोयले  परमाणु  शक्ति  से  तथा  अन्य  किस्म  से  उत्पादित  ऊर्जा  का

 सन्तुलन  बनाये  रखना  है  तथा  एक  मिश्रित  तस्वीर  बनानी  है  जिससे  सभी  को  अपेक्षित  बिजली
 मिल  सके  ।  इसका  मतलब  परमाणु  बिजली  केन्द्रों  के  राजनीतिक  वितरण  से  नहीं  इसका
 मतलब  है  कि  यह  वितरण  ऊर्जा  की  आवश्यकता  तथा  साधनों  के  अनुसार  होना  इस
 प्रइ)न  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 भवपाष्यक्ष  सहोदय  :  भाप  प्रश्न  पूछना  चाहते  विशिष्ट  प्रदन  पूछिए  ।

 डा०  कृपासिघु  भोई  :  प्रधान  मंत्री  ने  जल  विद्युत  की  जरूरत**ਂ  के  बारे  में
 स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  है  ।  प्रधान  मंत्री  न ेजल  विद्युत  तथा  तापीय  विद्युत  की  जरूरत  के
 बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  घोषणा  को  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ?  मैं  आपसे  कुछ  नहीं  चाहता  ।  आप
 क्‍या  चाहते  हैं  ?

 डा०  कृपासिघु  भोई  :  मैं  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।
 जपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइने  पूछें  ।

 अन्यथा  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  मैं  कुछ
 नहीं  चाहता  ।  आप  कृपया  प्रश्न  पूछ  ।

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  माननीय  मंत्री  को  यह्‌  मालूम  है  कि
 परमाण  बिजलीघर  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाला  खनिज  उड़ीसा  तट  से  625  की  दूरी
 पर  उपलब्ध  है  ओर  उड़ीसा  में  परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना  के  लिए  इस  खनिज  की
 लब्धता  जरूरत  से  कहीं  अधिक  क्‍योंकि  जल  विद्य॒,त  ।  अन्तर्राष्ट्रीय
 कानून  तथा  हमारे  देश  के  मानदण्डों  के  अनुसार  देश

 में
 तापीय  विद्युत  तथा  परमाणु  विद्यूत

 उपलब्ध  न  होने  पर  जल  विद्यूत  का  सहारा  लिया  जाता  उड़ीसा  मे  जल  से  विद्युत  उत्पन्न
 करने  की  अधिकतम  क्षमता  मौजूद  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  तहीं  दूंगा  क्‍योंकि  जो  मैं  कह  रहा  हूं  उसे  आप  समझ

 नहीं  रहे  ।  भाप  प्रइन  नहीं  पूछ  रहे  ।  बाय  वक्‍तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 we  ज्रा०  कृपा  सिधु  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  में  सभी  परमाणु
 खनिज  तथा  आधारभूत  संरचना  उपलब्ध  होने  के  कारण  क्‍या  वहां  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  की
 स्थापना  की  जा  सकती  है  ?  क्‍या  माननीय  मंत्री  उड़ीसा  में  परमाणु  विद्य त  केन्द्र  की  स्थापना
 करने  के  प्रइन  पर  विधार  करेंगे  अथवा  नहीं  ।

 आो  शिवराज  वो०  पाटिल  :  विद्युत  की  उपलब्धता  एक  बात  है  और  खनिज  का  संरक्षण

 दूसरी  बात  ।  जब  तक  खनिज  से  ई  धन  नहीं  बनाया  जाता  तथा  रियेक्टर  स्थापित  नहीं  किया
 जाता  तब  तक  विद्य  त-निर्माण  संभव  नहीं

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  विद्युत  की  जरूरत  का  ध्यान  रखा  जाएगा  ।

 हम  ताप  तथा  परमाणु  साधनों  से  विद्य  त-निर्माण  करके  ग्रिड  में  भेजते  हैं  और  उसके  बाद

 उसकी  सप्लाई  करते  किसी  विशेष  स्थान  पर  बिजली  की  जरूरत  के  आधार  पर  वहां  परमाणु
 या  आणविक  रियेक्टर  स्थापित  करना  एक  वात  है  और  उसे  एक  विशेष  स्थान  पर  स्थापित  करना

 ।

 कब  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्‍या  उड़ीसा  में  विद्य,त  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाएगी
 क्योंकि  वहां  खनिज  उपलब्ध

 समिति  अगर  यह  निर्णय  लेती  है  कि  वहां  विद्यत  केन्द्र  की  स्थापना  की  जा  सकती

 है  तथा  वहाँ  अन्य  सुविधाएं  तथा  आधारभूत  संरचना  उपलब्ध  है  तो  ओर  बात  खनिय
 उपलब्ध  होना  ही  काफी  नहीं  है  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  माननीय  मंत्री  से जानना  चाहूगा  कि  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखकर  कि  आणविक  खनिज  बिहार  के  जादूगुडा  स्थान  पर  ही  उपलब्ध  बिहार  के  पिछड़े
 होने  तथा  वहां  विद्युत  निर्माण  की  मात्रा  बहुत  कम  होने  कारण  क्‍या  वहां  आणविक  विद्युत
 संयंत्र  को  स्थापना  करने  से  संबंधित  कोई  प्रस्तावं  सरकार  के  समक्ष  आणविक  प्रौद्योगिकी  से
 राज्य  आधुनिक  बनेगा  |

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहू गा  कि  क्‍या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  तथा  डसे  स्वीकार
 क्यों  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  चाहू गा  कि***
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इतना  काफो  है  |  एक  अनुपूरक  प्रदन  ही  पर्याप्त  है  ।

 के०  के०  तिवारी  :  हमने  केन्द्र  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  ।  मैं  जानना  चाहू गा
 कि  क्‍या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ।

 +“थी  राजीव  गांधी  :  इसका  उत्तर  मैं  अपने  पिछले  जवाब  में  दे  चुका  हू  ।  हमने  एक
 समिति  बनाई  है  जो  इस  बात  की  जांच  करती  है  कि  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  कहां  की
 यह  समिति  खनिज  परिवहन  विद्युत  पारेषण  आदि  जेंसे  विभिन्‍न  मानदंडों  तथा  इस

 तरह  की  बड़ी  परियोजना  में  जो  अन्य  बातें  अन्तग्रेस्त  होती  हैं  उन  पर  विचार  करेगी  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  समिति  बिहार  की  समस्याओं  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  ।
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 न
 ही  थी०  सोभनाद्रीसवरा  राव  :  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  कहा  है  कि  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  जाएगा  ।  सूचना  के  अनुसार  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  करने  के  लिए

 गठित  समिति  ने  आंध्र  प्रदेश  में  नागार्जुन  सागर  के  समीप  एक  स्थान  की  सिफारिदा  की  क्‍या

 प्रधानमंत्री  इस  मामले  में  निर्णय  लेकर  नागार्जून  सागर  के  समीप  एक  आणविक  विद्युत  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  निर्णय  करेंगे  ।  समिति  सिफारिश  कर  ही  चुकी  है  ।

 ,  शिवराज  बी०  पाटिल  :  समिति  ने  विभिन्‍न  स्थानों  का  दौरा  किया  है  तथा  रिपोर्ट

 पर  विचार-विम्श  किया  जा  रहा  इस  संबंध  में  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 जब  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  ले  लिया  जाता  तब  तक  यह  कहना  गलत  होगा  कि  हम  परमाणु
 बिजलीधर  अमुक  स्थान  पर  लगा  रहे  अमुक  स्थान  पर  नहीं  लगा  रहे  ।  समिति  की  पिफारिशें
 मिलने  के  बाद  वे  उपयुक्त  समय  पर  सदस्यों  को  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  फ्रटियर  झ्ाफ  इंडिया  लि०  लंदन  के  साथ  सहयोग
 +207.  श्री  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  पयंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 पे  कृषा  करे  कि  :
 क्‍या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  एक  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  ने  लंदन  स्थित

 आफ  इंडिया  लि०ਂ  आई०  के  प्रबंध  निदेशक  के  साथ  लंदन  में
 रेस्टोरेंटਂ  प्रारम्भ  करने  के लिए  एक  समभौता  किया

 यदि  तो  समभोते  का  ब्यौरा  क्या  है और  किस  तारीख  और  कौन  से  स्थान  पर
 उक्त  समभौशा  किया  गया

 इस  संबंध  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  पहला  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ
 कया  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  होटल  व्यापार  में  सहयोग  हेतु  कभी  किसी

 प्रस्ताव  पर  बातचीत  की  ओर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 है  पंयंटन  झोर  नागर  विभानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  । ह
 विवरण  ४

 और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  ओर  से  उनके  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष
 द्वारा  आफ  इंडिया  लि०ਂ  आई०  एल०  )  के  साथ  लंदन  में  एफ०

 आई०  एल०  द्वारा  इंडियन  रेस्टोरेंटਂ  स्थापित  करने  सम्बन्धी  परामर्शी  सेवाएं
 प्रदान  करने

 के  लिए  एक  करार  पर  दिनांक  31  1984  को  नई  दिल्ली  में  हस्ताक्षर
 किए  गए  ।  करार  की  क्षतों  के  अनुसार  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  उसके  डिजाइन  और  प्लानिंग
 पर  परामझं  प्रदान  करेगा  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  वाणिज्यिक  हर्तों  पर  रेस्तरां  कौ  प्रबंध
 व्यवस्था  भी  करेगा  ।

 प्रस्ताव  पहले-पहल  1984  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  प्राप्त
 हुआ  था  ।

 ओर  (5)  आई०  टौ०  डी०  सी०  ने  राज्म  सरकारों  और  राज्य  पर्यटन  नियमों  के
 साथ  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजनाओं  के  लिए  कई  प्रस्तावों  पर  समय-समय  पर  विचार-विमर्श
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 किया  ।  उन्होंने  तकनीकी  परामर्श  और  प्रबंधकीय  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  प्राइवेट  सेक्टर

 कंपनियों  के  साथ  भी  करार  किया  ।

 ..

 शी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मंत्री  जो  ने  जो  जवाब  वह  स्पष्ट

 नहीं  इसलिए  वह  इसको  स्पष्ट  करें  ।

 भी  ध्रशोक  गहलोत  :  माननीय  सदस्य  पूरी  बात  पढ़  लेंगे  त

 -

 शी  एच०  ए०  डोरा  :  सदन  कुछ  वाक्यांशों  का  इस्तेमाल  होता  है  जैसे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  इस  प्रदइन  में  हुआ  है  ?

 श्री  एच०ए०  डोरा  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता
 हਂ  ।  क्‍या  किसी  शब्दकोश  में  या

 नैतिक  शब्दावली  में  का  अभिप्राय  30  या  40  साल  और  का  अभिप्राय

 25  साल  ?  क्‍या  राजनंतिक  भाषा  में  कोई  ऐसी  चीज  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इस  प्रइन  से  संबंधित  कोई  अनुपूरक  प्रइन  पूछना  चाहते
 हैं  तो  पूछें  ।  अन्यथा  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 अगला  प्रइन  ।

 गुट  निरबेक्ष  श्रांदोलन  हारा  समस्त  परमाणु  स्त्रों  को  मब्ट  करने  को  क्षपीस

 भा
 ]  ५,  है

 *208.  श्री  सो  ०डी०  गामित  :  क्‍या  विदेश  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  कुछ  वरिष्ठ  नेताओं  ने  भारत  के  प्रधान  मंत्री  अनुरोध
 किया  है  कि  वह  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  का  अध्यक्ष  होने  की  हैसियत  से  महाशक्तियों  को
 विद्व  से  परमाणु  युद्ध  का  भय  समाप्त  करने  ओर  उनके  द्वारा  अपने  शरस्त्रागारों  में  रखे  सभी

 परमाणु  हथियारों  को  नष्ट  करने  के  लिए  अपील  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  को  यदि  कोई  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  है  तो
 उसका  ब्योरा  कमा  है  ?

 विदेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  खु्शोद  प्रालम  :  ओर  गुट-निरपेक्ष
 देशों  के  वरिष्ठ  नेताओं  ने  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  किया  कि  प्रधानर्मत्री  संगुक्त  राज्य  अमरीका
 और  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  से  अलग  से  अपील  करें  ।  लेकिन  नईं  दिल्‍ली  में  आयोजित
 सातवें  ग्रुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  ने  सभी  माभिकीय  भस्त्र  वाले  राज्यों  से  अपील  को  कि  वे

 नाभिकीय  अस्त्रों  की  होड़  रोक  कर  उसे  विपरीत  दिशा  में  मोड़  दें  और  नामभिकीय
 अस्त्रों  के  प्रयोग  या  उनके  प्रयोग  की  धमकी  को  तत्काल  निसिद्ध  करार  दे
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 भरा
 प्रन्‍नों  क ेलिखित  उत्तर

 ,/
 ह  बाजार  सें  टो०  बो०  सेटों  को  उपलब्ध  ता

 »  204.  झ्लो  जो०बो०  रामाराब  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  सालूम  है  कि  जेसे  प्लास्टिक  कैबिनेट  वाले  ।2  इंच  के

 झोकप्रिय  सेटਂ  बाजार  से  गायब  हो  गए
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कई  बेईमान  यूनिटों  ने  इन  सेटों  की  जमाखोरी

 कर  ली  है  और  मूल  प्लास्टिक  कंबिनेट  के  स्थान  पर  उसकी  मशीन  को  लकड़ी  के  भारी

 फ्रेम  में  डालकर  नए  व्यापारिक  नामों  से  ऊचे  मूल्यों  पर  बेब  रहे  और

 यदि  तो  इस  कदाचार  क्रो  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  सुघारात्मक
 कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परसाणु  भ्रंतरिक्ष  भ्रोर

 इलेक्ट्रॉनिक्स  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  वो  :  अप्ट्रॉन  ने  सूचित  किया

 है  कि  वे  बाजार  में  दो  से  तोन  हजार  सेट  प्रति  माह  की  दर  से  12  इची  प्लास्टिक  कैबिनेट  के

 सुवादय  दूरदर्शन  सेटों  को  आपूर्ति  कर  रहे  हैं  जिन्हें  उनके  प्राधिकृत  विक्रेताओं  के  माध्यम  से

 खरीदा  जा  सकता  है  |

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अप्ट्रॉन  ने  इस  बात  की  पुष्टि  को  है  कि  उन्हें  न  तो  प्लास्टिक  कैविनेट  के  दुरुपयोग
 की  कोई  विशिष्ट  शिकायत  मिली  है  और  न  ही  स्टॉक  जमा  करने  की  ही  कोई  शिकायत  मिली  है  ।

 अप्ट्रॉन  ने  इस  बात  की  भी  पुष्टि  की  है  कि  उन्होंने  इन  दूरदर्शन  सेटों  को  अन्य  बिनिर्माताओं  को

 नहीं  बेचा  है  तथा  इन्हें  केवल  उन्हीं  के  प्राधिकृत  विक्रेताओं  के  माध्यम  से  ही  बेचा  जा  रहा  है
 और  प्रामाणिक  ख्तरीददार  इन्हें  भर  के  किसी  भी  प्राधिकृ  ता  से  खरीद  सकते  हैं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  खेल  संघों  का  कार्यकरण

 +205,  प्रो०  रामकृष्ण  सोरे  :  क्‍या  युवा  कार्य  शोर  खेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हु

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  खेल  मंघ  ठोक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे
 और ह

 )  यदि  हाँ  तो  उनके  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  देश  में  खेलों  को  प्रोत्साहन  मिले  ?

 युवा  कार्य  झौर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क्‍श्रार०के०  जयचन्द्र  सरकार

 को  कुछ  राष्ट्रीय  खेल  संघों  के  असंतोषजनक  कार्य  करने  की  जानकारी  है  ।

 सरकार  ने  संघों  के  अच्छी  तरह  से  कायें  करने  के  लिए  कुछ  मार्ंदर्शी  रूपरेखाए  जारी
 की  विशेष  उदाहरण  में  जो  भारतोय  ओलम्पिक  एसोसिएशन  से  सम्बद्ध  के लिए
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 जज  नਂ  नप<ः  न्ज+  -  —
 सरकार  संघ  के  असंतोषजनक  कार्य  करने  को  ओलम्पगकि  एसोसिएशन  के  ध्यान  में  लाती  है  और
 उनसे  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  अनुरोध  करती  शेष  संघों  के  बारे  में  भारतीय  खेल

 प्राधिकरण  से  अनुरोध  किया  जाता  है  वे  उपचारात्मक  कारंवाई  के  लिए  अपने  सदप्रमाव  का
 प्रयोग  करें  ।

 हाहरो  क्षेत्रों  के  स्कलों/कालेखों  में  लेल  के  संदातों  को  व्यवस्था
 *209.  क्रो  प्रियरंजन  दास  सुंशी  :  क्‍या  युवा  कार्य  शोर  छ्लेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सऊ  है  कि  कुल  -  कालिजों  भोर  विश्वविद्यालयों  में  विशेष

 हूप  से  शहरी  क्षेत्रों  80  प्रतिशत  से  भी  अधिक  के  अपने  खेल  के  मंदान  नहीं
 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  के  पराम्श  से  नगर  भूमि  अधिकतम

 सीमा  ग्रामीण  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  का  उपयोग  करके  और  यदि  आवश्यक
 तो  खेलों  के  प्रयोजन  के  लिए  सामान्म  रूप  से  भूमि  का  अजन  करके  इस  अस्तर्राष्ट्रीय  मुवा

 वर्ष  में  खेल  के  अधिक  मैदामों  के लिए  आन्दोलन  संबंधी  कार्यक्रम  आरम्म  और

 प्रत्येक  राज्य  में  उपलब्ध  स्टेडियम  और  खेल  के  मंदानों  की  संख्या  कया  है  ?

 युवा  कार्य  शोर  खेल  विभाग  में  राज्य  संत्रो  श्ार०  के०  जयचम्त्र  :  से

 30  1978  को  एक  संदर्म  तिथि  के  रूप  में  लेकर  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसं घान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  किए  गए  अद्धशत  अखिल  भारतीय  शक्षिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार
 देश  में  6,34,144  सस्‍्कालों  में  से  52.74%  में  ही  खेल  मेदान  थे  ।  इनमें  से  77,27  स्कूल
 दाहरी  क्षेत्रों  में  थे  और  इनमें  से  55.86%  में  खेल  भेदान  1978  में  मारतीय  विश्वविद्यालय

 एसोसिएशन  द्वारा  किए  गए  सवकक्षण  के  अनुसार  देश  में  112  विद्वविश्ञालय  ओर  874  कालेज

 जबकि  ऐसे  विश्वविद्यालय  और  कालेज  की  प्रतिशतता  उपलब्ध  नहीं  है  जिनमें  खेल  मेदान
 फिर  भी  यह  दिखाई  देगा  कि  जब  देश  में  कालेजों  और  स्कूलों  को  मिलाया

 जाए  तो  खेल  मंदान  रहने  वाले  शेक्षिक  संस्थानों  को  प्रतिशतता  52  से  थोड़ी  ऊपर  होगी  ।  इन
 आंकड़ों  को  देखकर  हमारे  शंक्षिक  संस्थानों  में  अधिक  खेल  मंदानों  की  व्यवस्था  करने  पर  बल  देने
 को  आददइयकता  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  समर्थन  से  भारत  सरकार  द्वारा  अपनाये  गये  राष्ट्रीय  रेल  नीति  पर
 सरकारी  संकल्प  जो  21  1984  को  संसद  के  दोनों  सदनों  पर  रखा  में  भन्प

 बातों  के  साथ-साथ  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  बड़े  पेमाने  पर  खेल  तथा  द्वारीरिक  शिक्षा  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  भी  कार्यक्रम  तक  सफल  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  खेल  मेदान

 आदि  जंसी  न्यूनतम  खेल  सुविधाए  आम  जनता  ओऔद्योगिक  कामगारों  और  शंक्षिक  संस्थानों  की
 भांति  भांवों  और  छाहरों  में  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  संकल्प  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  :

 मैदानों  तथा  खुसे  स्थानों  को  सुरक्षित  रखना  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों

 को  यदि  आवद्यक  हो  तो  उपयुक्‍त  कानून  द्वारा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास
 करने  चाहिए  कि  ग्रामीण  तथा  दहरी  क्षेत्रों  में  मौजूदा  खेल  मेंदान  और  स्टेडियम  खेल

 उद्देदयाथं  सुरक्षित  रखे  गए  हैं  ओर  धीरे-धीरे  अधिक  मौजूदा  खुले  मैदान  खेल  तथा
 दारीरिक  दिक्षा  का  कार्यकलापों  के  लिए  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  !॥
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 उपयुक्त  नीति  विवरण  की  धारणा  की  प्रत्याशा  है  कि  राज्य  शैक्षिक  संस्थानों
 तथा  सामान्य  तोर  पर  भी  अधिक  खेल  मंदान  प्रदान  करने  से  लिए  उपयुक्त  कदम

 क्रेन्द्रीय  सरकार  ने  भी  अपनी  ओर  र्ट्रीय  खेल  नीति  के  संदर्म  में  इस  आवदयकता  की  ओर
 राज्य  सरकारों  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  ओर  उन्हें  कहा  है  कि  खेल  प्रयोजनाथ॑  धीरे-धीरे
 अधिक  खेल  मेंदान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाएं  ।

 ह्टेडियम  तथा  खेल  मैदान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  को
 ध्यान  में  रखकर  युवा  कार्य  ओर  खेल  राज़्य  खेल  स्थानीय  निकायों  आदि  को

 बराबरी  के  आधार  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना  चला  रहा  इस  उद्देश्याथ  1985-86
 के  बजट  में  247  लाख  रुपए  के  आवंटन  का  प्रस्ताव  सारे  देश  में  खेल  मंदानों
 ओर  स्टेडियमों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  1982  में  जिला  मुख्यालयों  में  125
 स्टेडियम  थे  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  को  स्टेडियम  प्रदान
 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सोदो  डिस्टिलरीज  द्वारा  कालो  नदी  का  प्रदूषण
 #210.  कली  राम  भगत  पासवान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पंध्स॑  मोदी  डिस्टिलरीज  ने  काली  नदी  के

 जल  को  प्रदूषित  कर  दिया  है  जो  कि  निकटवर्ती  गांवों  के  निवरारियों  के  स्वास्थ्य  के  लिए
 कारक  हो  गया  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कारंवाही  करने  का  है  ?
 भ्रधान  संत्री  राजोब  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेदा  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्  ने  जल  निवारण  एवं
 1974  के  प्रावधानों  के  तहत  1983  को  इस  उद्योग  पर  अभियोजन  चलाया  है

 तथा  यह  मामला  अभी  भी  चल  रहा  है  ।
 ह

 पाकिस्तान  द्वारा  ध्रमरीका  से  कोबरा  हेलोकाप्टर  गनश्षिप  प्राप्त  करना

 *211.  श्ली  मोहनलाल  पटेल  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पाकिस्तान  को  अमरीका  से  कोबरा  हेलीकाप्टर
 गनशिप  की  पहली  खेप  प्राप्त  हो  गई

 क्‍या  सरकार  को  पाकिस्तान  द्वारा  परमाणु  विकास  निरंतर  जारी  रखे  जाने  की  भी

 जानकारी  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  और

 सरकार  इस  बात  से  चितित  है  कि  पाकिस्तान  निरंतर  अत्युन्तत  हथियार  हासिल
 कर  रहा  है  ओर  उसके  नाभिकीय  कायंत्रम  के  शांति  से  इतर  आयाम  भी  हो  सकते  हैं  ।  हमने

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  पाकिस्तान  दोनों  की  सरकारों  को  इस  संबध  में  अपनी  चिन्ता  से

 अवगत  करा  दिया  है  ।  सरकार  उन  सभी  घटनाओं  पर  अत्यधिक  सतकंता  से  निगरानी  रख  रही

 है  जिनसे  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  का  विकास
 #212.  श्री  मूलखन्द  डागा  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  और  मौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अन्तगंत  कार्यरत  प्रयोगशालायें

 ऐसी  प्रक्रियाओं  के  विकास  पर  अधिक  ध्यान  दे  रही  जो  समाज  के  संभ्रांत  वर्गों  क ेलिए  उपयोगी

 होती  तथा  का  छोटे  तथा  सीमांत  किसान  इत्यादि  जैसे  समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर

 वर्गों  के  लोगों  के  लाभ  के  लिये  प्रौद्योगिकी  क ेविकास  की  ओर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया

 यदि  तो  सरकार  ने  वैज्ञानिक  और  भौद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  इस
 संबंध  में  कायं  किए  जाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपने  कार्यक्रमों
 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  करने  विचार  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  तथा  महासागर  परमाणु  उर्जा  भ्र  तरिक्ष  शोर  इलेक्ट्रोनिक्स
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  :  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  अपने  कार्यक्रमों  को

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रकाशनों  और  पुस्तिकाओं  के  माध्यम

 से  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  संलग्न  परिषद  ने  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  के  साथ  सीधे  संबंध

 स्थापित  किये  हैं  ।  प्रौद्योगिकियों  का  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रसार  और
 विकास  करने  के  लिए  बहुत  सी  राष्ट्रीय  उनके  विस्तार  केन्द्र  और  अफ्रौद्योगिकी

 हस्तांतरण  केन्द्र  कार्यरत  हैं  ।  से  सम्बन्धित  प्रौद्योगिकियों  को  लोकप्रिय  करने  के

 लिए  सम्मेलन  और  काय॑शालायें  आयोजित  की  जाती
 कोटा  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 *213.  क्रो  सेफुद्दीन  खोधरी  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  कोटा  में  उद्योगों  द्वारा  अपने  अपशिष्ट  डाले  जाने  और  प्रदूषण

 रोधी  उपाय  करने  में  उनकी  डदासीनता  के  कारण  यहां  रासायनिक  तत्वों  के  से
 का  खतरा  पंदा  हो  गया  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  उद्योगों  द्वारा  जन  सुरक्षा  कोप्खतरा
 पंदा  न  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 प्रधान  सन्त्रो  राजोब  :  जी  नहीं  ।
 जल  प्रदूषण

 अब  तक  कुल  8  बड़े  उद्योगों  में  से  6  ने  तथा  कुल  4  मझभौले  उद्योगों  में  से  |  ने  उपचार
 पद्धतियां  स्थापित  की  हैं  ।

 थायु  प्रदूषण
 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  सभौ  9  प्रदूषण  उद्योगों  को  उनके  उत्सजेनों  पर  नियंत्रण  के

 लिए  निर्देश  दिए  हैं  ।
 ,

 कलकत्ता  हवाई  ध्रड्डा

 कर
 श्री  श्रमर  रागप्रधान  :  क्या  पंंटन  झौर  नागर  विमानन  सन्‍्त्रो  यंह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 —  —  --  का  तीन  त--.-ग॒ानीनऋ।ाा।था।े॑
 क्या  यात्री  और  माल  सविर्सिग  और  ओवरहालिग  कार्यों  की  दृष्टि  से

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  की  स्थिति  में  छटे  दशक  से  भारी  गिरावट  आई  है  और  यह  हवाई  अड्डा  दिल्ली

 ओर  बभ्यई  के  हवाई  अड्डों  से  पीछे  रह  गया  और
 ॥॒

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पयंटन  झोर  नागर  विमानन  संत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  स्‍झशोक  :  झौर
 वर्ष  1968  से  यातायात  के  आंकड़  इस  समय  उपलब्ध  हैं  ।  इनसे  यह  दिखाई  देता  है  कि

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  यात्री  ओर  माल  यातायात  में  वृद्धि  दिल्‍ली  और  बम्बई  हवाई  अड्डों  की

 तुलना  में  कम  रही  जबकि  दिसली  और  बम्बई  हवाई  अड्डों  में  यह  वृद्धि  बहुत  काफी  रही

 ऐसा  दिल्ली  और  बम्बई  को  तुलना  में  कलकत्ता  में  यातायात  में  अपेक्षाकृत  बहुत  कम  वृद्धि  के

 कारण  हुआ  है  ।

 कलकत्ता  में  स्विसिग  तथा  ओबस्हालिग  की  सुविधाओं  में  समग्र  रूप  में  वृद्धि  हुई
 इंडियन  एबरलाइन्स  द्वारा  कलकत्ता  में  जेट  विमान  और  इ  जन  के  हिस्से  पुर्>ों  की  सविर्सिंग  क ेलिए
 कई  बड़ी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  नई  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 करने  के  लिए  पिछले  पांच  वर्षों  में  7  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया

 सांतवों  पंचबर्धोय  योजना  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  शोर

 शाज्य  सरकारों  के  बोथ  समन्वय

 *215.  झो  थो०  वो०  देसाई  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  बी  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  राज्य  पयंटन  विकास  निगमों  को  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  द्वारा

 निवेश  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  प्रस्ताव  तेयार  करने  की  सलाह  दी
 यदि  तो  क्‍या  अक्तूबर  1984  में  विभिन्‍न  राज्य  पयंटन  विकास  निगमों  की  एक

 बेठक  हुई
 ग्दि  तो  उक्त  बंठक  में  किन  मुरुय  विषयों  पर  चर्चा  हुई  थी  और  उसमें  क्‍या

 लिए  गए  और

 क्‍या  उक्त  बंठक  का  मुख्य  उद्देश्य  विशेषकर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 परयंदन  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  सरकारी  के  बीच  समन्वय  के  प्रइन  पर  विचार  करना

 परयंटन  ध्लोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झझोक  से
 योजना  आयोग  द्वारा  यथा-प्रतिपादित  ओर  बाद  में  राष्ट्रीय  विकास  परिथषद  द्वारा  अनुमोदित  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  एप्रोच  पेपर  में  निम्नलिख्षित  सिफारिश  की  गई

 में  पर्यटन  के  विकास  की  अपार  सम्भावनायें  पर्येंटन  को  उद्योग  का  वर्जा

 प्रदान  किया  जाना  प्राइवेट  सेक्टर  निवेश  को  पर्यटन  के  विकास  के  लिए

 हित  करना  होगा  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निवेशों  को  केवल  सहायक  आधार-संरअना  के

 विकास  पर  केन्द्रित  करना  चाहिए  ।

 राज्य/संघ|शासित  क्षेत्र  के  पयंटन  विकास  निममों  के  प्रबंध  निदेशकों  की  12

 1984  को  नई  दिल्ली  में  हुई  एक  बंठक  के  दौरान  यह  सिफारिश  डनके  ध्यान  में  लाई
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 बठक  में  किए  गए  विचार-विमर्श  के  दोरान  जो  उल्लेखनीय  मुद्दे  वे  इस  प्रकार  थे  :

 (1)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्ताव  तैयार  करते  हुए  राज्य  प्यंटन  विकास  निगम

 द्वारा  राष्ट्रीय  विकास  परिवद  की  सिफारिश  और  केन्द्रीय  सरकार  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 हेतु  पंटन  योजना  की  रूपरेखा  को  ध्यान  में  रखा  जाए  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के
 प्रयास  और  सुविधाओं  के  दोहराव  से  बचते  एक  दूसरे  के  पूरक  सिद्ध  हों  ।

 (2)  प्रत्येक  राज्य  को  चाहिए  कि  वे  अपने  राज्य  में  एक  या  दो  प्रसिद्ध  उत्सवों  को  भारत
 भौर  विदेशों  में  प्रचारित  करने  के  लिए  अभिनिर्धारित  करें  ।

 (3)  राज्य  पयं टन  बिकास  निभर्मों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  बे  :

 ।.  स्वदेशी  पर्यंटन  की  अभिवृद्धि  करने  के  लिए  एक  दूसरे  के  दोरों  का  विपणन  करने  हेतु
 अन्य  निगमों  के  साथ  समन्वय

 1...  पारस्परिक  विचार-विनिमय  और  अनुभवों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  अपने  सम्पर्कों  को
 बार-बार  सक्रिय  बनायें  ।

 11...  अपने  राज्यों  में  जल-क्रीड़ाओं  और  अन्य  क्रीडाओं  को  प्रारम्भ  करने  में  सक्तिय  भूमिका
 निभायें  ।

 IV.  बजट-होटलों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रयत्न  यदि  आवश्यक  हो  तो
 अथवा  सेक्टर  के  साथ  मिलकर  ऐसा  करें  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  पर  टायशट  ब्लॉक्स  और  स्गेंक  बार  जंसी  पर्याप्त  मार्गस्थ  सुविथायें  प्रस्तुत
 करें  ।

 ४...  होटल  खान-पान  शिल्प  विज्ञान  और  अनुप्रयुक्त  पोषाहार  संस्थान  द्वारा  प्रस्तुत  की

 रही  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  लाभ  उठायें  ।

 (4)  निगमों  द्वारा  निभित  आवास  यूनिटों  का  स्थापत्य  और  सजावट  ऐसी  होनी  चाहिए
 कि  बह  उस  स्थान  के  पर्यावरण/संस्कृति  और  अन्य  विशिष्ट  लक्षणों  को  प्रतिबिबित  करें  ।

 (5)  इस  बैठक  में  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  स्तरों  पयंटम  के  विकास  में  संलग्न  बिभिम्त
 अभिकरणों  के  बीच  और  प्राइमेट  सेक्टर  से  समन्वय  के  महत्व  पर  भी  जोर  दिया

 लोकसभा  झोर  विधान  सभा  चनाथों  के  दोरान  हुई  हस्यायें
 *216.  झो  बिलास  सुस्त  सवार  :

 क्री  हरीशा  राबत  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 पिछले  लोकसभा  और  विधान  सभा  चुनावों  के  दोरान  राज्य-बार  कितने  लोगों  की

 हत्या  हुई  और  कितने  मतदान  केन्द्रों  पर  जबरन  कब्जा  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  हत्याओं  ओर  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  के  इन
 मामलों  में  बिना  लाइसेंस  के  हुथियारों  का  इस्तेमाल  किया  गया

 यदि  तो  बिना  लाइसेंस  वाले  हथियारों  के  इस्तेमाल  को  रोकने  भौर  इस  प्रकार
 की  धटनाओं  पर  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  को  मई  भोर  ह

 क्‍या  बिहार  भोर  पर्चिम  बंगाल  में  बिना  लाइसेंस  के  सर्वाधिक  हथियार  होने  का
 समाचार  है  ?

 ्ाम-++
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 NS  डऊडफकपककफफसफफकककक्‍फस्‍इइइअइकफक  िििसनतत+त#+.ह_ह_न__ननेेतनेेे ते  सफनकस?य ससकफइॉ-तता-ः

 शृह  संत्री  एस०  बो०  :  से  राज्य  सरकारों  से  अब  तक  प्राप्त

 रिपोर्टों  पर  आधारित  केन्द्र  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  लोकसभा  और  विधान

 सभाओं  के  पिछले  चुनावों  के  दौरान  जिन  व्यक्तियों  की  हत्या/मारे  उनकी  संख्या  इस
 प्रकार  है  :
 राज्य  का  नाम  लोकसभा  चुनावें  के  दौरान  विधान  सभा  चुनावों  के  दौरान

 हत्या  की  गई/मारे  गए  हत्या  की  गई/मारे  गए  लोगों
 की  संख्या  की

 1.  आन्ध्र  प्रदे  7  21
 2.  बिहार  28  51
 3.  गुजरात  श्न्य  2

 4.  हरियाणा  व  शुन्य
 5.  केरल  4  शून्य
 6.  भद्दाराष्ट्र  2  3
 7.  छत्तर  प्रदेश  6  6

 2.  जम्मू  और  सिक्किम  भौर  सभी  संघ  क्षेत्रों  के  वारे  में

 सूचना
 3.  भारत  के  चुनाव  आयोग से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मतदान  केन्द्रों  की  राज्य-वार

 जहां  लोकसभा  चुनाव  के  दोरान  मतदाम  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  के  कारण  फिर  से  चुनाव
 के  आदेश  दिए  गए  इस  प्रकार

 शाज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  संख्या
 1.  आन्ध्र  प्रदेश  29

 2.  बिहार  155
 3.  मणिपुर  2
 4.  पश्चिम  बंगाल  2
 5.  हरियाणा  3
 6.  जम्मू-कश्मीर  30
 7.  उत्तर  प्रदेश  38
 4.  बिहार  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  लोकसभा  और  विधान  सभा  चुनावों  के

 दोरान  बिना  लाइसेंस  के  अग्नेस्त्रों  और  विस्फोटक  पदार्थों  का  प्रयोग  किग्रा  गया  ।  बिना  लाइसेंस
 के  हथियार  और  गोला  बारूद  बरामद  करने  के  लिए  छापे  मारे  गए  और  निम्नलिखित  हथियार
 पकड़े  गए

 देशी  रिवाल्वर  (36)  पिस्तौल  (140)  राइफल्स  (14)  बन्दूक  (83)  कारतूस
 (1185)  और  बम  (174)

 राज्य  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  इन  छापों  और  बरामदगियों  का  प्रबोधन  किया  ।  पड़ोसी
 राज्यों  और  राज्य  के  भिन्‍न-भिन्‍न  जिलों  में  प्रवेश  के  मार्गों  को  सील  किया  गया  भोर  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कड़ी  जांच  की  गई  कि  भर्वंध  अम्नेस्त्र  न  लाए  जाएं  ।
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 5.  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  बिना  लाइसेंस  के  अग्नेस्त्रों  के  आरे  में

 कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  लोकसभा  चुनावों  के  दौरान  मतदान  हिंसा  से  संबंधित  मामलों  में

 फैक्ट्री  मे ंबने  22  हथियार  पकड़े  गए  और  विधान  सभा  चुनावों  के  दौरान  पकड़े  गए  फौक्ट्री  में

 बने  ऐसे  हथियारों  की  संख्या  18  थी  ।  राज्य  सरकार  ते  मतदान  हिंसा  न  होने  के  उद्देश्य  से

 लाइसेंस  झुदा  तथा  बिना  लाइसेंस  के  अस्नेसत्रों  के नियमन  के  संबंध  में  लोकसभा  और  विधात

 सभा  चुनावों  से  पुहले  सभी  संबंधित  अधिकारियों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  थे  ।

 |  :..
 साटरियों  में  राजनीतिशों  भ्लोर  समाज  बिरोधी  तत्वों  ह्वारा  भाग  लेना

 *217.  प्रो०  सधु  दण्डवते  :
 भी  नरसिह  राव  सूय  वंशी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  वी  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बहुत  सी  बम्पर  और  सुपर  बम्पर  लाटरी

 को  चलाने  में  राजनीतिज्ञों  और  समाज  विरोधी  तत्वों  द्वारा  सक्रिय  हिस्सा  लेने  संबंधी  हाल  ही  में

 उद्घाटित  समाचारों  पर  ध्यान  दिया

 क्‍या  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेअधिकारियों  ने  लाटरी  संयोजकों  को  ये
 लाटरियां  आयोजित  करने  की  अनुमति  दी  और

 क्‍या  गैर  सरकारी  लाटरी  व्यापार  पर  तब्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  सरकार  ने  कुछ  समाचार  पत्रों  में
 प्रकाशित  कतिपय  ऐसे  समाचार  देखे  जिनमें  कुछ  राज्यों  द्वारा  प्राधिकृत  लाटरियों  से  जिन्हें
 गेर-सरकारी  एजेंध्षियों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  कुछ  राजनीतिज्ों  के  संबंध  होने  का  आरोप

 चूंकि  गैर-सरकारी  लाटरियाँ  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आती  इसलिए  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  गैर-सरकारी  लाटरियों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पालस  हथाई  झड़डे  के  निकट  इलेक्ट्रॉलिक  सगर  को  स्थापना  करना
 *218.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  ;

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  पालम  हवाई  भड्डें  क ेनिकट  एक  इलेक्ट्रॉनिक  नगर  बनाने  के  लिए

 विभिन्‍न  ग्रुपों/संगठनों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  इस  प्रकार  का  नगर  बनाने  के  लिए  अपनी  अनुमति  दे
 दी  और

 इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  होगी  और  इसका  वित्त  पोषण  किस  प्रकार  किया
 जायेगा  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  झोौर
 इलेक्ट्रॉनिक्स  बिभागों  में  राज्यमंत्री  शिवराज  बी०  तथा  हरियाणा  में
 पालम  के  पास  एक  इलेक्ट्रॉनिक  नगर  की  अवधारणा  को  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदन  श्रदान  करने  के
 लिए  एक  पार्टी  से  आवेदल-पन्र  प्राप्त  हुआ  इस  प्रस्ताव  में  अनिबासी  भारतीयों/बज्ञानिकों/
 उद्मकर्ताओं  के  लिए  एकीकृत  सुविधाएं  मुहैया  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  भौर  इसका  उद्देश्य

 थ
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 इलेक्ट्रॉनिको  के  क्षेत्रों  में  सेवाएं  परामर्श  सेवा  आदि

 जैसी  मूल  सं  रचनात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  संवर्धनकर्ताओं  द्वारा  आद्या  व्यक्त  की  गई

 है  कि  इसके  फलस्वरूप  उद्यमकर्ताओं  को  गुणवत्ता  नियंत्रण  पर

 अधिक  ध्यान  देने  का  अवसर  प्राप्त  होगा  न  कि  मात्र  सुविधाएं  जुटाने  की  प्रक्रिया  पर  ।

 प्रस्ताव  में  औद्योगिक  अनुमोदन  नहीं  मांगा  गया  भतः  अनुमति  देने  का  प्रइन  ही

 नहीं  उठता  ।  किन्तु  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  इलेक्ट्रॉनिक  नगर  की  अवधारणा  का  स्वागत  करेता
 ओद्योगिक  लाइसे  म/पंजीकरण  के  सभी  आवेदन-पत्रों  पर  सरकारी  नीतियों  के  अनुसार  बिचार
 किया  जाएगा  ।

 (4)  एक  उद्यमर्क्ता  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  गुड़गांव  में  इस  परियोजना  पर  72.71
 करोड़  रु०  2  अनुमानित  लागत  की  परिकल्पना  की  गई  जो  साम्यापूंजी  तथा  बने

 बनाए  भूखण्डों  की  बिक्री  के  माध्यम  से  प्राप्त  होगा  ।

 बायुदूृत  के  लिए  50  सोटों  बाले  कस्पयूटर  थिमान
 *219.  झी  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  पय्य टन  झोर  मागर  विमानन  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  देश  के  तीसरे  वर्ग  की  वायुदृत  के  लिए  50  सीटों  बाले  कम्यूटर

 विमान  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ताकि  बड़े  प॑माने  पर  विमान  सेवा

 से  होने  वाली  किफायत  सुनिदिचत  हो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 पर्य टम  झौर  मागर  घिसानन  संत्ञालय  में  राज्य  संत्रो  प्झ्ोक  :

 बायुदूत  इस  समय  अपनी  सेवाओं  का  प्रच्चालम  भ्रपने  स्वयं  के  डोनियर  विमान  से  तथा  इंडियन

 एयरलाइस्स  से  पट्टे  पर  लिए  गए  भर  एच  विमान  से  कर  रहा
 बिमान  और  एच  विमान  की  क्षमता  40  और  48  यात्री  वायुदूत  मे  सातवीं

 योजना  की  अवधि  में  बायुदूत  ने  40-50  सीटों  वाले  दो  विमान  प्राप्त  करने  की  आवद्यकता  का

 अनुमान  लगाया  एक  विमान  में  ओर  दूसरा  ब्  1988-89  में  ।

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 पश्चिम  बंगाल  में  पश्चिम  जलपाइणुड़ो  भ्ौर
 साल्दा  के  लिए  बायुदृत  सेथा  शुरू  करना

 #220,  झली  ध्लानस्द  पाठक  :  क्‍या  पर्य टन  झौर  नागर  बजिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पश्चिम  भौर  माल्दा  के
 जिला  मुख्यालयों  में  इस  क्षेत्र  में संचार  सुविधा  के  सुधार  के  लिए  वायुद्ृत  श्षेब्रा  शुरू  करने  के
 प्रस्ताव  पर  बिचार  किया  और

 यदि  ता  उक्त  क्षेत्र  में  वायुदुत  सेवा  कौन  सी  तारीख  तक  छुरू  किये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 प्य
 ठस

 झोर  नागर  विमानन  संज्ालथ  में  रा्य  मज्नो  :  और
 पश्चिमी  मालदा  भौर  जलपाइशुड़ी  के  जिला  मुख्यालयों  को  बायुदूत  सेवाओं  के
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 आरम्भ  किये  जाने  के  संबंध  में  समय-समय  पर  प्राप्त  सुझावों  पर  विचार  विया  गया  है  और  यह
 निर्णय  किया  गया  कि  इन  सेवाओं  को  बायुदृत  की  विस्तार  योजनाओं  की  पहली  प्रावस्था  में

 आरशस्भ  महीं  किया  जायेगा  ।  बायुदृत  को  हन  स्टेशनों  का  यातायात  सर्वेक्षण  करने  को  कहा  गया

 तथापि  इन  स्टेशनों  को  सेवाओं  के  भारम्भ  किये  जाने  पर  विचार  प्रचालनों  की  विकास

 भपेक्षित  आधार  सं  रचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  तथा  उपयुक्त  विमान  को  अतिरिक्त  क्षमता

 की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करेगा  ।  किस  संभावित  तारीख  तक  बायुदृत  सेवाए  इन  स्टेशनों  को  शुरू
 की  जा  सकेंगी  यह  इस  समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 ०
 ट

 सिलिकॉन  सोदे  को  स्थिति

 1173.  थी  सानिक  रेड्डो  :  क्‍या  प्रथान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिलिकॉन  सौदे  की  स्थिति  के  बारे  में  निर्णय  प्रधान  मंत्री  करेंगे  ऑफ

 इण्डिया  2  1985);  और

 क्‍या  मेट्ट्र  कंसिकल्स  द्वारा  किए  गए  दावों  की  पुष्टि  विशान  और

 गिक  अनुसंधान  द्वारा  की  गई  है  और  यदि  तो  क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  आर्मनिर्म रता  के  ह्विस्से
 के  रूप  में  घह  काम  हस  फर्म  को  सौंपेगी  ?

 बिज्ञ।न  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परभाज  श्र  तरिक्ष  झोर

 इलेक्ट्रॉनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मेंस  हेमलॉक  सेमीकण्डक्टर  कार्पोरेधन  के  साथ  तकमीकी

 सहयोग  विषयक  समभोते  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  1984  तक  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 की  सरकार  से  उक्त  भायात  के  लिए  अपेक्षित  अनुमति  नहीं  प्राप्त  हुई  और  इस  बीच

 1984  में  कुछ  जानकारी  की  ओर  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  का  ध्यान  आकर्षित  किया  उन
 सभी  भुद्॒‌दों  का  गहन  अध्ययन  किया  गया  था  ओर  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इलेक्ट्रॉनिको
 विभाग  प्रक्रिया  संबंधी  तकनीकी  मूलभूत  इन्जोनियरी  तथा  स्वस्वाभित्व  के  डपस्करों

 को  मैससे  हेमलॉक  से  खरीदने  को  दिशा  में  कारंबाई  करेगा  ।  इसके  साथ  द्वी  साथ  प्रौद्योगिकी
 को  वाणिज्यिक  आधार  पर  स्थापित  करने  के  लिए  विकास के  क्षेत्र  में  स्वदेशी  प्रयासों  को  पूरी

 सहायता  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  सिलिकॉन  सुविधा  के  पालिसिलिकन  संयंत्र  की  स्थापना  के  विकल्प  के  रूप  में

 अपेक्षाकृत  कम  लागत  पर  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  इसके  बारे  में  मेत्यूर  केमिकल्स  द्वारा

 किए  गए  दावे  की  विस्तृत  जांच  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  विभाग  द्वारा  की

 गई  है  भौर  यह  पाया  गया  है  कि  मेत्त्ूर  कैमिकल्स  ने  हाल  ही  में  प्रतिष्ष  2  मीटरी  टन
 क्षमता  वाले  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  को  कुछ  महीनों  के  लिए  चआलू  किया  है  ओर  वे  लगभग
 प्रति  25  मीटरी  टन  की  क्षमता  बाले  उत्पादन  संयंत्र  की  स्थापना  कर  किन्तु
 बतेमान  प्रायोगिक  संयंत्र  में  प्रौद्योगिकी  को  क्षमता  में  मौर  अधिक  विस्तार  करने  के  लिए  उन्हें
 भनेक  सुविधाएं  प्रतिष्ठापित  करनी  पड़ेंगी  ताकि  वे  उच्च  क्यालिटी  कौ  सामग्रियों  का  सन्‍्तोषजनक
 उत्पादन  किफायती  तोर  पर  और  लगातार  कर  सके  ।  उन्होंने  वह  बांछनीय  समझा  कि  राष्ट्रीय
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 सिलिकॉन  सुविधा  की  स्थापना  के  लिए  विदेशों  से  अनुभव-सिद्ध  प्रोद्योगिकी  यथाक्षीत्र  भंगानी

 भारत  में  राष्ट्रीय  सिलिकॉन  सुविथा  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  संबध  में  निर्णय

 मेत्तूर  कैमिकल्स  में  स्थापित  की  जा  रही  25  टी०पी०ए०  की  उत्पादन-इकाई  से  श्राप्त  होने  वाले

 परिणामों  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  ही  लिया  जायेगा  ।

 समुद्र  में  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कदम
 1174.  भरी  चितासणि  छेमा  :

 श्री  सोहनलाल  पटेल  :  कया  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप।|  करेंगे  कि  :

 कया  समुद्र  में  प्रदूषण  से  समुद्र  तटीय  पर्यावरण  स्थिति  भस्त-व्यस्त  हो  गई

 समुद्र  में  प्रदूषण  के  विभिन्‍न  कारण  कया  भौर

 समुद्र  में  प्रदूषण  को  रोकने  झौर  समुद्री  उद्योग  को  नष्ट  होने  से  बचामे  के लिए
 सरुरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बिज्ञात  झोर  प्रोद्योगिको  संज्रालय  तथा  सहासागर  परमाजु  श्रतरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रानिक्स  बिभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  थो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 समुद्री  प्रदूषण  का  कारण  अलग-अलग  तरह  के  अपदेषों  का  समुद्र  में  छोड़ना
 इसमें  बड़े  नगरों  का  मल-जल  औद्योगिक  कृषीय  तापीय  और
 धर्मी  तेल  का  पानी  में  मिल  जाना  तथा  टेंकरों  की  धुलाई  शामिल  है  ।

 सरकार  ने  समुद्री  प्रदूषण  को  रोकने  ओर  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित
 की  है  ।  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तंयार  की  गई  है  जिसे  ब्रिभिन्‍त
 संबंधित  ब्रिभागों  ओर  एजेंसियों  ह्वारा  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 लाभकारों  झोर  झलामकारो  रेल  लाइमों  का  चयन

 1175.  श्री  गदाघर  साहा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  योजना
 आयोग  द्वारा  लाभकारी  और  अलाभकारी  रेल  लाइनों  का  नयन  करने  का  आधार  कया  है  ?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  झार०  :  नई  रेलबे  लाइनों  के
 निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  रेल  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  और  अनुमोदन  के  लिए  योज॑ना
 आयोग  को  भेजे  जाते  हैं  ।  वे  लाइनें  जिनसे  बद्भधागत  नकदी  प्राप्ति  तकनीक  के  अन्तर्गंत  हिसाब
 लगाकर  निवेश  पर  10  प्रतिशत  आय  भ्राप्त  होती  है  उन्हें  लाभकारी  माना  ग्रया  मोटे  तौर
 पर  योजना  आयोग  द्वारा  परियोजना  की  स्वीकृति  का  निर्णय  यातामात  की
 सामरिक  अविकसित  क्षेत्रों  तक  पहुंच  और  भीड़भाड़  बाले  मार्गों  क ेलिए  वेकल्पिक
 व्यवस्था  अथवा  सम्पक्क  रद्ित  क्षेत्रों  को  जोड़मै  के  लिए  बरततमान  लाइमों  के  विस्तार  आदि  जैसे
 बआधारों  पर  किया  जाता

 जनता-पुलिस  सम्ब्न्धों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  पुल्सि  ह्राथोग  को  सिफारिहों
 1176.  श्री  श्रतिल  बसु  :  क्‍या  युह  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  पुलिस  मायोग  ने  जनता  का  सहयोग  लेने  भ्ौर  पुलिस  जनता  संबंधों
 में  सुधार  के  लिए  कुछ  सिफ़ारिशों  की

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  का  स्वरूप  क्या
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 कक  ाका३  मकमाक  काका
 कया  छक्‍त  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों  के  पास  क्रियान्वयन  हेतु  भेज  दिया  गया

 ओर
 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  इन  सिफारिक्षों  को  लागू  करे

 दिया  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  बुलारोी  :  से  राष्ट्रीय
 पुलिस  आयोग  जिसका  देश  में  फुलिस  प्रशासन  सुधारने  हेतु  सिफारिशें  करने  के  लिए  गठन
 किया  गया  यह  सिफारिश  की  है  कि  पुखिस  के  कार्य  को  सेम्रज  के  लिए  सार्थक  तथा  स्वीकार्य
 बनाने  के  लिए  इसमें  जनता  के  शामिल  होने  तथा  सहयोग  देने  ओर  बा.नून  प्रवतंन  बढ़ाने  का
 वांछित  डपाय  करना  निरन्तर  दिन  प्रतिदिन  आधार  पर  एक  स्वस्थ  जनता  पुलिस  संबंध

 पूर्ण  इस  छट्ट श्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  के  अध्याय  5९1]  में  कुछ  सुकाव
 दिए  रिपोर्टों  की  प्रतियां  30-3-1983  को  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  आयोग  द्वारा
 की  शई  सिफारिशों  वाली  रिपोर्टों  को  उपयुक्त  कारंवाई  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  झासित  क्षेत्र
 प्रशासनों  को  भेज  दिया  गया  है  ।  चू  कि  का  विषय  है  इसलिए  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग
 द्वारा  की  गई  स्रिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 इंडियन  एयरलाइहन्स  द्वारा  पश्चिस  अंवाल  सरकार  को  उघारो  को  सुविधा
 1177.  श्री  पीयूष  तिरकों  :  क्‍या  पर्याटन  झलौर  सागर  ब्रिसामन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  गत  ब्ष  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बिमान  के  टिकट

 उधार  देने  से  इन्कार  कर  दिया  था  क्‍योंकि  इ  डियन  एयरलाइन्स  को  टिकटों  की  अदायमी  के  सबंध
 में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  वित्तीय  क्षमता  पर  सन्देह

 यदि  तो  ऐसे  निर्णय  भोर  इस  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  भादेशों  का  ब्योरा
 क्‍या  है  -

 कब  ओर  किस  आधार  पर  रुक्‍त  प्रतिबंध  हटाया  गया

 क्‍या  ह  डियन  एयरलाइम्स  ने  छत्तर  प्रदेश  सहित  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  को  भी
 उधार  में  टिकट  देना  बंद  कर  दिया  भौर

 बष  1980  से  लेकर  अब  तक  इंडियन  एयरलाइन्स  को  इस  प्रकार  हुए  घाटे  का  बर्षवार
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्मटन  झौर  नागर  विभानन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  झ्रणोक  :  से
 बिलों  का  मुगतान  न  करने  के  कारण/बिलों  का  मुगतान  देरी  से  करने  के  कारण  1980-83  से
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  टिकटों  को  जारी  करने  के  लिए  ऋण  सुविधाएं  बापस  ले  ली  गई

 इन  सुविधाओं  को  वर्ष  1983  में  बहाल  कर  दिया  गया  था  ।

 महाराष्ट्र  ओर  पांडिचेरी  की  सरकारों  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  विभिन्‍म  बिभागों
 को  ऋण  सुविधाएं  आस्थमगित  कर  दी  गई  थीं/वापस  ले  ली  गई  थीं  परन्तु  इन्हें  पांडिबेरी  और  उत्तर
 प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  के  कुछ  विभागों  के  सम्बन्ध  में  बहाल  कर  दिया  गया

 इस  अवधि  में  इस  कारण  ह  डियम  एयरलाइन्स  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।
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 ग्  बोस  सूत्री  फाय  क्रम  को  कार्पानिवित  करने  वाले  शी्ष

 घर
 ःणं  राज्यों  को  पुरस्कार

 a  77,  भ्री  प्रमर्रातह  राउया  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (4.)  देश  में  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  ना  रहे

 वर्ष  1984  के  दौरान  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  प्रत्येक  सूत्ष  की  कार्यनिष्पत्ति  के  लिए
 कौन  कोन  से  राज्य  कार्यनिष्पत्ति  वार  पहले  तीन  स्थानों  पर  और

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सबसे  अच्छी  कार्यनिष्पत्ति  के  लिए  राज्यों  को

 पुरस्कार  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  एवं  दिशानिरद्देश  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  सभी  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  तथा  इस  पर  निगरानी  के  लिए  समितियां  स्थापित
 की  गई  हैं  जिससे  कार्यक्रम  की  प्रगति  पर  लगातार  नजर  रखी  जा  सके  ।  सभी  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  भौर  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  भी  निगरानी  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  वर्ष  1984-85  में  प्रत्येक  सूत्र  के  संबंध  में
 वार  छच्चतम  स्थान  प्राप्त  करने  वाले  तीन  राज्यों  के  नाम  दिए  गए  हैं  ।

 राज्यों  को  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सर्वोत्तम  निष्पादन  के  लिए  पुरस्कार  देने  को  कोई
 स्कीम  नहीं  है  ।

 विधरण

 सूच  सं  ०  राज्य  का  भास
 सिंचाई  उत्पादन  वर्ष  समाप्त  होने  के  बाद  सूचना  उपलब्ध  होगी
 शुष्क  भूमि  खेती  वर्ष  समाप्त  होने  के  बाद  सूचना  उपलब्ध  होगी

 2.  दालें  तथा  तिलहन  उत्पादन  बर्ष  समाप्त  होने  के  बाद  सूचना  उपलब्ध  होगी
 3-6  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  काय॑क्रम  कर्नाटक

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  असम
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  उत्तर  तमिलनाडु
 कार्यक्रम

 4.  बेंशी  भूमि  पंजाब
 5.  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  लक्ष्य  इतर  मद

 मजदूरी
 6.  बंघुआ  मजदूरों  का  पुनर्वास  .  महाराष्ट्र

 न्‍क  सहायता  प्राप्त  बनुसूचित  जाति  राजस्थान
 के  परिवार

 Te  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जनजाति  हिमाचल  तमिलनाडु
 के  परिवार

 8.  पेय  जल  मध्य  आान्श्र  प्रदेश
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 सूत्र  सं०
 आवंटित  किए  गए  आवास  स्थल

 दी  गई  निर्माण  सहायता

 लिखित  उत्तर

 राज्य  का  नाम
 उत्तर  गुजरात

 उत्तर  प्रदेश

 शामिल  की  गई  गंदी  बस्तियां  हिमाचल  हरियाणा
 आशिक  कमजोर  वर्गों  के  लिए  मध्य  मणिपुर
 आवास
 बिजली  चालित  ग्राम  हिमाचल  मध्य  प्रदेश
 लगाए  गए  पम्पसंट  मध्य  प्रदेश

 लगाए  गए  पेड़  महाराष्ट्र

 (1)  बायोगैस  संयंत्र  तमिलनाडु
 बायोगस  संयंत्र  ग्राम  महाराष्ट्र

 उद्योग

 13.  नसबंदियां  तमिलनाड़
 स्थापित  किए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  बिहार

 स्थापित  किए  गए  उप-केन्द्र  उत्तर  प्रदेश
 15.  एकीकृत  सामुदायिक  विकास  खण्ड  सभी  राज्यों  में  खंड  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 प्रारम्भिक  तथा  प्रोढ़  दिक्षा  वर्ष  समाप्त  होने  के  बाद  सूचना  उपलब्ध  होगी
 17.  खोली  गई  उचित  दर  की  दुकानें  उत्तर  आन्श्र  बिहार

 ओद्योगिक  नीतियों/पद्धतियों  लक्ष्य  इतर  मद

 इत्यादि  का  सरलीकरण

 स्थ
 स्तरीय  भौद्योगिक  इकाइयां

 प्त  की  गई  ग्रामीण  तथा  लघ  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 काले  घन  इत्यादि  की  जांच

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यम

 दण्डका  रण्य  विकास  प्राधिकरण  को  भंग  करना  श्लोर  डड़ोसा  के
 विस्थापित  लोगों  को  बसाना

 1179.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  ने  दण्डका  रण्य  विकास  प्राधिकरण  को  मंग  करने  के  बारे  में  इस  बीच

 अन्तिम  निर्णय  ले  लिया
 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  भौर  इससे  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में

 परियोजना  की  संचालन  गतिविधियों  पर  कया  प्रभाव

 उड़ीसा  सज्य  सरकार  को  कोरापुट  जिले  में  स्थापित  विभिन्‍न  प्रतिष्ठानों  के  संबंध
 में  किस  सीमा  तक  जिम्मेदारी  सौंपो  जा  रही  और

 क्‍या  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  में  सुघार  और  न  केवल
 काइतकारों  ओर  ग्रामौण  कलाकारों  को  कुछ  सामयिक  रोजगार

 19.
 20.

 लक्ष्य  मद
 लक्ष्य  इतर  मद
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 जातियों  को  प्रशिक्षित  करने  और  उनकी  क्षमता  बढ़ाने  के  उहेष्य  से  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  में

 कृषि  पर  भाधारित  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  से

 रोध  करेगी  !

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामबुलारो  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 चू  कि  दण्डकारण्य  परियोजना  के  तीन  क्षेत्रों  नामतः  मध्य  प्रदेश  में  पारालकोट

 ओर  उड़ीसा  मे  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  संबंधी  काये  लगभग  पूरा
 हो  गया  है  अतः  इन  क्षेत्रों  में  संपत्ति  और  संस्थानों  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  मुफ्त
 तरित  करने  का  निणंय  किया  गया  है  ।  चोथा  क्षेत्र  उडोसा  में  परियोजना

 प्राधिक  रण  और  सभी  क्षेत्रीय  कार्यालय  कुछ  और  समय  तक  काये  करते

 संपत्ति  ओर  संस्थानों  के  हस्तांतरण  के  बाद  राज्य  सरकार  उनके  रख  रखाव  के  लिए
 जिम्मेदार  होगी  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  ली  जाने  वाली  संपत्ति  गौर  संस्थानों  में  कमियों
 को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  घन  उपलब्ध  करेगी  भौर  पांच  वर्ष  की  अवधि  तक  उनके  रख

 रखाव  के  खर्च  को  भी  वहन
 जी  श्रीमान्‌  ।

 पर्य टन  सेवाझों  का  व्यायसाथिकोकरण

 1180.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  पय्य  टन  भ्ोर  नागर  विमानन  संत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पयेंटन  सेवाओं  का  व्यात्सायिकीकरण  करने  का  विचार
 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  भेजे  गए  मार्गनिर्देश  क्या  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पय  टन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  श्रशोक  :

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  के  अन्तगंत  पर्यटन  सेवाओं  के  प्रशिक्षण
 और  व्यावसायिकी  करण  पर  विशेष  जोर  दिया  जाएगा  ।  इस  उदेश्य  के  लिए  भारतीय  पयंटन  एवं
 यात्रा  प्रबंध  संस्थान  और  होटल  प्रबंध  को  राष्ट्रीय  परिषद  कायंशालाओं

 डेवलपमेंट  प्रोग्राम  आदि  का  आयोजन  करते  हू  ।  प्रशांत  क्षेत्र  यात्रा  विध्व  पर्यटन  संगठन
 आंदि  जैसे  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  द्वारा  पेश  की  गई  सुविधाओं  का  प्रशिक्षण  के  उहेश्यों  के
 लिए  भी  उपयोग  किया  जाता  पर्यटन  विभाग  के  पास  एक  स्कोम  जिसके  तहत  होटलों
 ओर  रेस्तरांओं  द्वारा  विदेश-ल्थित  विभिन्‍न  विद्विद्यालयों  मे  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रायोजित
 प्रत्याशियों  को  विदेशी-मुद्रा  रिलीज  की  जाती  है  ।

 यात्रा  और  पयंटन
 के  क्षत्र  में  व्यावसायिक  रूप  मे  निधुण  कामिकों  की  मांग  को  पूरा  करने

 के  मत्रालय  ने  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  स  अनुरोध  किया  है  कि  वे  अपने-अपने
 क्षेत्रो  में  महाविद्यालयों  और  वोकेशनल  इन्स्टीट्यूट्स  में  पयंटन  संबंधी

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  प्रइदन  पर  विचार  करें  ।
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 रंगीन  टीो०  वो०  सेटों  की  गोदामों  से  सोधो  बिफ्रो

 1181.  भ्रीसतों  साधुरी  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रंगीन  और  दवेत  इ्याम  टी०  वी०  संटों  की  गोदामों  से  सीधी  बिक्री  क्षी्र  ही
 आरम्भ  हो  और  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  कब  आरम्भ  होगी  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  झौर

 इलेक्ट्रॉनिक्स  विभागों  में  राज्यमंत्री  शिवराज  बो०  :  तथा  रंगीन  तथा

 श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  सेटों  की  बिक्री  सीधे  गोदामों  से  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 नहीं  किन्तु  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेकनोलॉजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  टी०  एण्ड

 द्वारा  शुरू  की  गई  प्रौद्योगिकी  तथा  ब्रांड  नाम  योजनाਂ  के  अन्तगंत  सदस्य-विनिर्माताओं

 को  ई०  टी०  एण्ड  टी०  ने  सलाह  दी  है  कि  वे  अपनी  सुविधानुसार  धीरे-धीरे  गोदामों  से  सीधी

 बिकी  करने  की  पद्धति  अपनाए  जिससे  अन्य  प्रयोगकर्ताओं  को  विनिर्माताओं  के  गोदामों  में

 स्थित  बिक्री-काउन्टरों  से  दूरदर्शन  सेट  खरीदने  का  विकल्प  तथा  उसकी  सुविधा  प्राप्त

 होगी  ।  इस  प्रकार  की  बिक्री  ऐसे  मूल्यों  पर  होगी  जिनमें  वितरण-लागत  तथा  अन्य  किसी  भी

 प्रकार  के  प्रभार  नहीं  जोड़ें  जाए  गे  ज॑ंसा  कि  विक्रेताओं  अथबा  खुदरा  त्रिक्री  के  दुकानों  में  शामिल

 किए  जाते  हैं  ।  ऐसा  सुझाव  ई०  टी०  एण्ड  टी०  ने  अपनी  प्रोद्योगिकी  तथा  ब्रांड  नाम
 योजना  के  अन्तगंत  सदस्यों  को  सलाह  के  रूप  में  दिया  है  ।

 अभी  से  यह  अनुमान  लगाना  कठिन  है  कि  विनिर्मातागण  कब  उपयरक्‍क्त  पद्धति  से  गोदामों
 से  सीधी  बिक्री  करना  शुरू  करेंगे  ।

 केरल  में  प्रवूषण-रोधो  उपायों  का  क्रियास्वयन
 1182.  श्री  जो०  एस ०  विजय  राघवन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  प्रदूषण-रोधी  उपायों  के  क्रियान्बयन  में  कसी  प्रकार  को  ढिलाई
 बरतोी  जा  रही

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  प्रदूषण  सम्बन्धी  नियमों  को  लागू  करने  का  कार्य  जिस  तंत्र  को  सौंपा
 गया  है  उसे  चुस्त  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जोर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हवाई  श्रड़्डों  पर  पक्षियों  के  कारण  परेशानो

 1183.  झ्रो  महेन्ना  सिह  :  क्‍या  पर्य  टन  झौर  नागर  बिसानन  खंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  प्राकृतिक  इतिहास  सोसाइटी  ने  हवाई  अड्डों  पर  पक्षियों  द्वारा  उत्पन्न
 की  जाने  वाली  परेशानियों  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या
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 परयंटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रशोक  गहलोत):(क)ओर
 हां  ।  बम्बई  प्राकृतिक  इतिहास  सोसाइटी  ने  दिल्‍ली  और  बम्बई  के  दो  सिविल  हवाई  अड्डों

 आगरा  तथा  अम्बाला  के  तीन  रक्षा  हवाई  अड्डों  पर  पक्षियों  द्वारा  उत्पन्य  खतरे  के

 अध्ययन  के  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  हैं  :--

 1.  इन  विमान-लक्षेत्रों  से  रूका  हुआ  पानी  पूरी  तरह  से  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 2.  विमान  क्षेत्र  के  भीतर  मौजूदा  पेड़-पोधों  के  स्थान  पर  लगा  दी  जाए  जो  एक
 प्रकार  को  ल'न  की  छोटी  घास  है  ।

 3.  हवाई  अड्डों  के  भीतर  और  आस-पास  की  सभी  मौजूदा  इमारतें  और  नई  बनने  वाली
 इमास्तें  ऐमी  होनी  चाहिएं  जिनमें  कबूतर  न  रह  सके  ।

 4.  हवाई  अड्डे  के  भीतर  और  आस-पास  कड़े  कचरे  के  ढेर  खुले  कूड़ंदान  अथवा  ढके

 हुए  कड़ेदान  बनाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 5.  खाद्य  पदार्थों  का  कड़ा  कचरा  भवन  के  भीतर  हो  ढके  हुए  डिब्बों  में  अस्थाई  रूप  से
 इकट्ठा  किया  जाना  चाहिए  ओर  तत्काल  बन्द  थंलों  में  भस्मकों  को  भेज  दिया
 खान-पान  अभिकरणों  की  खान-पान  की  गाड़ियों  को  अनियायें  रूप  से  प्रूफ  बनाया
 जाना  चाहिए  ।

 6.  सूर्योदय  ओर  सूर्यास्त  के  समय  बिमानों  के  उंतरने  मौर  उड़ान  भरने  को  टाला  जाना
 चाहिए  ।

 7.  दिल्‍ली  ओर  ब्म्बई  हवाई  अड्डों  पर  भस्मकों  में  सुघार  किया  जाए  जिससे  कि  बे  अ

 रष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप  वातावरण  प्रदूषण  मुक्त  रहें  ।

 2.  दिल्ली  में  तथा  मागरा  और  भअम्बाला  में  पशु-शव  संसाघन  केन्द्र  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  स्थापित  किए  जाने  चाहिएं  ।

 9.  दिल्ली/हिडन  और  आगरा  में  मौजूदा  बूचड़खाने  के  स्थान  पर  आधुनिक  बूचड़खाने  बनाए  _
 जाने  चाहिएं  ।

 10,  बम्बई  और  आगरा  के  सभी  बड़े-बड़े  होटलों  मोर  भोजनालयों  के  लिए  यह
 अनिवायं  किया  जाना  चाहिए  कि  उनके  खाद्य  पदार्थों  के  कचरे  के  निपटान  के  लिए  उनके
 अपने  भस्मक  हों  ।

 11.  बम्बई  और  आगरा  की  मांस  और  मछली  की  बड़ी  मार्केट  के  लिए  यह  अनिवार्य
 कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  मार्कट  के  भीतर  ही  डनके  कार्यशील  भस्मक  हों  ।

 -  12...  चिकन  ड्डं  सिंग  यार्डों  द्वारा  चिकन  का  बचा-खचा  कचरा  खले  स्थान  पर  डालना  गंभीर
 अपराध  माना  जाना  चाहिए  ।

 हु

 13.  दिल्ली  में  सूमर  बाडों  को  चारों  तरफ  से  और  ऊपर  से  भो  तार  की  जाली  से  बढ  प्रूफ  बनाना
 चाहिए  ।

 14.  हड्डी  मिलों  ओर  हड्डी  संसाधन  की  जिनमें  सरेस  की  फैक्ट्रियां  भी  शामिल

 हड्‌डी  सुखाने  के  मैदान  सभी  ओर  से  धूरी  तरह  बड़ं-प्रूफ  होने  भाहिएं  ।
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 eee  4388  ृक्‍खफ  ्॒  र्््॒॒॒  रत  ॉ  ऑ
 मांध  के  बन्द  डिब्बे  तेयार  करने  वाली  सभी  फंक्ट्रियों  को  हड्डियां  केवल  प्राधिकृत  हड्डी
 संसाधन  इकाइयों  को  और  मांस  का  कचरा  पशु-एाव  संसाधन  केन्द्रों  को  भेज  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 सरकार  ने  ये  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 ] ्ा  राबतभाटा  परमाणु  बिजलो  घर  का  विस्तार

 1184.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राजस्थान  में  राबतभाटा  परमाणु  बिजलीघर  में  235

 मेगावाट  के  दो  नए  परमाणु  ऊर्जा  एकक  स्थापित  करके  इसका  विस्तार  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इन  एककों  का  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  और  इस  पर

 कितनी  धन  राशि  खर्च  होने  का  अनुमान  और

 इन  एककों  का  काये  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोश्ोगिको  सनन्‍्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 आशा  है  कि  इन  यूनिटों  को  सन  1994  में  चालू  कर  दिया  जाएगा  ।  ऐसा  अनुमान

 है  कि  इन  दोनों  यूनिटों  की  लागत  सन  1984  के  मूल्य  स्तर  के  आधार  पर  लगभग  609  करोड़

 रुपये  रहेगी  ।
 आशा  है  कि  इन  दोनों  ही  यूनिटों  के  मामले  में  संयंत्र-स्थलों  को  काम  में  आने  योग्य

 बनाने  का  काम  सन्‌  1985  में  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ।

 सरतुबाद  ]  ही
 पुलिस  बल  को  श्राधुनिक  बनाना

 1185.  भरी  के०  छुन्जम्यु  :  क्या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पुलिस  बल  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  तैयार  की
 जा  रही  और

 यदि  हां  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?  ५

 गृह  मन्जालय  में  राज्य  सम्जो  रास  दुलारो  :  जी  श्रीमान्‌  ।
 अपेक्षित  सुचना  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उद्योगीक रण  और  विज्ञान  भौर  तकनीको  में  विकास  के  साथ  अपराध  परिष्कृत  भौर  जटिल
 बन  गए  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  ओर  इस  प्रकार  की  परिस्थितियों  में  शान्ति

 बनाए  रखने  के  विचार  से  पुलिस  को  अपराधों  का  बेहतर  ढंग  से  पता  लगाने  और  जांच  पड़ताल
 करने  के  लिए  विज्ञान  और  तकनीकी  में  आधुनिकतम  विकास  का  प्रयोग  करके  अपनी  तकनीकी
 को  अवश्य  ही  आधुनिक  बनाना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  ने
 1969-70  में  गैर  योजना  स्कीम  के  रूप  में  राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकीकरण  को  एक  योजना
 प्रारम्भ  की  1969-70  से  1979-80  तक  इस  योजना  के  अन्तगेंत  राज्य  सरकारों  को

 52.24  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ।  1979-80  के  दौरान  योजना  को  समाप्त
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 जभे  पं जया में
 कर  दिया  गया  तथापि  आधुनिकीकरण  कायंक्रम  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 10  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  योजना  को  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  जिसके  लिए
 1980-81  और  1989-90  के  कुल  परिव्यय  100  करोड़  रुपये  का  है  ।  केन्द्रीण  सहायता  का

 मान  50  प्रतिशत  ऋण  ओर  सहायता  अनुदान  का  ऋण  को  25  वर्षों  की  अवधि  में  मुगतान
 क्या  जाना

 2.  केन्द्रीय  बेतार  जांच  पड़ताल  के  लिए  वंज्ञानिक

 सहायता  और  प्रशिक्षण  उपकरणों  को  खरीद  के  सिए  गंर-आवर्ती  प्रकृति  के  व्यय  को  पूरा  करने  के

 लिए  आधुनिको  करण  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  पुलिस  तन्त्र  की  कार्यकुशलता
 में  सुघार  लाने  के  लिए  राज्यों  के  प्रयत्नों  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  बनाई  गई  है  जो  मूल  रूप
 से  उनकी  जिम्मेदारी  योजना  के  अन्तगंत  ग्राह्मय  मदों  की  सूची  उनको  प्रासंगिक  प्राथमिकता  के

 साथ  नीचे  दी  गई  है  :--

 1.  बेतार  टेलीप्रिटर  सेवा  सहित  लाइन  संचार  पर  मूल  शहरों  ओर  अन्य
 स्थानों  में  प्रयोग  के लिए  बेतार  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  में  वायर  लेस  संट
 लगाने  के  उद्देश्य

 2.  वाहनों  की  गतिशीलता  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  को  एक  जीप  देने  का
 3.  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  लिए

 4.  अपराध  विज्ञान  प्रयोगशाला  के  लिए  उपकरण  ओर  जांच  पड़ताल  के  लिए  अन्य
 5  “”  *ਂ

 निंक  साधनों  के  लिए
 5.  फिगर  प्रिंट  ब्यूरो  के लिए
 6.  विवादास्पद  कागजातों  को  जांच  के  लिए  उपक

 1.  राज्य  अपराध  शस्त्र  प्रयोगशालाओं  के  लिए  भवनों  का  प्रत्येक  राज्य  के  लिए
 अधिक  से  अधिक  10  लाख

 8.  अपराध  भाकड़ों  और  लेखा  के  लिए  डाटा  प्रोसेसिंग  मशीन  ।
 3.  राज्य  सरकारों  स  समस्या,ग्रस्त  क्षेत्रों  क  लिय  वशष  प्राथमिकता  देने  का  अनुरोध

 किया  गया  जंसे  कि  नीचे  दि

 साम्प्रदायिक  रूप  से  संवेदनशील  जिला/स्थान/क्षेत्र
 2.  हरिजनों  पर  अत्याचारों  हान  व।ल  |जल/स्थान;
 3.  पांच  लाख  और  उससे  अधिक  जनसख्या  वाले

 4.  गहन  श्रमिक  समस्याओं  ओर  ओद्योगिक  परिसरों  के
 5.  विशिष्ट  समस्याभों  जंसे  संकट  प्रणत

 6.  विस्तृत  शंक्षिक  परिसर  वाले  क्षेत्र  ओर  अक्सर  छात्र  विवाद  प्रणत  क्षेत्र  ।
 7.  अत्यधिक  पिछड़  ग्रामीण

 8.  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  क्षेत्र  ।

 4.  पिछल्ले  पांच  सालों  1985  दोरान  राज्यों  के  दो  गई  धनराशि
 नीचे  दी  गई  :--

 38



 6  1907  लिखित  उत्तर

 अिनननगनगनग#2ग  ___

 वर्ष  रुपए
 1980-81  750.00
 1981-82 2  800.00

 1982-53  2-53  733.7775

 1983-84  838.10

 1984-85  5  630.16  1985
 प्रांप्र  प्रदेश  में  हवाई  श्रड्डों  पर  तेलुगू  भाषा  में  उदधोषणायें

 1186.  क्रो  बड़डे  सोभानेड्रोसबारा  शाव  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  बिसानन  मन्‍्त्रो  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  पर  केवल  अ ग्रेजी  ओर  हिन्दी  में  ही
 णायें  की  जा  रही  हैं  जिससे  केवल  तेलुगू  भाषा  हो  जानने  वाले  यात्रियों  को  काफी  भ्रसुविधा  हो
 रही  और

 हैदराबाद  हवाई  अड्डे  पर  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  अन्य  हृथाई  अड्डों  पर  तेलगू  भाषा
 में  उद्धोषणायें  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्य टन  भौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्जो  अशोक  और

 एयरलाइन्स  ने  सूचित  किया  है  कि  वे  आंध्र  प्रदेश  में  सभी  हवाई  अड्डों  पर  तेलुगू  हिंदी
 भौर  भ ग्रेजी  में  घोषणायें  कर  रहे  हैं  ।

 झनुसूचित  जातियों  श्लोर  ध्रनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  पर्पाप्त  प्रशिक्षण

 1187.  श्री  धनवारी  स्सल  बेरवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8-2-85  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  ने

 कहा  है  कि  गृह  मन्त्रालय  के  निर्देशों  के  बावजूद  विभिन्‍न  मन्त्रालयों/बिभागों/सरकारी  उपक्रमों  या
 बेकों  में  कायेरत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त
 सेवाकालीन  प्रशिक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  खास  काम  नहीं  किया  जा  रहा

 क्‍या  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों/विभागों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में

 पर्याप्त  कदम  उठाये  जाने  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार

 कासिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंझन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह  :  हां  ।
 तथा  सरकार  के  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों

 को  समुचित  प्रशिक्षण  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  मन्त्रालयों  तथा  विभागों  को  विद्यमान  अनुदेशों  के
 बारे  में  पुनः  कहा  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  सरकारी  उपक्रमों  तथा  बेंकों  का  सम्बन्ध  नाडल  एजेन्सी
 को  इस  सम्बन्ध  में  उचित  सलाह  दी  जा  रही  है  ।

 भाषा  विकास  बोर्ड  को  स्थापना

 1188.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  साहित्य  अकादमी  ने  ऐसी  भाषाओं  तथा  उनके  साहित्य  के  संवर्धन  के  लिए
 कोई  कदम  उठाए  हैं  जिनको  अकादमी  द्वारा  अभी  भी  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  और  भाषा  विकास
 बोर्ड  की  स्थापना  सहित  जिनको  मान्यता  दिए  जाने  की  माँग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  भाषाओं  में  से  प्रत्येक  के  लिए  अब

 तक  इस  संबध  में  बिस  प्रकार  के  ठोस  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कासिक  शोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  शोर

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  के०  पो०  सिह  :  भोर  साहित्य  अकादमी
 ने  उन  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  जिसको  अकादमी  द्वारा  मान्यता  नहीं  दी  गई  एक  भाषा
 विकास  बोर्ड  गठित  किया  है  ।  इस  प्रकार  की  भाषाओं  के  आगे  विकास  के  संबंध  में  साहित्य
 दमी  द्वारा  भाषा  विकास  बोड  की  सलाह  और  सिफारिश  के  आधार  पर  विचार  किया

 वाकिस्तान  हारा  परसाणु  बस  का  निर्माण

 1189.  थी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 रे  मुहम्भद  सहफूज  झलो  खां  :

 डा०  कृपासिषु  भोई  :  क्‍या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनाक  23  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 प्रकादित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  इस्लामाबाद

 परमाण्‌  बम  का  विस्फोट  करने  में  समर्थ  होने  जा  रहा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रकार  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  श्रालम  :  जी  हां  ।
 और  सरकार  उन  सभी  घटनाओं  पर  अत्यधिक  सतकंता  से  निगरानो  रख  रही

 है  जिनसे  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।

 पाकिस्ताल  द्वारा  परमाणु  ऊर्जा  का  विकास

 1190.  भ्रो  भ्रानन्द  सिंह  :  क्‍या  प्रधानसन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  श्यान  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि
 इस्लामाबाद  के  समीप  संयत्र  लगाने  के  बाद  संसाधित  यूरेनियम  तैयार  करने  बाला  विश्व  का  छठा
 देदा  बन  गया

 यदि  तो  क्‍या  इस  बात  से  सिद्ध  होता  है  कि  परमाणु  ऊर्जा  के
 विकास  के  मामले  में  भारत  से  भागे  बढ़  गया

 क्‍या  पाकिस्तान  अब  परमाणु  बम  तैयार  करने  के  नजदीक  पहुंच  गया  भौर
 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिज्ञान  झोर  भ्रोद्योगिक  सन्नालय  तथा  महास/गर  जिकास  परमाणु  झ्तरिक्ष  झौर
 इलेक्ट्रोन्क्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  छिवराज  वो०पाटिल):(क)  तथा  पाकिस्तान  उन
 मनेक  देशों  में  से  एक  है  जिनका  दावा  है  कि  उन्होंने  समुद्ध  यूरेनियम  का  छत्पादन  करने  की  क्षमता
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 हासिल  कर  ली  है  ।  कोई  भी  ऐसा  देश  जिसके  पास  समृद्ध  यूरेनियम  के  उत्पादन  की

 क्षमता  मौजूद  यदि  चाहे  तो  परमाणु  हथियार  बना  सकता

 नहीं  ।
 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  परमाणु  ऊर्जा  के  शांतिमय  उपयोगों  से  संबंधित  सभी

 संगत  बातों  से  अपने  को  अवगत  रखता  पाकिस्तान  द्वारा  परमाणु  हथियार  हासिल  करने  की
 कीदिश  की  सूचनाओं  के  बारे  में  सरकार  अपनी  चिता  बार-बार  व्यक्त  भी  कर  चकी  इस
 संदर्म  सरकार  अधिकतम  सतकंता  बरतेगी  और  देश  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  आवश्यक  सभी
 उपाय  करेगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मंजारियों  को  एसोसिएशनों  को  मान्यता
 1191.  शी  शायनस  श्रबेदिन  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्क्तम  म्यायालय  ने  आचरण  नियम  को  1962  में
 रह  कर  दिया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  पश्चात  केन्द्रीय  सरकार  तथा  भारत  सरकार  डज्ारा

 पूर्णतया  वित्तपोषित  स्वायत्तशासी  मिकायों  के  कर्मचारियों  की  एसोसिएशनों  को  औपचारिक
 मान्यता  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है  तथा  केवल  और  तद्थ  मान्यता  दही  दी  जा

 रही  और
 थदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुघार  झोर  लोक  शिफाकत  तथा;पेंसन  मंतजालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  के०  पो०  सिह  :  हां  ।
 तथा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  केन्द्रीय  सिबिल  सेवा

 1955  के  नियम  को  रह  किए  जाने  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय  सिबिल  सेवा  एसोसिए  कमों
 की  1959  इस  समय  निष्क्रिय  हो  गई  है  ।  तदनुसार  सरकार  अब  यह  नीति

 अपना  रही  है  कि  मंत्रालयों/विभागों  अपने  कर्मचारियों  को  सेवा  एसोसिएशनों  के  करे

 उनकी  औपचारिक  मान्यता  के  लिए  आग्रह  किए  बिना-ही  कारंकाई  करनी  बाहिए  बश्चर्त  कि  ऐसी

 एसोसिएशनें  इस  विषय  से  संबंधित  मार्गं-द्शंक  सिद्धान्तों  में  निर्धारित  झषर्तें  बूरी  कस्ती  हों  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  गंगा  सदी  के  याले  में  पर्यावरण  को  समस्याएं
 1192.  क्री  भोलानाथ  सैन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गंगा  नदी  के  पद्िचिम  बंगाल  से  होकर  शुअरते  समय  उसे  प्रदूषित  करने  वाले
 औद्योगिक  अपधिष्ट  पदार्थ  भारी  मात्रा  में  उसमें  बहा  दिए  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पह्दिचम  बंगाल  में  गंगा  नदी  के  थाले  को  पर्यावरण  संबंधी  सभस्याओं  से  उत्पत्न
 खतरे  का  क्‍या  हाल  ओर

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंज्र/लय  में  रा्ष्य  लंत्री  जोर  तथा  पश्चिम
 बंगाल  में  गंगा  को  मुख्य  घारा  में  औद्योगिक  अपशिष्टों  से  प्रदूषण  मार  का  69  प्रतिशत  प्राप्त  होने
 का  अनुमान  किया  गया  है  तथा  घरेलू  अपकिष्टों  क्षे  31  प्रतितत  ।
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 --  जप  एप  या

 कुछ  प्रमुख  हल

 (1)  शहरी  ईकाईयों  में  द्वितीय  उपचार  संयंत्र
 स ेसज्जित  विशेषकर  नगरपालिका  वाले  वाइरों

 में  मलजल  प्रणाली  कम  कीमत  वाले  अपशिष्ट  स्थिर  तालाबों  तथा  नगरपालिका
 वाले  छाहरों  में  सामान्य  उपचार  सुविधायें  बमाना  ।
 नगरपालिका  वाले  धाहरों  में  विद्यमान  अपर्याप्त  मलजल  प्रणाली  में  सुधार  तथा  वृद्धि  ।

 (IIL)  छाहर  जिनमें  मलजल  प्रणालियां  नहीं  हैं  उनमें  ध्यवस्थित  जल  भापूर्ति  की  मात्रा  को  बढ़ाना
 तथा  व्यवस्था  करना  ।

 ह

 (५)  भ्रोद्योगिक  निस्सारों  का  नियन्त्रण  तथा  प्रबोधन  करना  ।

 पद्िचम  बंगाल  के  17  शहर  तथा  हावड़ा  के  नगर  निगमों  को  छोड़कर )  जहां
 पर  गंगा  कार्यकारी  योजना  के  अन्तगंत्त  मलजल  उपचार  संत्रेत्र  स्थापित/वृद्धि  की  वे  हैं  ६

 चंदन  बे  श्री  पानीहटी
 दक्षिण  नेहाटी  तथा  शहरी

 क्षेत्र  ।

 ———_—_—

 ध्मरोकी  से  पाकिस्तान  द्वारा  यूरेनियम  का  उत्पादन

 1193.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :
 रो  झार०  पी०  गायकवाड़  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  अमरीका  की  सहायता  से  १रिष्कृत  यूरेनियम  का  उत्पादन  करना
 »  आरम्भ  कर  दिया  है  और  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया

 क्‍या  इसके  अतिरिक्त  चीन  भी  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  की  सहायता  कर  रहा
 कया  पाकिस्तान  वर्तमान  विश्येषज्ञता  और  सामग्री  को  परमाणु  हथियारों  के  निर्माण

 में  उपयोग  करने  में  समर्थ  हो  गया  ओर
 यदि  तो  हमारे  देश  को  सुरक्षा  आवश्यकता  की  तुलना  में  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  खु्शोद  झ्ालम  :  (+)  से  सरकार  ने  इस
 आदाय  की  खबरें  देखी

 ह

 सरकार  उन  सभी  घटनाओं  पर  अत्वधिक  सतकंता  से  निगरानी  रख  रही  है  जिनसे
 देश  को  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता

 वाजिलिंग  पहाड़ो  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता
 1194,  श्री  झानन्द  पाठक  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सातवीं  योजना  में  दाजिलिग  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 खशहायता  की  दर  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
 यदि  तो  इस  सहायता  के  माध्यम  से  मुख्यतः  किस  बात  पर  जोर  दिया

 जायैगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  और  पहाड़ी
 क्षत्रों  क ेलिए  जिनमें  दाजिलिग  भी  शामिल  केन्द्रीय  सहायता  के  अधिक  आवंटन  के  बारे  में
 सात्तवीं  योजना  तैयार  करते  समय  विचार  किया  जाएगा  ।
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 जनजातियों  के  उत्थान  के  लिये  धमराधि

 1195.  झी  पुहम्मद  महफूज  झली  छा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  जनजातियों  के  उत्थान  के  सम्बन्ध  में  अल

 तक  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  छठी  योजना  अवधि  के  जनजातीय
 विकास  के  लिये  सरकार  द्वारा  कितनी  घनराशि  का  नियतन  किया  गया  तथा  राम्य  सरकारों  हाख

 इन  कार्यक्रमों  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराष्षि  व्यय  की  और

 कारयेक्रमों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  यदि  कोई  व्यवस्था  हो

 उसका  स्वरूप  क्‍या  है  तथा  वह  अपेक्षित  कार्य  करने  में  किस  सीमा  तक  कारगर  सिद्ध  हुई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  जी  श्रीमत्‌  ।  छड़ी

 योजना  अवधि  के  दोरान  1984  तक  आर्थिक  यवोजनाओं  के  अधीन  39-67  ला

 परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  जबकि  संशोधित  लक्ष्य  27.59  लाख  परिवारों  का  था  ।

 चुने  हुए  ब्यक्तिगत  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  अध्ययनों  के  जरिए  जनजाति  विकास  का

 मूल्यांकन  किया  गया  जैसे  1982  में  बेकुठ  मेहता  राष्ट्रीय  सहकारी  प्रबंध  पुणे  क्वाश

 बड़े  आकार  की  कृषि  बहु-उद्देशीय  सहकारी  समितियों  का  1981  में  भारतीय

 जनिक  प्रशासन  संस्था  नई  दिल्‍ली  द्वारा  एकीकृत  जनजाति  विकास  परियोजनाओं  में  प्रशासबिक

 ढांचे  का  मूल्यांकन  में  सामाजिक  अध्ययन  सूरत  द्वारा  जनजाति  शिक्षा  सम्बन्धी

 अन्त  र-राज्य  अध्ययन  जनजाति  भ्नुसंधान  संस्थाओं  ने  भी  विभिन्‍न  राज्यों  में  पर्याप्त  संख्या  मैं

 चयनात्मक  मूल्यांकन  अध्ययन  किए  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजाति  विकास

 सम्बन्धी  कायंदल  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जनजाति  विकास  का  पुनरीक्षण
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  बेंगुर

 सुचित  जनजातियों  के  आयोग  भी  जनजाति  विकास  कार्यक्रमों  की  जांच  करते  हैं  और  समय-समय

 पर  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखी  जाने  वाली  अपनी  वाषिक  रिपोर्टों  में  अपसे  विचार/सिफारिश
 शामिल  करते  हैं  ।  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  जनजाति  विकास  के  लिए  कुल  परिवब्यय  लगभग

 5,535  करोड़  रुपए  है  जिसमें  485.50  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  शामिल

 छठी  योजना  के  दोरान  राज्य  योजना  साधनों  में  से  खचे  लगभग  3,520  करोड़  रुपए  आका

 जाता

 जनजाति  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जाते

 समय-समय  पर  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  का  प्रयोधन  करने  के  लिए  गृह  मंत्रॉलय  में  एक  प्रबोधत

 कक्ष  जनजाति  जनसंख्या  वाले  प्रत्येक  राज्य  में  उनके  चार्ज  में  अपने-अंपने  प्रबोधन  ढांचे

 केन्द्र  मे ंऔर  राज्यों  में  प्रयोधन  कक्ष  का  काये  कारगर  सिद्ध  हो  रहा  है  ।

 बंगलोर  हवाई  प्ड्डे  को  प्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  झड़डे  में  बदलना

 1196.  क्रो  बी०  एस०  कृष्ण  श्रग्यर  :  क्या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बढ़ा
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  बंगलौर  हवाई  अड्डे  को  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडेडे  में  न  बदलने  के

 घंगलौर  दाहर  के  तथा  कर्नाटक  राज्य  के  बहुत  से  यात्रियों  को  मारी  कठिनाई  ही  रही  भो

 (a)  क्‍या  सरकार  वर्तेमान  बंगलोर  हवाई  अड्डे  की  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  में  बदलने
 कै  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  क्‍योंकि  बंगलोर  एक  बहुत  बड़ा  ओद्योगिक  और  बाणिज्यिक  केन्द्र
 बल  चुका  है  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बहुत  से  उद्योग  यहां  स्थापित  हो  चुके

 प्वेटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  भ्रशोक  इंडियन

 एयरलाइन्स  की  बंगलोर  ओर  दिल्‍ली  ओर  मद्रास  के  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के  बीच

 ईनिक  उड़ानों  को  व्यापक  व्यवस्था  है  जद्टां  से  बंगलोर  के  यात्री  खुविधापूवंक  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने
 ले  सकते  हैं  ।

 नहीं  ।  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सागालेंड  राष्ट्रवादी  समाजवादी  परिषद  के  लोगों  का  बर्मा  भाग  जाना
 1197.  श्री  बसुदेव  प्राचार्य  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1985  के  में  नागालैंड

 राष्ट्रवादी
 समाजवादी  परिषद्‌  के  लोगों  के  बर्मा  भाग  जाने  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  संमाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बह  संज्रालय  में  राध््य  संत्रो  राम  ढुलारो  :
 जी  श्रीमान्‌  ।

 18  1985  को  उलेरूल  जिले  में  कंगपाट  से  कार्मजांग  गांव  को  जा  रहे

 दुएआ  बलों  के  एक  वाहन  पर  छासाद  के  दक्षिण  में  लगभग  10  नामपिंशा  मांव  के

 ज़िकृट  नायालंण्ड  राष्ट्रीय  समाजवादी  परिषद  के  भूमिगत  नागाओं  के  एक  दल  द्वारां  घात  लगाकर

 छूमला  किया  गया  ।  तेरह  सुरक्षा  बल  कर्मी  ओर  ग्राम  स्वयंसेवी  बल  का

 एछू  सकंल  अधिकारी  मारे  गए  ओर  वाहन  में  यात्रा  कर  रहे  ग्राम  स्वयंसेवी  बल  के  दो  कर्मियों  में

 कै  एक  ब्हमी  हुआ  जबकि  दूमरा  बचकर  भाग  गया  ।  नागाल॑ण्ड  राष्ट्रीय  समाजवादी  परिषद  के

 अभमिम्रत  नाया  घात  लगा  कर  हमला  किए  गए  कर्मियों  के  सामान  के  अतिरिक्त  कुँछ  हथियार  तथा

 खोलाबारूद  भी  ले  गए  ।  बताया  जाता  है  कि  भूमिगत  ज्ञोग  बर्मा  भाग  गए  हैं  ।

 सीमा  पर  सुरक्षा  उपाय  कड़े  कर  दिए  गए  हैं  और  उग्रवादियों  की सीमा  पर

 विधि  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 परमाणु  निरस्त्रीकरण  हेतु  छह  राष्ट्रीय  शिखर  समिति  कौ  ध्पोल

 1198.  भरी  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  विदेश  संत्रो  यह  बताने  को  कृपां  करेंगे  कि  :
 क्‍या  परमाणु  निरस्त्रीकरण  हेतु  छह  राष्ट्रीय  शिखर  संभिति  द्वारा  की  गई  अपील  के

 जवाब  में  परमाणु  शक्ति  सम्पन्न  देशों  से  कोई  उत्तर  मिला
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 परमाणु  क्षक्ति  सम्पस्न  देशों  पर  उनके  परमाणु  हथियारों  को  सभाप्त  करने  हेतु
 दबाव  डालना  जारी  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
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 ——  कण  नी
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोद  झालम  :  भौर

 सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  ने  दिल्‍ली  घोषंणा  का  समर्थन  किया  है  और  इसमें  व्यक्त

 कोण  के  प्रति  अपनी  एकजुटता  व्यक्त  की  चीन  ने  भी  इस  घोषणा  का  स्वागत  किया  है
 परन्तु  अपनी  यह  स्थिति  दोहरायी  है  कि  पहले  संयुक्त  राज्य  अब्नरीका  और  सोवियत  समाजवादी
 गणतंत्र  संघ  अपने  नाभिकीय  अस्त्रों  के  मंडार  में  पर्याप्त  रूप  से  कमी  कर  देनी  भाहिए  तभी
 उसको  इस  प्रक्रिया  में  शामिल  किया  जाना

 हा

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  कहा  है  कि  वह  के  छह्द  राजनेताओं  के  शाँति  के  राद्देश्य
 की  निष्ठा  तथा  वचनबद्धता  का  सम्मान  करता  है  जिन्होंने  यह  घोषणा  जारी  की  ।

 परन्तु  इस  घोषणा  में  बताए  गये  कदमों  के  बारे  में  उसने  अपने  कुछ  आरक्षण  व्यक्त

 किए  हैं  ।

 यूनाइटेंड  किगड़म  और  फ्रांस  ने कोई  आधिकारिक  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  की

 कीय  अस्त्रों  की  होड़  को  रोकने  तथा  उन्हें  घीरे-धीरे  कम  करते  हुए  समाप्त  करने  की  बात  पर

 बल  देने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  जैनेवा  में  निरस्त्रो  करण  सम्बन्धी  सम्मेलन  तथा  अन्य

 मंचों  में  अपने  प्रयास  जारी  रखे  हैं  ।

 28  1985  को  तंजानिया  भौरे  भारत
 पारित  दिल्‍ली  घोषणा  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  विशिष्ट  कदम  भी  उठाए

 नई  इलेक्ट्रानिक्स  एवं  कम्प्यूटर  नीति  में  बहु-राष्ट्रीय  संगठनों  को  सम्मिलित  किया  जाना

 1199,  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिक्स  एवं  कम्प्यूटर  नीति  में  विदेशी  संगठनों  को  भी  द्मिल  किया

 जाएगा  जिन्हें  इस  क्षेत्र  में  विशेषज्ञता  प्राप्त

 यदि  हां  तो  किन  बहु  राष्ट्रीय  संगठनों  को  इस  नीति  में  शामिल  किया  गया

 क्‍या  उन  बहू  राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  सौदों  में  कोई  प्रगति  हुई
 याँदि  तो  उक्त  सौदों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  यह  सोदे  निजी  क्षेत्र  अथवा  सरकारशो  क्षेत्र  अथवा  दोनों  क्षेत्रों  में  हुए  हैं  ?  «

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  से  1984

 में  घोषित  नई  कम्प्यूटर  नीति  के  अनुसार  सूक्ष्म/लघु  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  के  जिसमें  वयक्तिक

 कम्प्यूटर  सूक्ष्म  कम्प्यूटर  भी  शामिल  हैं  तथा  बड़े  पैमाने  के  एकीकृत  परिपथ  पर  भाधारित  ऐसे  लघु

 कम्प्य  भी  शामिल  हैं  जो  अथवा  उसके  समकक्ष  चिपों  पर  आधारित  हैं  (32  तथा  उससे

 अधिक  बिट  के  सुपर  मिनी|/मेनफ्रे  म  की  वास्तुकला  को  क्रिसी  भारतीय  कम्पनी  को  अर्थात्‌
 निजी  अथवा  सावेजनिक  क्षेत्र  में  पूर्ण  स्वामित्व  वालो  भारतोय  कम्पनियां  तथा  ऐसी  कम्पनियां
 जिनमें  विदेशी  साम्यपू  जी  )  40  प्रतिशत  से  अधिक  न  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ।

 मेनफ्रेम  कम्प्यूटरों  तथा  सुपर  मिनी-कम्प्यूटरों  के  लिए  केन्द्रीय  संसाधन  यूनिट  पी०

 के  विनिर्माण  का  कार्य  सावंजनिक  क्षेत्र  द्वारा  किए  जाने  के  लिए  दो  वर्षों  तक  आरक्षित
 रखा  .  *
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 विदेशों  में  स्थित  संगठनों  के
 लिए  कोई  अलग  नीति  नहीं  है  ।  संसद  में  दिनांक  2  मार्च

 1985  को  नीति.से  सम्बन्धित  एकीकृत  उपायों  की  भी  घोषणा  की  गई

 झाणविक  प्रोद्योगिको  वितरण  को  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रबन्ध
 1200,  श्री  एड्श्माो  फंलोरो  :  क्या  विदेश  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  मालूम  है  आणविक  प्रौद्योगिकी  वितरण  को  प्रतिबन्धित  करने

 सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवस्था  भारत  और  विकासशील  विष्व  के  अन्य  देशों  के  प्रति

 क्या  वतंमान  व्यवस्था  कुछ  देशों  द्वारा  परमाणु  हथियारों  को  रखने  को  न  केवल  वंघ

 ठहराती  है  वरन  उन्हें  अन्य  देशों  को  तुलना  में  स्थाई  प्रौद्योगिको  और  आर्थिक  श्रेष्ठता  भी  प्रदान
 करती  और

 यदि  तो  स्थिति  के  प्रति  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  संबंध

 में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  खुशोंद  झालम  :  और

 र  को  इस  बात  की  जानकारी  है  क्रि  नाभिकीय  प्रौद्योगिकी  के  हस्तान्तरण  को  सीमित  रखने  के

 बहुत  से  प्रयास  किए  जा  हैं  जिनमें  इस  बात  की  भी  कोशिश  की  जाती  है  कि  नाभिकीय  अस्त्रों

 वाली  शक्तियों  के  पास  जो  नाभिकोय  अस्त्र  हों  उन्हें  रखने  का  इन  शक्तियों  को  वेघ  अधिकार
 प्राप्त  हो  |  भारत  इनमें  से  किसी  भी  प्रबन्ध  का  पक्षकार  नहीं  है  और  इन  प्रबन्धों  की  प्रकृति  में

 जो  मतभेद  उसके  सम्बन्ध  में  भी  उसने  अपने  विचार  जता  दिए  हैं  ।

 बंगेलादेश  झोर  श्रीलंका  से  झ्ााये  शरण।र्थो

 1201.  श्रो  चित्त  महाता  :  क्‍या  गृह  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  बंगलादेश  और  श्रीलंका  से  क्रिंतने  शरणार्थी  आए  और

 उनको  बसाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  और  पश्चिम  बंगाल

 और  तमिलनाड  को  इस  हेतु  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 ग॒ह  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  राम  दुलारो  1971  में
 देश  से  भारत  में  आए  कुल  व्यक्तियों  की  संख्या  98.99  लाख  ज॑सा  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने

 सूचित  किया  जुलाई  1983  में  श्रीलंका  में  जातिगत  हिसा  प्रारम्भ  होने  के  बाद  से  20  मार्च
 1985  तक  भारत  में  85.610  शरणार्थी  आए  ।

 हैं

 बंगलादेश  से  आए  परिवार  विदेशी  नागरिक  होने  के  कारण  भारत  में  पुनर्वास
 सहायता  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 ह  श्रीलंका  से  आए  शरणार्थियों  के  विषय  में  उनको  बसाने  के  लिए  किसी  सहायता  पर  विचार

 नहीं  किया  जा  रहा  है  लेकिन  वे  राहत  सहायता  के  पात्र  हैं  जो  दी  जा  रह  वित्तीय  सहायता
 के  विषय  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  स्वदेश  लौटने  वाले  लोगों  और  शरणार्थियों  को  राहत  और

 पुनर्वास  सहायता  के  लिए  अब  तक  60.78  करोड़  रु०  की  राशि  दी  गई  राहत  के  लिए
 णार्थियों  पर  हुए  व्य्थ  का  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  इस  विषय  में  अलग
 आँकड़े  नहीं  रख  रही  है  ।  *
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 ओलंका  से  झ्ाए  शरणार्थों  परिवारों  का  पुनर्वास
 1202.  श्री  के० के  ०  रामपूर्ति  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रीलंका  में  जुलाई
 मे

 1983  में  प्रारम्भ  हुई  जातिगत  हिंसा  की  घटनाओं  के  पदचात

 वहां  से  भारत  में  कितने  शरणार्थी  परिवार  आए

 1)  भारत  में  आए  लोगों  में  से  श्रीलंका  के  उन  तमिल  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जो

 श्रीलंका  के  नागरिक  हैं  और  उनके  कितनी  है  जो  श्रीलंका  में  नागरिकता  के  अधिकारों  ते

 विहीन  तमिल  मूल  के  र|ज्यविहीन  लोग  और
 उनके  पुनर्वास हेतु  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 गुह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  राम  दुलारी  तमिलनाडु  सरकार

 की  सूचना  क्रे  आधार  उस  देश  में  1983  में  जातिगत  हिसा  प्रारम्भ  होने  से  20  मार्च
 1985  तक  भारत  में  85,610  दरणार्थी  आए  हैं  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ।

 भारत  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  इन  दारणाथियों  को  कोई  पुनर्वास  सहांयता  नहीं
 दी  जा  रही  है  ।  जिन  शरणार्थियों  न ेतमिलनाडु  सरकार  से  सहायता  मांगी  है  उन्हें  वे  सभी

 राहत  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  जो  स्वदेश  लौटने  वाले  लोगों  को  ग्रह्म  हैं  भौर  तमिलनाडु  के

 विभिन्‍न  शिबिरों  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 बिदंशी  राष्ट्रिकों  को  घुसपंठ  सम्बन्धी  समस्या

 1203  रेणु  पद  दास  :  क्‍या  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  ४
 क्या  देश  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  की  घुसपेठ  से  उत्पन्न  समस्या

 अधिक  बਂ  त  करने  कु  आवश्यकता  है
 से  निपटने  के

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  सुझाव  दिया  है  कि  घुसपंठियों  का  फ्ता  लगाने  और  उन्हें
 बल  को  सौंपने  हेतु  सीमा  स्थित  ग्रामीणों  को  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बल  की  संख्या  बढ़ाने  और  ग्रामीणों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु
 कोई  थोजना  तैयार  करने  का

 |

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 यदि  तो  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  राम  बुलारी  सिन्हा  :  घुंसपैठ  विरोधी
 उपायों  और  सीमा  सुरक्षा  बलों  की  संख्या  की  समीक्षा  सरकारं  द्वारा  समय-समय  पर  की  जाती  है
 और  सुरक्षा  बल  की  सीमा  बाह्य  चोकियों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  सरकार  ने  1983  में
 6  अतिरिक्त  बटालियनें  स्वीकृत  की  थी  ।

 |  श्रीमान  ।

 )  सरका र  द्वारा  समय-समय  पर  अ्रद्ध  सानिक  बल  क्री  संख्या  की  प्तमीक्षा की  जाती

 हीं  उठता  ।
 कक

 सीमा  सुरक्ष

 ग्रामीणों  को  प्रशिक्षण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराघीन  नहीं  है  ।
 प्रश्न  ही  न  मु

 ४
 मापर

 सुरक्षा  बल  टुकड़ियों  को  तैना

 ल
 द्वारा

 र
 सतत  निगरानी  रखी  जाती  अतिरिक्त  सीमा

 ।  और  अधिक  सीमा  बाह्य  चौकियां  स्थापित  की  मईं
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 और  अधिक  निगरानी  बुजों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  और  भूमि  और  नदी  तटीय
 पर  गएत  गहन  की

 मध्य  प्रदेश  में  पथ  टफ  श्राकंण  के  स्थान

 1204.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  पर्य  टन  झौर  नागर  विभानन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  पयंटक  आकर्षण  के  कौन-कौन  से  विभिन्‍न  स्थान

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन  स्थानों  का  कितने  पर्यटकों  ने  दौरा  और  .

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 |

 प ंटन  झ्योर  नागर  विमानन  मन्‍्त्ालय  सें  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  मध्य
 प्रद्देण  सरक्रार  से  परामर्श  करते  हुए  निम्नलिखित  तीन  यात्रा  जो  राष्ट्रीय  पर्यटक  रुचि  के

 स्थल  राज्य  ओर  प्राइवेट  सेक्टरों  द्वारा  विकास  के  लिए  अभिनिर्धाशित  किये  गये  हैं  :--
 1.  ग्वालियर-दशिवपुरी-दतिया-ओरछा-खजु  राहो-बांघबमढ़-खजु राह्म  ।
 2.  भोपाल-सांची-विदिशा-उदयगिरी-भोपाल  भोजपुर )

 महेददव  र-मं डलेदवर-ओका रेश्व  र-इन्दौ  र  ।

 3.  बबलपुर-मेड़ाधाट-चिराई-डोग्री  मांडला-कान्हा  नेक्षनल

 जबलपुर  ।
 ओर  विभाग  के  पास  राज्य/स्थानवार  आंकड़े  एकत्र  करने  की  कोई  प्रणाली

 *  नहीं  तथापि  आवधिक  रूप  से  विशेष  सर्वेक्षण  कराए  जाते  हैं  और  1982-83  के  विदेशी  पयं-*
 टकों  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  भारत  में  ऐसे  200  से  अधिक  स्थान  थे  जहां  विदेशी  पर्यटकों  ने  कम

 से  कम  एक  रात  उनमें  से  4.37  प्रतिशत  ने  मध्य-प्रदेश  में  कम  से  कम  एक  रात  व्यतीत

 महत्वपूर्ण  स्थान  थे--खजुराहो  (3.33  और  भोपाल  (0.50  ।
 छठी  योजना  के  दोरान  बायोगंस  संयंत्र  स्थापित  करने  में  प्राप्त  लक्ष्य

 1205.  डा०  फूल  रेजु  गुहा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  छठो  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  परिवार  और  समुदाय  के

 के  अपेक्षित  बायोगस  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था

 यदि  तो  छठी  योजना  के  वार्षिक  लक्ष्य  और  उपलब्धियाँ  क्या

 उपयुक्त  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  के  राज्यवार  आंकड़े  कया  हैं  ?

 विज्ञान  हर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष  श्ोर

 इलेक्ट्रोनिकस  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  बायोगैंस  विकास  की
 राष्ट्रीय  परियोजना  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  4

 '  वेयक्तिक  बायोगैस  संयंत्रों  के  निश्चयार्थंक  लक्ष्य  के  साथ  198  1-82  से  प्रारंभ  किया  गया  ।
 दायिक्र  और  संस्थागत  बायोगम  सयंत्रों  के लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजभा  में  100  संयंत्रों  को  लगानेः
 का  विचार  किया  गया  ।  े

 हि

 बायोगैस  विकास  की  *राष्टीय  परियोजना  के  लि  ए  वाधिक  आधार  पर'रांज्य-वार
 लक्ष्यों  को  निर्धारित  किया  गया  जिसका  कुल  जोड़  3.35  लाख  संयंत्र  बायोगँस'विकास  की

 राष्ट्रीय  परियोजना  के  राज्यवार  लक्ष्य  ओर  उपलब्धियाँ  नीचे  दी  गई  **
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 वाै/््््  भा  डडड:,,,,स  अबलअचअलज  5
 वर्ष  संय  त्रों  कौ  संख्या

 ह  लक्य  उपलब्धि
 1981-82  न  35,000  १5,369
 1982-83  75,000  57,498
 1983-84  75,000  92,590
 1984-85  5  ह  1,50,000  1,17,820

 1985

 जहाँ  तक  सामुदायिक  और  संह्र्यागत  बायोगस  संयंत्रों  का  संबंध  वर्ष-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं
 किए  गए  ।

 (9)  बायोबेस  विकास  को  राष्ट्रॉय  परियोजना  के  राज्यवार  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों

 संबंधी  में  दो  गई  यथपि  सामुदायिक  और  संस्थागत  बायोगैस  संयंत्रों  के

 राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  फिर  मी  1985  तक  संपूर्ण  परियोजनाओं
 की  राज्यवार  उपलब्धियाँ  में  दो  गई  -
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 विवरण-ा

 छठी  भोजन  प्रवधि  के  दोरान  1985  तक  सगाए  गए  सामुदायिक  भोर

 ,  संस्थागत  बायोगंस  संय  त्रों  को  राज्यवार  सं  ल्‍्या
 कर्म  संख्या  राज्य

 :
 संपूर्ण

 आँध्र  प्रदेश  6
 2.  असम

 ः
 1

 -
 बिद्वार  _

 4.  दिल्ली  1
 5.  गुजरात  2
 6  हरियाणा  2
 7  हिसाअल  प्रदेश  _  ++
 8  कर्नाटक  2

 9  केरल  1

 10.  मध्य  प्रदेश  6

 11.  महाराष्ट्र  :  ना  5
 ¥2  उड़ोसा  |
 13.  “7  पंजाब  3
 14..  पाण्डिजरेरी

 राजस्थान  1

 15  तमिलनाडु  11

 |  व  उत्तर  प्रदेश  “2

 17.  पश्चिचम  बंगाल  15

 कल
 ह

 हु  60*

 $  इसके  साथ-साथ  1985  में  182  सामुदायिक/संस्थागत  बायोगैस  संयंत्र

 निर्माणाघीन  ये  ।

 12  छनवेरी  को  राष्ट्रीय  युवा  दिवस  के  रूप  में  मनाने  के  बारे  में  परिपत्र

 1206.  कुमारी  समता  बनलों  ;  क्या  युवा  कार्य  भ्ोर  खेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  वर्ष  स्वामी  विवेकातन्द  के  जन्म  दिन  12  को

 राष्ट्रीय  युवा  दिवंस  के  रूप  में  मनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  परिपत्र  जारी  किया

 भोर
 वदि  तो  क्‍या  राज़्य  सरकंरों  ने  इस  भनुदेश  का  पालन  किया  है  ?

 युवा  कार्य  झोर  खेल  विंग  सें  राज्य  हंत्री  सार०  कें०  जयचन्त  (%)
 हां  ।  देश  में  1985  से  लेकर  12  जनवरी  को  एंक  दशरष्ट्रीय  युवां  दिक्‍स  के  रूप  में  मसासे  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  विस्तृत  मार्ग्रंदईी  रूपरेखाएं  की  *ई
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 सरकार  को  प्राप्त  रिपोर्टों  स ेदिखाई  ढेता  है  कि  सभी  राज्यों  में  राष्ट्रीय  युवा
 दिवस्‌  मनाया  गया  था  ।

 कलकसा  के  रास्ते  से  ब्रिटिश  एयरवेज  की  उड़ाने
 1207.  श्री  इन्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  पर्य टन  झोर  नागर  विमानम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ः

 क्या  ब्रिटिश  झुयरवेज  ने  दमदम  हवाई  अडड़  के  रास्ते  सें  अपनी  उड़ानों  की  संल्‍्या
 प्रति  सप्ताह  चार  से  कम  करके  एक  कर  दी

 यदि  तो  भारत  सरकार  द्वारा  इसके  विपरोत  दिये  गये  आश्वासनों  के  बावजुदर
 एयरलाइन्स  द्वारा.कलकत्ता  से  न  गुजरने  के  लिए  क्‍या  कारण  दिए  गए  और

 (a)  कया  इस  स्थिति  की  जिम्मेदारी  ट्रैवल  अधिकारियों  और  व्यापारियों  ऐै

 नकारात्मक  रवैये  पर  है  ?  हु  कक
 पर्यटन  झ्रौर  नाथर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्ये  मंत्री  क्रशोक  :  ब्रिटिल

 एयरवेंज इस  समय  कलकत्ता  को  वहाँ  से  होकर  प्रति  सप्ताह  दो  सेबाओं  का  प्रचालन  कर  रहो  है  ।

 1985  से  शुरू  अपनी  ग्रीष्मकालीन  समयावली  में  उनका  प्रति  सप्ताह  कलकत्ता  को  बहाँ
 से  होकर  केवल  एक  ही  सेवा  का  प्रचालन  करने  का  विचार

 ह

 उन्होंने  अपनी  सेवा  की  आवृत्ति  को  कम  करके  एक  करने  के  बारे  में  कोई  कारण

 नहीं  बताया  है  ।
 “

 नहीं  ।  °

 वनों  का  संरक्षण
 :

 1708.  ओर  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  वनों  की  रक्षा  के  जिन्हें  भब  तक  पेड़ों  को  बड़े  पैमाने  पर  काटे  जाने

 और  कोयले  के  लिए  जंगलों  को  जलाने  के  कारण  नष्ट  किया  जा  रहा  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जाने  का  विचार  भौर

 देश  के  बंजर  क्षोत्रों  में  वन  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार
 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  वोर  देश  में  वनों  को

 सुरक्षा  क ेलिए  निम्नलिखित  उप|य  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :

 (1)  वन  भूमि  के  गैर-वन  के  प्रयोजनों  में  इस्तेमाल  को  रोकने  हेतु  वन ह
 1980  बनाया  गया

 (2)  कार्यकारो  योजनाएं  तैयार  वनों  का  काये  करने  तथा  क्षेत्रीय  स्तर

 बपर  प्रवतंन  मशीनरी  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  हैं  ।

 (3)  बने  संरक्षण  के  पक्ष  में  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशाल  जन  समूह  का

 झुरू  करने  के  लिए  अपेक्षित  बल  देने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  वन  नीति  की  पुनः  समीक्षा

 कोजा  रहो
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 (4)  वनों  पर  दबाव  कम  करने  के  विशेष  रूप  से  प्रतिस्थापनी  सामग्रियों  के  उपयोग

 को  प्रोत्साहित  निश्चित  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिये  गहन  अध्ययन
 जा  रहा  है  ।
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दौरान  देदा  में  वनरोपण  की  गति  को

 काफी  तेज  करने  का  प्रस्तांव  प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा

 अकृष्य  भूमि  विकास  परिषद  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ताकि  देश  भूमि  संसाधनों  की  स्वच्छता

 तथा  वैज्ञानिक  प्रबंध  से  संबंधित  सभी  मामलों  की  योजना  बनाई  जा  सके  तथा  समन्वय  किया  जा

 झके  ।  ईंधन  तथ  चारा  फसलों  के  तहत  50  लाख  हेक्टेयर  भूमि-लाने  के  उद्देश्य  से  एक  राष्ट्रीय
 अकृुष्य  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  था  रहो  है|

 गांधो  सागर  झोर  चम्वल  नदी  हारा  भूमि  के  कटाबव  को  रोकने के  लिए
 यन  परियोजना

 1209.  भो  छुकार  सिह  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  कुरेंगे  कि

 क्‍या  गांधी  सागर  और  चम्बल  से  होने  वाले  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  और

 कम  करने  के  लिए  वन  परियोजना  अरम्भ  की  गई  है  और  यदि  तो  इस  परियोजना  के

 अन्तमेत  कितना  क्षेत्र  आता  है
 इस  वन  परियोजना  में  कितने  व्यक्ति  काम्न  कर  रहे  हैं
 क्‍या  इस  परियोजना  को  आरम्भ  किए  जाने  के  पश्चात्‌  भी  वनों  की  कटाई  में

 बद्धि  हुई  है ओर  बनों  को  लगभग  नष्ट  कर  दिया  गया  भौैर
 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  वनों  की  और  भूमि  के  कटाब्न  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  और  क्‍या  कदम  ज्रठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वोर  :  चम्बल  सहित  विभिन्‍न

 नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रो ंमें मृदा  संरक्षण  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  भूमि  के  कटाव  को

 रोकने  के  लिए  1962  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  चम्बल  नदी  का  स्॒रवण  क्षेत्र  26  लाख

 हैक्‍्टेयर  है  और  इसमें  गांधी  सागर  का  स्रवण  क्षेत्र  शामिल  है  ।

 इस  योजना  के  तहत  चम्बल  ख्रवण  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  की  कुल
 संश्या  443  है  ।

 ई  घन  तथा  पशुचारा  की  स्थानीय  मांग  वनों  को  सम्नाल  क्षमता  से  बढ़  गई

 जिसका  डनपर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  की  प्रकृति  रहीं  है  ।
 |

 वनों  की  रक्षा  ओर  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए  पहले  ही  निम्नलिखित

 गहत्वपूर्ण  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  वृक्षों  की  अवेघ  कटाई  को  रोकने  के  लिए  विशेष  दलों  के  माध्यम  से  सक्षम  बन
 क्षेत्रों  की गइत  लगाना  ।

 (2)  मृदा  संरक्षण  तथा  वनरोपण  संबंधी  कार्यक्रमों  को  तेज  करना  ।  .

 (3)  ईघन  तथा  चारे  की  आपूर्ति  को  बढ़ाने  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  बनों  पर  दबाव
 को  कम  करने  के  लिए  गेर-वन  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  कार्य  वानिकी  सहित
 जिक  वबानिकी  का-कार्येक्रम  शुरू  करना  ।

 ;
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 किसी  क्षेत्र  विशेष  को  जनजाति  का  दर्जा  देने  को  कसौटी
 1210.  श्रो  कृष्ण  प्रताप  लिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  क्षेत्र  अथवा  समुदाय  को  किन  आधारों  पर  जनजाति  का  दर्जा  दिया

 जाता  हे
 किन-किन  क्षेत्रों  और  समुदायों  के  लोगों  को  गत  पांच  वर्षों  के दौरान  जनजाति  के

 रूप  में  घोषित  किया  गया  है  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 कौन-कोन से  क्षेत्र  और  समुदाय  इस  समय  जनजाति  का  दर्जा  दिए  जाने  की  बॉय

 कर  रहे  हैं  ओरु  उस  पर  सरकार  कौ  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  संजालय  सें  राज्य  संत्री  रास  दुलारी  :  संविधान  के  343

 अनुच्छेद  के  अम्तगंत  किसी  समुदाय  को  जनजाति  स्तर  देने  के  लिए  सामान्य  मापदण्ड

 (1)  आदिम  लक्षणों  का  (11)  विशेष  (11)  भौगोलिक

 (7९)  समुदाय  के  साथ  सम्पर्क  करने  में  और  (६४)  पिछड़ापन  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  क ेदौरान  किसी  गए  समुदाय  को  अनुसूचित  जनजाति  धोंषित  वहीं

 किया  गया  |  ॥

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूियों  में  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन

 के  संदर्म  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इस  अवस्था  में

 इसे  प्रकट  करना  जर्महित  में  नहीं  है  ।
 7  Ho"  ज्षेपाल  से  क्‍झ्पराधियों  की  ध्रामद  को  रोकने  के  लिए  सोमा  सुरक्षा  बल  झोर

 केम्द्रोय  भ्रारक्षित  पुलिस  बल  तनात  करना

 1211.  श्रो  ध्रब्दुल  हन्नान  प्न्सारी  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  जय  मधुबनी  जिला  ओर  सीतामढ़ी  जिला  नेपाल  कौ

 सीमाओं  पर  स्थित  है
 क्‍या  अपराधी  मधुबनी  ओर  सीतामढ़ी  जिलों  में  डकती  और  चोरी  करने  के

 पदचात्‌  नेपाल  भाग  जाते  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  और  नेपाल  से  आते

 वाले  अपराधियों  को  रोकने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  ओर  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  बल  तेनात

 करने  का  है  ?
 |

 गृह  सत्रालय  में  राज्य  लंत्री  राम  इुलारी  :  जो  श्रीमान्‌  ।

 सरकार  को  कोई  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 .  7
 हल  सातबों  योजना  में  उड़ोसा  के  लिए  परिव्यय

 1212.  भी  चितासणि  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  कया  उड़ीसा  सरकार  ने  अपनी  सातवीं  योजना  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  कर

 भोर

 55
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 यदि  तो  सज्य  सरकार  द्वारा  कितने  परिव्यय.का  सुझाव  दिया  गया  है  और  क्‍या

 उस  पर  विदधार-विमशं  प्रारंभ  हो  गया  है  ?
 |

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  श्रार०  ओर  णड़ीसा
 सरकार  द्वारा  अपनी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  यद्यपि  इन  भ्रस्तावों  पर  अधिकारी  स्तर  पर  पहले  ही  विचार-विभश  हो  चुका  है
 हथापि  राज्य  की  सातवीं  योजनां  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  1985  में  राज्य  के  मुख्यमंत्ररे
 के  साथ  बैठक  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण  ०
 सातवीं  योजना  ०.)

 1985-90  .
 हु

 *$.  कृषि शोर  सम्बद्ध  सेवाएं  -  —  छा  ta
 By

 अनुसंधान  ओर  शिक्षा  1000  ....  -..  .!
 फसल  संरक्षण  9580

 शुष्क  भूमि/वर्षा  सिचित  कृषि  1050

 भू  तथा  जल  संरक्षण  1537

 पशु  पालन  2990
 डेयरी  विकास  ५  370

 सछली  पालन  *  3070

 बन  7962

 कृषि  वित्तीय  800

 संस्थाओं  में  निवेश

 विपणन  174
 मंडारण  और  भांडागारण  |  60

 जोड़  (1)
 हु

 28593
 -  2.  ग्रामीण  विकास

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  -  11047

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ‘  5000

 सूखा  प्रवृत्त
 क्षेत्र  कार्यक्रम  1463

 रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  किक
 अन्य  कायेंक्रम  5000**

 किए  जाने  हु
 सामुदायिक  ब्रिक़ास  और  पंचायत  1341

 भूमि  सुधार  7149  *

 56
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 क्षेत्र  विकास  के  लिए  विशेष  कायेंक्रम
 हैं

 (1)  पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास

 (2)  अन्य  किए  जाने

 जोड़  (2)  31000
 3.  सहकारिता  6600
 4.  सिचाई  बाढ़  निय  त्रण

 सिचाई

 (1)  जल  विकास
 अन्वेषण  तथा  1476

 (2)  बहुद्देझीय  नदी  घाटी  परिथोजनाएं
 सिचाई  17290

 (3)  बड़ी  और  मझोली  सिचाई  परियोजनाएਂ  67234
 उपजोड़  (1+2+3)  86000

 लघु  सिंचाई  29950
 नियंत्रण  क्षेत्र  विकास  2255
 घाढ़  नियंत्रण  परियोजनाएं

 कटाव  विरोधी  परियोजनाओं  सहित )  ५.  3700

 (4)  121905
 5.  बिश्वुत  है

 |

 (1)  विद्युत  विकास
 अन्वेषण  और  400

 (2)  बहुद्देश्यीय  नदी  घाटी  परियोजमाएं

 विद्य  त  मु  38358

 (3)  बिद्यूत  परियोजनाएं  1766

 (4)  संचरण  और  वितरण  44500

 (5)  सामान्य  विद्युतीकरण  36100

 (6)  बायोगैस  और  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम
 के  नए  29479  29479

 जोड़  (5)
 *

 150543
 6.  उच्चयोग  तथा  खनिज

 ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  7500
 मझोले  तथा  बड़े  उद्योग  -

 खनन  -  2280.
 जोड़  (6)  25280



 लिखित  उस्ते रे

 7.

 65

 ्छ

 1

 परिवहन

 लघु  पत्तन  और  प्रकाश  गृह
 नौवहत
 नागर  विमानन

 सड़क  तथा  पुल
 सड़क  तथा

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन

 पयंटन  ॥
 अन्य  किए  जाने

 जोड़  (7).  .

 वैशानिक  सेयाए  तथा  पझ्रनुसंघान  ,
 विज्ञान  तथां  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम
 पर्यावरणीय  काय  क्रम

 प्रदूषण  नियंत्रण  को  छोड़कर )
 जल  प्रदूषण  नियंत्रण

 जोड़  (8)
 -  शामाजिक  तथा  सामुदायिक  सेबाएਂ
 शिक्षा  -

 सामान्य  शिक्षा  :

 कला  तथा  संस्कृति
 तकनीकी  शिक्षा

 खेल  ओर  युवा  सेवाएं

 चिकित्सा  को  छोड़कर )
 कमंचारी  राज्य  बीमा  स्कीम
 लोक  स्वास्थ्य  और  सफाई
 उपजोड़

 रा
 सीवेज  और-जलंपू्ति
 आब्रास  भ्रावास  को  छोड़कर )
 पुलिस  आबास

 शहरी  विकास

 54]

 परियोजनाओं  को
 राज्य  परियोजनाई

 सूचना  तथय  प्रकाशन

 27  1985
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 ह

 ठु

 श्रमिक  1395
 विशेष  रोजगार  सकी  में

 न+

 अनुसूचित  जातियों  तथा  भनृसूचित  जनजातियों  तथा  अष्य

 पछड़ें  ब्यों  का  कल्याण  2  2500.
 समाज  कल्याण  497.

 पोषाहा  हैं  9424.
 भन्य  सामाजिक  तथा  सामुद्रायिक  सेबाए  ह

 की  जानी
 -  —_—

 जोड़  (9)
 ह

 109783
 10.  झ्राथिक  सेबाए  ,

 सचित्नालय  आर्थिक  सेबाए  156
 आधथिक  सलाह  और  सांख्यिकी  287
 माप  और  तोल  ३2

 .  अन्य  सामान्य  आर्थिक  सेवाए
 की  जानी  वि  _

 जोड़  (10)  —  475
 11.  सामान्य  सेवाएं

 लेखण  सामग्री  और  मुद्रण  444.
 लोक  निर्माण  हु  1428

 हु

 नागरिक  आपूर्ति*
 ं

 1078
 अन्य  किए  जाने  न्‍+

 जोड़  (11)  2950

 कूल  जोड़  _६08871

 *  सावंजनिक  वितरण  नागरिक  पूति  निगम  सहित  ।
 या

 श्

 कक  ग्रामीण  गरोबों  तथा  छोटे  और  मभोले  किसानों  के  आर्थिक  पुनर्स्पापन  संबंधी
 स्कोम  ।  ”

 तो  स्थलों  का  विकास

 तने
 1213.  कली  लि्मंल  खज्री  :  कया  पर्यटन  झोर  मागर  विसासल  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि
 क्या  सरकार  तीर्थ  स्थलों  के  विकास  के  लिये  उपाय  कर  रही  भोर  ..
 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  जोकि  एक  तीर्थ  स्थल  के

 के  लिये  प्रस्द्मुव  पर  विचार  कर  रही  :  .

 हि
 पय*  दस  झौर  नागर  बिसानन  संजालम  सें  राज्य  संत्री  2

 हाँ  ।

 @  59.
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 राज्य  सरकार  ने  1984  में  अयोध्या  में  एक  पाक  के  सोन्दर्यीकरण  का

 एक  प्रस्ताव  23.70  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  प्रस्तुत  किया  इस  संबंध  में

 करण  मांगे  गये  हैं  और  राज्य  सरकार  से  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ]  y  >
 भारत  को  रूबुकत  राज्य  श्रमेरिका  से  प्रोश्चोगिको

 1214.  झ्रो  लक्ष्मन  सलिक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  भारत  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  जटिल

 मामले  पर  गतिरोघ  को  समाप्तਂ  करने  पर  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  हाल  ही  में  अमेरिका  का  दोरा  करने  वाले  भारतीय  दल
 '
 की  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  बया  है  ?  वि

 विदेक्ष  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  झ्रालम  :  भारत  सरकार  ओर

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  भारत  को  प्रोद्योगिकी  अन्तरण  संबंधी  एक  समझोता  शापन  पर

 1984  में  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  समझौता  ज्ञापन  में  यह  कहा  गया  है  कि  दोनों  सरकारों  के

 निधि  इसके  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  तैयार  करने  के  लिए  अपनी  बंठक  करेंगे  ।
 कार्यान्वयन  प्रक्रिया  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल

 ने  4  से  8  1985  तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यात्रा  की  ।

 प्रतिनिथिमंडल  के  सदस्य  नीचे  लिखे  अनुसार  थे  :---

 1.  श्रीं  मणि  धांकर  संयुक्त  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  :  प्रतिनिधिमंडल  के
 नता

 2.  श्री  संयुक्त  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय

 3.  श्री  संयुक्त  विधि  मंत्रालय

 4.  श्री  संयुक्त  विदेश  मंत्रालय

 5.  श्रीं  संयुक्त  इलेक्ट्रोनिकोी  विभाग

 6.  नारायणन  रक्षा  मंत्री  के  वेज्ञानिक  सलाहकार  का  कार्यालय
 7.  श्री  संयुक्त  मुख्य  भायात  ओर  निर्यात  बाणिज्य  मंत्रालय
 8.  श्री  के  केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमाशुल्क  वि्ष  मंत्रालय  के

 विक्षेघाधिका री
 9.  अवर  विदेश  मंत्रालय  प्रतिनिधिमंडल  के  सचिव

 दिल्‍ली  में  प्रमोनिया  गस  ले  ल  रहे  एक  टेंकर  के  उलटने  के  मामले  को  जांच
 1215.  श्री  देसाई  :  क्‍या  म्‌ह  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  19  1985  को  दिल्ली  में  एक  अनाधिकृत  कहे  जाने  वाले
 संयंत्र  को  अमॉ्िया  गैस  ले  जा  रहा  एक  टेंकर  उलट  गया  था  और  उसका  प्रेष्दार  गेज  बाल्व  दूड
 गया  जिसके  परिणामस्यरूप  काफी  गैस  लीक  हो  गयी

 याद  तो  क्‍या  दुघटना  स्थल  से  30  गज  की  दूरी  पर  भी  भांक्षों  में  तेज  जलन
 ओऔर  तीक्षी  बदबू  सहसूसਂ  को  नि

 60  -



 6  1907  लिंखित  उत्तर

 ee OO OOS  0...

 यदि  तो  क्‍या  इस  घटना  को  कोई  जांच  की  गई  और
 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  गया  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई

 कीं  गई  ?

 ग्ह  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  राम  दुलारो
 :  (  क  )  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।  !

 और  इस  मामले  को  जांच  की  गई  थी  भर  यह  सड़क  दुर्घटना  का  मामला
 गया  और  इसके  लिए  किसी  को  दोषी  नहीं  पाया  गया  ।

 प्रशासनिक  सुधार
 1216.  श्री  रामाराव  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  मुख्य  सािवों  के  सम्मेलन  के  निष्कर्यों  के  आधार  पर  किये

 जा  रहे  हैं  7  फरबरी  1985);
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  समपित  और  अभिप्रेरित  कमंत्रारियों  को

 परेशान  नहीं  किया  जायेगा  बल्कि  उनको  प्रोत्साहित  किया

 क्या  सरकार  एक  ऐसा  प्रभावशाली  निगरानी  तंत्र  जिसमें  ईमानदार

 नागरिकों  तथा  सरकारी  भ्रष्ट  मंत्रियों  एवं  भ्रष्ट  कर्मचारियों  द्वारा  अ्रष्टाचार  जिये

 जाने  की  सचना  दे  सकेंगे
 क्‍या  सरकार  ऐसे  नागरिकों  को  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  करेगी  और  शिकायत  प्राप्त  करने

 की  पूवंवर्ती  पद्धति  को  लागू  जिसमें  शिकायत  भेजने  वाला  अपना  परिचय  दिये  कोर

 दिकायत  भेज  सकता

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इंग्लेण्ड  और  अमेरिका  में  यह  पाया
 जाता  है  कि  50  प्रतिशत  छिकायतें  थे  हस्तमक्षरित  हों  या  परन्तु  सही  सिद्ध  होती

 हैं  १?
 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सिह  :  तथा  4  तथा  5

 1985  को  हुए  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  विभिन्‍न  उपायों  की

 रीक्षा  की  गई  थी  ;  इन  उपायों  में  जनता  के  लिए  बस्तुएं  तथा  सेवाएं  जुटाने  में  सुधार
 कार्मिक  प्रबंध  तथा  प्रशिक्षण  में  सुधार  बेहतर  पयंवेक्षण  तथा  निगरानी  के  साथ  दाक्तियों  के

 प्रत्यायोजन  में  नियमों  तथा  विनियमों  का  सरलोीकरण  तथा  सरकारी  कार्यालयों  का
 निकीकरण  शामिल  इसमें  जनता  की  शिकायतों  को  दूर  करने  की  व्यवस्था  पर  भी

 .  विमर्श  किया  गया  था  ।
 जी  हाँ  ।

 यदि  किसी  व्यक्ति  के  पास  कसी  सरकारी  कमंचारी  के  बारे  में  भ्रष्टाचार  या
 सत्यनिष्ठा  की  कमी  के  संबंध  में  वास्तविक  शिबरायत  हो  तो  वह  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  पास
 इस  आशइवासन  के  साश्न  जा-सकता  है  कि  यदि  शिकायत  न्यायोत्रित  पाई  गई  तो  उसके  संबंध  में
 तत्काल  तथा  समुचित का  रंवाई  की  जाएगी  ।  +'
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 मंत्र  लयों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  जारो  किए  गए  हैं  कि  मुखबिरों  तथा  गवाहों  को
 पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  तथा  उन्हें  तंग  किए  जाने  से  बचाया  जाए  ।  विशमान  अनुदेणों
 क्के  अनुसार  गुमनाम  तथा  कृतेबनात  शिकायतों  पर  कोई  कारंबाई  नहीं  की  जाती  *ਂ

 भारत  में  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  इ  ग्लेण्ड  और  अमेरिका  की  स्थिति
 के  बारे में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारियों  को  सेवा  निवत्ति  को  श्रायु
 1217.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  संस्कारी  कर्मचारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की
 को  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  करने  का  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  धौर  लोक  शिकाक्त  तथा  पेंज्षन  संज्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सिह  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ह॒

 सामूहिक  बितरण  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  धड़ियाँ
 1218.  श्री  भोहत  लाल  पटेल  :

 भ्रो  ध्न्नत  प्रसाद  सेठो  :

 को  चितामनि  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृफ  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  ही  बनाई  गई  कमर  मूल्य  की  इलेक्ट्रोनिक  घड़ियां  (40  और  90  रुपये

 के  सामूहिक  वितरण  के  लिए  उपलब्ध
 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  तथा  ऐसी  घड़ियां  बाजार  में

 झइपसन्ध  कराने  में  कितना  समय

 क्‍या  वर्ष  1978  में  निर्धारित  इलेक्ट्रानिक  घड़ी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया
 और  ि

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कि  बिज्ञान  झोौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासानर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  शौर

 इसलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  से  कम  कीमत

 बाली  अकीय  इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  के  विनिर्माण  तथा  उनकी  बिक्री  से  संबंधित  सरकार  की  नीति

 दिनांक  2  1985  को  संसद  में  से  संबंधित  नीति  पर  एकीकृत  उपायोंਂ  के

 एक  भाग  के  रूप  में  घोषित  कर  दी  गई  है  ।

 गर-सरकारो  क्षेत्र  को  तुलना  में  सरकारो  क्षेत्र  में  पू  जो  उत्पादन

 1219.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र  पहली  से  छठी  योजनाओों  के  दौरान  मौसतन  कितना  पू'जी
 उत्पादन  हुआ

 '

 योखुना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०  नारायण  )  :  निजी  ओर  सरकारी  क्षेत्रों
 के  लिए  औसतन  पू  जी

 उत्पादन  अनुपात  उपलब्ध  है  पांच  क्वीय  योजनाओं  भोर  रढी
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 योजना  (1980-84)  के  पहले  चार  वर्षों  के  लिए  (1970-71  की  कीमतों  केवल  सकल

 पु  जी  उत्पादन  में  वृद्धि  के  अनुपात  उपलब्ध  हैं  वे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 अवध्नि  सकल  पूजी  उत्पादन  में  वृद्धि  का

 अनुपात  (1970-71  की  कीमतों
 पर  आधारित

 पहली  योजना  1951-52  से  1955-56  3.2

 दूसरी  योजना  1956-57  56-57  से  1960-61  4.1

 योजना  1961-62  से  1965-66  5.4

 वाधिक  योजनाएं  1966-67  से  1968-69  4.9

 चौथी  योजना  1969-70  से  1973-74  5.7

 पांकबीं  योजमा  1974-75  से  1978-79  3.9

 छठी  योजना
 चार  वर्ष )  1980-81  से  1983-84  3-84  3.9

 यातनाए  रोकने  के  उपायों  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमय

 1220.  भरी  रामाराव  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  +

 )  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1983  की  टाइमਂ  में

 को  रोकने  के  लिए  उपायों  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमयਂ  के  बारे  में  प्रकाशित  समाक्र  की

 भोर  दिलाया  गया
 यदि  तो  इस  अभिसमय  का  ब्योरा  क्‍या  भौर

 क्‍या  भारत  इस  अभिसमय  में  भाग  ले  रहा  है  और  यदि  तो  क्या  माननीय

 विधय  के  अभिस्तमय  के  निष्कर्षों  के  कार्याल्‍वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किसी  निगरानी

 समिति/संगठन  की  स्थापना  की  गई  है  अथवा  करने  का  बिचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भालम  :  संयुक्त  राष्ट्र

 महासभा  ने  अत्याचार  तथा  अन्य  क्र  अमानविक  या  अपमानजनक  व्यवहार  या  दड  बिरोधी

 अभिसमर  को  -10  1984  को  बिना  मतदान  के  ही  स्वीकार  कर  लिया  था  ।

 अभिसमय  का  पाठ  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  ॥
 इस  अभिसमय  को  हस्ताक्षार  के  लिए  4  1985  से  खोल  दिया  गया  था  ।

 भारत  द्वारा  इस  अभिसमय  पर  हस्ताक्षर  करने  के  प्रएन  पर  सक्रिय  कूप  से  विभार  किया  जा  रहा

 है  ।  ह  *

 -  अभिसमय  में  यह  कहा  गया  है  कि  जब  यह  अभिसमय  लागू  हो  जाएगा  तो  उसके  बाद

 अत्यान्नार  विरोधी  एक  समिति  की  स्थापना  की  जाएगी  जिसके  कार्यों  में  उन  उपायों  पर  विभिन्न

 देशों  के  दलों  द्वारा  प्रस्तुत  आवधिक  रिपोर्टों  पर  विचार  करना  शामिल  होगा  जो  उन्होंने
 समय  के  अन्तगंत  अपनी  वचनबद्धताओं  को  क्रियान्बित  करने  के  लिए  किए  इस  समिति  में
 उच्च  नैतिक  र्याति  प्राप्त  तथा  मामव  अधिकारों  के  क्षेत्र  में  दक्षता  वाले  दस  विशेषज्ञ
 शामिल  होंगे  ।  वे  समिति  में  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  से  काम
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 भारत  में  लाटरी  के  कारोबार  में  घोटाला

 1221.  ओ,रीमतो  गोता  सुखर्जो  :”

 श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :

 श्रो  सत्य  गोपाल  सिश्र

 श्री  हनतान  मोल्लाह
 भ्रो  मूल  चन्द  डागा

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  1985  के  में  लाटरी  के

 कारोबार के  बारे  में  प्रछाशित  रिपोर्ट  क्री  ओर  दिलाया  गया
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  तथाकथित  घोटाले  की  कोई  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्संबंबी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।
 और  लाटरिणां  दो  प्रकार  की  हैं  अर्थात  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार

 द्वारा  आयोजित  की  जाने  वाली  ओर  निजी  व्यक्तियों/संस्थानों  आदि  द्वारा  आयोजित  की  जाने
 वाली  ।  बाद  की  श्रेणी  में  आने  वाली  लाटरियां  संविधान  की  7  वीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  में  हैं
 और  राज्ैय  सरकारों  द्वारा  प्राधिकृत  की  जाती  हैं  ।

 20  1985  के  स्टेट्स  मेन  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  मुख्यतः  निजी  लाटरियों  से
 संबंधित  है  ।

 राज्य  लाटरियों  के  आयोजन  के  लिए  1984  में“कुछ  मार्गदर्शी  निदेश  जारी  किए  गए
 थे  और  राज्यों  से  अनुरोध  किया  था  कि  निजी  लाटरियों  को  प्राधिकृत  करते  समय  राज्य  लाटरियों

 के  लिए  बनाए  गए  मार्गंदर्शी  निदेशों  को  ध्यान  में  रखें  ।  राज्य  सरकारों  भौर  संघशासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  ने  राज्य  लाटरियों  के  संबंध  में  मागंदर्शी  निदेशों  का  प्रायः  पालन  किया  उनसे
 1985  में  यह  सुनिश्चित  करने  का  पुन॥  आग्रह  किया  था  कि  वे  मार्गंदर्शी  निदेशों  का

 सख्ती  से  अनुपालन  करें  और  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  को  ऐसा  बनाने  के  लिए  अन्य  उपाय  करें  जिससे  कि

 बह  अचूक  बन  जाए  ।
 प्रौद्योगिको  हस्तान्तरण  के  बारे  में  भारत-भ्रमरोकी  समझोता  ज्ञापन

 1222.  श्रो  जी०  जी०  स्वेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उनका  ध्यान  अमरीका  के  रक्षा  विभाग  के  डिप्टी  असिस्‍टेंट  सेक्रटरी  मेजर

 जनरल  कंनेथ  बन्सं  द्वारा  हाउस  आफ  रिप्रेजेन्टेटिव  की  दक्षिण  एशिया  संबंधी  उप-समिति  के

 सम्मुख  दिए  गए  इस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  क्रि  उन्हें  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  के  बारे  में
 भारत  ममरीका  समभोता  ज्ञापन  से  बहुत  खुशी  हुई

 हु

 यह  समभोौता  ज्ञापन  प्रौद्योगिकी  के  किन-किन  क्षेत्रों  के  बारे  में

 क्‍या  इसके  ब्यौरे  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  भारत  से  एक  दल  भेजा  जा

 रहा  और
 '  *

 यदि  तो  उक्‍त  दल  वाशिंगटन  के  लिए  कब  रवाना  हो  रहा  है  ?
 विवेज्ञ  मंत्रालय  में  मन्‍्त्री  खुशोंद  भ्रालम  हां  ।
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 इस  समभौता  ज्ञापन  में  अमरीकी  वस्तु  नियंत्रण  सूची  तथा  युद्ध  सामग्री  सूची  की

 सभी  मर्दे  तथा  इस  प्रकार  की  सूचियों  में  र  सम्मिलित  सभी  नियंत्रित  तकनीकी  आंकड़े  शामिल

 होंगे  ।  ्््ि
 और  इस  समभोौता  ज्ञापन  की  कार्यान्वयन  प्रणाली  के  बारे  में  विचार-विमर्श

 करने  के  लिए  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  4  से  8  1985  तक  संयक्‍त  राज्य

 रीका  का  दौरा  किया  ।  यह  प्रतिनिधिमंडल  पहले  ही  वापस  आ  चूका  है  ।

 दिल्ली  में  भ्‌कम्पीय  झटका
 1223.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  2  1985  के  अपराह्न  के  समय  जो  मूकम्पीय  झटका
 आया  था  जिससे  संसद  भवन  सहित  दिल्ली  के  बहुत  से  मकान  हिल  गए  वह  भटका  1983  में
 रंगन  में  आए  भटके  जितना  शक्तिशाली  था  जिसने  दक्षिण  कोरिया  से  दौरे  पर  आए  पाँच  कंबनिट

 मंत्रियों  और  अन्य  कई  लोगों  की  जानें  ले  ली  थीं

 क्‍या  उक्त  मटके  को  रिक्‍्टर  पमाने  पर  मापा  गया  और
 उक्त  भटके  का  अधि  केन्द्र  क्या  था  ओर  क्र्या  उसके  कारणों  का  पता  लगाया  गया

 है  और  क्‍या  उससे  कोई  नुकसान  भी  हुआ  है  ?  ॥॒
 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिक  संत्रालय  तथा  महासागर  विकास  श्र  तरिक्ष  भ्रौर

 इलेक्ट्रोलिक्स  विभागों  सें  राज्य  संत्रों  शिवराज  बी०  :  जी  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । ँ
 सिलीकॉन  परियोजना  को  पुनरीआा

 1224.  श्री  झ्ानन्द  सिंह  :  ०

 करी  के०  पी०  उन्‍नोकव्णन  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 एक  अमरीकी  फर्म  के  सहयोग  वाली  तथाकथित  सिलीकॉन  परियोजना  की  पुनरीक्षा

 के  पश्चात  यदि  कोई  निर्णय  लिया  गया  तो  वह  क्‍या  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  तो  यह  मामला  इस
 समय  किस  स्थिति  में  है  और  इस  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  कितना  भौर  समय  लगने  की
 संभावना  है  ?  हु

 विज्ञान  और  प्रोद्यो  गिको  तथा  महासागर  परमाण  झा  तरिक्ष  भ्रोर

 इलेक्ट्रातिबस  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  वो०  :  (+)  ओर

 तिडी  विभाग  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मैससं  हेमलाक  सेमीकण्डक्टर  कार्पोरेशन  के  साथ
 तकनीकी  सहयोग  विषयक  समभौते  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  1984  तक  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  की  सरकार  से  उक्त  आयात  के  लिए  अपेक्षित  अनुमति  नहीं  प्राप्त  हुई  और
 इस  बीच  कुछ  गनानकारी  की  ओर  इलेक्टोनिकी  विभाग  का  ध्यान  आकर्षित  गया  ।  उनें  सभी

 मुद्दों  का गहन  अध्ययन  किया  गया  था  और  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 प्रक्रिया  संबंधी  तकर्नौंकी  मूलभूत  इजीनियरी  तथा  स्वस्वामित्व  उपस्क  रो  को  म॑सर्स

 लाक  करेगा  ।  इसके  साथ  ही  साथ  प्रौद्योगिः हेमलाक  से  खरीदने  की  थ  थ  प्रौद्यो
 की

 को
 हूप्णिज्यिक
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 लिखित  उत्तर
 /  5  21  1985

 +ू  न  न  आओ

 आधार  पर  स्थापित  करने  के  लिए  विकास  क्षे  क्षेत्र  में  स्बदेशी  प्रयासों  को  पूरी  सहायता  दी

 जाएगी  और  राष्ट्रीय  सिलिकन  सुविथा  बे  लिए  पू  जोनिवेदा  संबंधी  निर्णय  मेत्रर  कंमिकल्स  में

 पित  किए  जा  रहे  25  टी०  पी०  ए०  की  उत्पादन-इकाई  से  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  का

 मूल्यांकन  करने  कें  बाद  लियो  जाएगा  ।

 इंश्यिन  एयरल[इन्स  के  विमानों  के  ह्रपहरणकर्ता्ों  को  भारत  को  सोंपना

 1225.  श्री  दी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  विदेश  मन्ज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  इ  डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  के  अपहरणकर्ताओं

 को  वापस  भेजने  की  भारत  की  मांग  को  स्वीकार  करने  से  इकार  कर  दिया  है

 (a)  क्‍या  पाकिस्तान  का  यह  रवंया  दोनों  देशों  के  बोच  सम्बन्ध  सुधारने  में  सहायक

 नहीं  है  “ ह
 _  यदि  तो  सरकार  का  प्राकिसतान  सरकार  द्वारा  अपहरणकर्ताओं  की  वापसी  के

 लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार ह
 )  क्‍या  इससे  इस  बात  की  और  पुष्टि  हो  मई  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  अपहरणकर्ताओों

 को  प्रद्चिक्षण  दिया  जा  रहा  ओर  ,
 इस  छारे  में  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मम्ज्ालय  में  राज्य  सन्‍्जो  खुर्शाद  श्रालम  :  (१)  से  सरकार  ने
 पाकिस्तान  सरकार  से  कई  अवसरों  पर  अनुरोध  किया'है  कि  वह  1981

 1984  की  दो  विमान  अपहरण  धटनाओं  में  पकड़े  गए  चोदह  अपहरणकर्ताओं  को  या  तो
 लौटा  दे  अथवा  उंन  पर  वहाँ  मुकदमा  ही  चलाए  ।  1981  की  पहली  अपहरण  घटना  में
 पांच  अपहरणकर््ताओं  पर  9  1985  को  लाहौर  में  मुकदमे  की  सुनवाई  हो  गई  है  ।

 सरकार  पाकिस्तन  के  साथ  सौहादंयूर्ण  एवं  सहयोग-पूर्ण  संबंध  क्किसित  करने  के  लिए
 प्रतिबद्ध  है  और  यह  आशा  करती  है  कि  पाकिस्तान  की  कार्रवाइयां  भारत  के  साथ  मित्रता  के
 लिए  उनकी  धोक़िति  हल्छा  के  अनुरूप  होंगी  ।

 ]
 राष्ट्रीय  बन  नीति

 1226.  श्रो  बिलोप  सिंह  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 $  क्या  कोई  राष्ट्रीय  बन  नीति  तेयार  की  गई

 क्‍या  देश  में  वन  संरक्षण  का  कार्य  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  सुचारू  रूप  से
 चल  रहा

 क्‍या  पर्यावरंण  को  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नई  नीति  के  अन्तगंत वन
 विकास  ओर  संरक्षण  कय  परीक्षण  के  आधार  पर  गेर-सरकार  के  विचाराधीन

 क्‍या  नई  नीति  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रश्वधान  किए  जाने  की  संभावना  है  कि
 जनजातियों  के  लोगों  जो  जनजातीय  और  पिछड़  क्षेत्रों  में  बन  उत्पादों  कौ  एकन्न  करके
 अपनी  चलते  वन  उत्पादों  का  उचित  दाम  और

 ७)

 क्या  विभिन्‍न  शःब्यों  में  इस  सम्बन्ध  में  लौगू  कानूनों  की  पुनरीक्षा  वि-ए  जाने  की
 संभावना है  !
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 सी

 6  1907  लिखित  उत्तर

 पर्यावरण  और  बन  सन्त्रालय  में  राष्य  सन्‍्त्री  वोर  :  राष्ट्रीय
 बन  नीति  1952  में  घोषित  की  गई  थी  ।

 राज्य  सरकं!रें  वन  संरक्षण  को  कार्य  राष्ट्रीय  बन  नीति  की  संरचना  के  अनुसार
 कर  रही  हैं  |  वन  संरक्षण  1980  के  तहत  किसी  वन  भूमि  को  गैर-वन  के  प्रयोजनों  में

 .  उपयोग  में  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  लेना  जरूरी  है  ।

 नहीं  ।

 और  नीति  में  संशोधन  करते  समय  सभी  संबंधित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।

 ]  *  टी
 न

 छ

 ॥॒  हु  भगवान  की  प्रतिमा  .

 1227.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सु  शी  :  क्‍या  संस्कृति  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  उड़ीसा  के  कोणाक॑  मंदिर  की  सूर्य  भगवान  की  मूंल

 प्रस्तर  प्रतिमा  भारत  से  ले  जाई  गई  थी  और  वह  अब  ब्रिटिश  संग्रहालय  में  रखी
 *  यदि  तो  भारतीय  सस्कृति  के  गोरव  के  लिए  उक्त  प्रतिमा  को  वापिस  लाने  «

 हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 कोणाक  मंदिर  को  संरक्षित  रखने  और  उसे  भूक्षरण  से  बचाने  कै  लिए  सरकार

 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 क्लासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालग्र  शोर

 सरकृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह  :  अनुसंधानों  से  यह  बांत  सिद्ध

 नहीं  हुई  है  कि  ब्रिटिय  संग्रहालय  में  रखी  सूर्य  भगवान  की
 प्रतिमा  कोणार्क  मंदिर  से  ले  जाई

 गई  है  ।  ह

 प्रश्व  नहीं  उठता  ।

 कोणार्क  के  सूर्य  मंदिर  में  संरचतात्मक  और  रासायनिक  संरक्षण  और  उंद्यानकृंषि
 संबंधी  कार्य  प्रगति  पर  इसके  अतिरिक्त  11.4  हेक्टेयर  भूमि  में  कंस्वरीना  और
 काज  के  पौधे  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  वे  हवाओं  को  रोक  सके  और  मंदिर  के  तल  पर  क्षारीय

 हवाओं  म्रे  होने  वाले  भुक्षरण  को  रोक  सकें  ।

 तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  संय  त्र  क ेलिए  ई  घन

 1228.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  विदेश  सनी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के  लिए  ई  घन  का  कोई  बेकल्थिक  प्रबंध  किया

 गया  .  .
 क्‍या  इसके  संचालन  के  सम्बन्ध  में  अमरीका  के  साथ  किया  मया  समझौते  का  पूर्ण

 रूप  से  निरसन  हो  गया  है
 यदि  तो  कौन  कौन  से  मुद्दे  अभी  तय  किये  जाने  बाकी  और
 क्या  सरकार  का  उक्त  मुद्दों  के  निपढारे  के  लिए  अ  तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  जाने

 का  विचार  है  ?
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 तय
 6  ह्थञ

 लिखित  उत्तर  27  1985.

 विदेश्  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  खुशोंद  झालम  :  से  1982

 में  भारत  और  फ्रास  के  बीच  सम्पन्न  करार  के  अनुसरण  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका के  स्थान  पर

 फ्रांस  1963  के  सहयोग  करार  की  रूप  रेखा  क  अन्दर  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए

 समृद्ध  यूरेनियम  सप्लाई  कर  रहा  है  ।

 नहीं  ।
 ह

 सोर  ऊर्जा  का  उपयोग

 1229.  श्री  दिलीप  सिह  सूरिया  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 देश  में  सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या
 क्या  सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  सोर  ऊर्जा  बो्ड  का

 गठन  करने  का  केन्द्र  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  बोर्ड  के  सदस्य  कोन-कौन  हैं  ओर  क्‍या  बोडे  राज्य  स्तर  पर  भी  अपने

 कार्यालय  स्थपित  और

 सौर  ऊर्जा  के  अधिकतम  उपयोग  के  लिये  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उठाये  जा  रहे  अन्य
 कदमों  का  क्‍या  ब्योरा  है  ?  °

 विज्ञान  भोर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  तथा  महासागर  परमान्रु  भ्रन्तरिक्ष  झ्ौर
 इलेक्ट्रॉनिक्स  विशागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  २8-2-1985  तक

 सप्लाई  किए  गए  या  स्थापित  किये  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  सोर॑  ऊर्जा  प्रणालियों  का  राज्यवार
 अलग  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 ज़ी  नहीं  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 भारत  सरकार  का  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  अनुसंधान  ओर

 सोर  ऊर्जा  का  उपयोग  और  ऊर्जा  के  अन्य  नवींकरणीय  स्रोतों  पर  एक  देदा-व्यापी  कार्यक्रम  का
 कार्यान्वयन  कर  रहा  है  ।  सौर  तापीय  और  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रोद्योगिकियों  पर  आधारित  भनेक़
 प्रणालियों  और  युक्तियों  का  देश  में  विकास  कर  दिया  गया  है  और  निर्माणकर्त्ताओं  और
 थियों  के  लिए  आर्थिक  सहायता  जागृति  में  वृद्धि  करना  और  प्रशिक्षण  कायंक्रमों  आदि
 जैसे  विभिन्‍न  उपायों  के  द्वारा  उनके  प्रयोग  को  बढ़ाया  जा  रहा  क्षेत्र  परीक्षण  और

 “  लोकग्रियता  के  प्रयोजन  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कई  प्रणालियां  स्थापित  को  जा  चढको
 जिनमें  सोर  जल  पम्पन  रोशनो  सामुदायिक  दूरदर्शन  पानी  गरम  करने  की

 शुष्कत  सोर  कुकर  सोर  टिम्बर  भट्टियां  और  सौर  आसबन  प्रणालियां  सम्मिलित

 हैं  ।  सौर  तापीय  प्रणालियों  का  एक  विस्तृत  स्तर  पर  पहले  ही  विकास  कर  र  दिया  गया  इस
 क्षेत्र  मे ंनीतियों  और  कार्यक्रमों  तथा  गहन  अनुसंधान  और  विकास  प्रयत्नों  के  1981  में
 रिक्त  ऊर्जा  स्रोत  आयोग  को  स्थापना  की  गई  राज्य  स्तर  कायेक्रमों  को  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  कई  राज्यों  में  ऊर्जा  के  नवीकरणीय  स्रोतों

 के  लिए  नोडल  एजेंसियों  को  स्थापना  कर  दी

 गई  है  ।  |
 हु  हु
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 िटट  लिखित

 लिखित  उत्तर

 ]  भारतीय  सामाजिक-प्रारथिक  श्रध्यथन  संस्थान  हारा  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रमों  का  सर्वेक्षण

 1230.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  कया  योजना  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  |

 क्‍या  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  तथा  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जंसे  गरीबी

 उन्मूलन  के  सरकारी  क  यंक्रमों  का  उन  लोगों  को  लाभ  नहीं  मिला  है  जिनके  लिए  वे  प्रारम्भ  किए

 गये
 ह

 क्‍या  भारतीय  सामाजिक  आ्थिक  अध्ययन  संस्थान  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  था  जिससे

 यह  पता  चला  है  कि  बंगलौर  ज॑ंसे  एक  शहरी  क्षेत्र
 में

 भी  लोगों  को  इस  कायंक्रम  के  सम्बन्ध  में

 कोई  जानकारी  नहीं
 यदि  तो  उसके  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  की  अन्य  मुख्य  बात  कया

 क्‍या  भारतीय  सामाजिक-आध्िक  अध्ययन  संस्थान  के  निदेशक  ने  गरीबी  की  समस्या

 भावी  ढंग  से  हल  करने  के  लिए  आर्थिक  तथा  प्रशासनिक  शक्तियों  के  विकेन्द्रीकरण  की

 रश  की  ०
 यदि  तो  सरकार  द्वारा  किस  सीमा  तक  सुभावों  की  जाँच  की  गई  है  तथा  उन्हें

 आ  स्वीकार  किया  गया  और

 कार्यक्रम  को  गरीब  लोगों  तक  पहुंचाने  के  लिये  क्‍या  उपाय  किए  जा  ,

 है  हैं  ?  ै  >>
 योजना  मनन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  के०  झ्रार०  :  1982-83, 3,

 33-84  और  84-85  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  देने  के  लिए  रखे

 एए  परिवारों  के  सक्ष्यों  की  प्राप्ति  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक  रही  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  .
 अन्य  मदों  के  अन्तगंत  भी  प्रगति  संतोषजनक  रही  है  ।

 से  ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  बंगलोर  शहर  में  किया
 गया  था  ।  विस्तृत  प्राप्त  की  जा  रहो  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 झन्टा्कंटिका  दल

 1231.  श्रोमतो  किशोरों  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्ष्या  चोथे  अन्टाकंटिका  दल  ने  अपना  कायें  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  उसके  निष्कषं  क्‍या
 क्‍या  उक्त  दल  के  कुछ  सदस्य  सर्दियों  के  मोसम  में  उक्त  क्षेत्र  में  ही
 कया  इससे  पहले  के  दल  के  सर्दियों  में  वहां  रुकने  से  कोई  वैज्ञानिक  लाभ  हुआ

 ओर

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  प्रमाणु  झ्नन्तरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :  जी  83
 सदस्यों  क ेअभियान  दल  ने  अपना  काये  पूरा  कर  लिया  इसने  भूविज्ञा  हिमक्रिया

 मौसम  जीव  विज्ञान  भोर  समुद्र  विज्ञान
 के  क्षेत्रों  में  वैज्ञानिक  प्रयोग  किए

 नाक  +-  71
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 इसने  क्षेत्र  की  खनिज  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  भू-भौतिकीय  सर्वेक्षण  ओर  प्रयोग  भी  किए

 हैं  ।  इसने  भारत  और  अन्‍्टाकंटिका  के  बीच  उच्च  फ्रिक्वन्सी.वाज्ा  सीधा  संचार  सम्पर्क  भी
 पित  किया  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  से  पहले  ही  कार्य रत  उपग्रह  सम्पर्क  के  अतिरिक्त  है  ।  इसने

 भारतीय  अन्टाकंटिक  स्टेशन  का  अतिरिक्त  आवास  तथा  प्रयोगशाला'स्थान  का
 बाहनों  को  खड़ा  करने  तथा  उपस्कर  के  मंडारण  के  लिए  एक  बड़ां  गराज  भी

 अभियान-दल  ने  स्थाई  भारतीय  अन्टाकंटिक  स्टेशन  से  लगमंग  60  किलोमीटर  की  दरी  पर

 डियों  में  तीन  कुटीरों  वाले  एक  छोटे  क्षेत्रीय  स्टेशन  का  भी  निर्माण  किया  ।

 अभियान-दल  द्वारा  लाए  गए  आंकड़ों  और  नमूनों  का  विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं  में
 बिश्लेषण  किया  जाएगा  ।  इनके  परिणामों  का  बाद  में  पता

 पहले  के  12  सदस्यों  का  दल  लौट  आया  अब  13  व्यक्तियों  का  एक  दल  वहीं
 ठहरा  हुआ  है  । ह

 और  हमारे  पास  अन्टाकंटिक  के  सम्बन्ध  में  पूरे  वर्ष  ओर  विशेषकर  सर्दी

 के  महीनों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  जो  कि  हमारे  भविष्य  के  कार्य-कलापों  के  लिए  बहुत
 महत्वपूर्ण  हैं  ।  हमारे  पास  हिमत्रिया  सूक्ष्मजीब  संचार  मानव

 अन्टाकंटिका  में  रहते  हुए  हमारे  दल  के  सामने  पेश  आई  खाद्य  और  तेल  सम्बन्धी -
 व्यक्तिगत  रहने  और  जीने  की  दशाओं  आदि  के  बारे  में  भी

 वार्षिक  आंकड़  उपलब्ध  भविष्य  की  योजना  के  लिए  ये  भांकड़े  हमारे  बहुत  काम  के  हैं  और

 विदलेषण  पूरा  होने  के  बाद  परिणामों  का  पता  चलेगा  ।  मौसम  विज्ञान  और  सूक्ष्मजीव  विज्ञान  के
 बारे  में  कुछ  आंकड़े  हमारी  अन्टाकंटिक  प्रयोगशालाओं  में  पहले  ही  संसाधित  किए  गए  हैं  ।  वर्ष  के
 दौरान  एकत्र  की  गई  अन्य  सामग्री  ओर  नमूनों  का  विभिन्‍न  संस्थाक्षों  द्वारा  विश्लेषण  किया

 जाएगा  भौर  परिणामों  का  बाद  में  पता  चलेगा  ।

 हि  श्िपुरा  में  बिद्रोही
 1232.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  विद्रोही  अधिक  सक्रिय  हो  गए
 ः

 यदि  त्तो  उसके  क्या  कारण  और
 इस  खतरे  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्रों  राम  बुलारो  :  त्रिपुरा  नेशनल
 बोलन्टिक्स  हाल  के  महीनों  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  संलग्न  हैं  ।  धर

 टी०एन०वी०  बन  रक्षकों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  पर  आक्रमण  करके  उन्हें
 राज्य  के  आन्तरिक  क्षंत्रों  में  प्रवेश  करने  से  रोंकते  हैं  ताकि  उग्रवादियों  के  आन्तरिक  भाग  में
 आने  जाने  को  सुविधाजनक  बनाया  जा  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  टी०एन०वी०  की  नीति  से  यह
 प्रतीत  होता  है  कि  वह  उन  उग्रवादियों  के  मन  में  दा  करना  चाहते  हैं  जिन्होंने  या  तो
 आत्मसमपंण  कर  दिया  है  अथंबा  जो  आत्मसममंण  करना  चाहते  ऐसी  हिसक  गतिविधियों
 में  ग्रस्त  होकर  टी०एन०वी  यह  भी  दिखाना  चाहते  हैं  कि  उनंके  वर्तमान  लड़ाक्‌  नेतृत्व  के  अधीन
 केवल  वही  एक  उग्रवादी  दल  है  ।

 ह
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 सुरक्षा  उपाय  कड़े  कर  दिए  गए  हैं  और  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  केन्द्रीय

 सुरक्षा  बलों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  खोजबीन  की  गहन  कार्यंबाही  भी  शुरू  की  गई  है  ।
 ध्रोलसम्पिक

 ह

 1233.  प्रो०  राम  कृष्ण  सोरे  :  '  क्या  युवा  कार्य  झोर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  ओलम्पिक  1992  के  आयोजन  के  लिए  प्रस्ताव  करने  का  निर्णय
 किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 युद्य  कार्य  झोर  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  स्‍्लार०  के०  जयंचन्द्र  और

 चूकि  1992  ओलम्पिक  खेल  आयोजित  करने  के  लिए  स्थान  के  चयन  पर  अन्सर्राष्ट्रीय
 ओलम्पिक  समिति  द्वारा  1986  में  ही  विचार  किया  जाना  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में

 द्वारा  निर्णय  लेने  का  अभी  समय  नहीं  आया  है  ।
 *  देश  में  भारी  जल  के  बड़े  संयंत्रों  की  स्थापना  वि

 1234.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  में  थाल  में  आन्श्र  प्रदेश  में  मानुगुरू  और  गुजरात  में

 हजीरा  में  भारी  जल  के  बड़े  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  और
 यदि  तो  उक्त  संयंत्र  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  तथा  चाल  हो  जाने  की

 संभावना  है  ?

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्रम  तरिक्ष  भोर
 इसेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  सेंत्री  शिवराज  बी०  £  महाराष्ट्र  में  थाल
 वेशट  में  110  मीद्रिक  टन  भारी  पानी  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  वाला  संयंत्र  तथा  आँध्र  प्रदेश  -
 में  मानुगुरू  में  185  मीट्रिक  टन  भारी  पानी  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  वाला  संयंत्र  लगाने  का
 काम  शुरू  किया  जा  चुका  गुजरात  में  हजीरा  में  110  मीट्रिक  भारी  पानी  की  वाधिक
 उत्पादन  क्षमता  वाला  एक  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ह  आशा  है  कि  थाल  में  निर्माणाधीन  संपंत्र  1987  में  ओर  मानगूरू  में
 rents

 aor

 संयंत्र  1988  में  चालू  कर  दिए  जाएंगे  ।

 टी

 ब

 जनजाति  क्षेत्रों  में  कार्यरत  सरकारो  कर्मचारियों  को  विशेष  फोल्ड  भत्ता  देने
 के  लिये  राज्यों  झ्रावंटित  धनराशि  न्‍्धा

 1235.  श्री  दिलोप  सिह  मरा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि+
 केर्द्वीय  सरकार  द्वारा  जनजाति  क्षेत्रों  मे ंकायंरत  सरकारी  कमंजीरियों  को  विशेष

 फील्ड  भत्ता  देने  के  लिए  वर्ष  1981  से  अब  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 धनराशि  आवंटित
 की  ना

 :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  धनराशि  को  कममंचारिय
 के  बजाय  एन  अन्य  मर्दो  पर  ख्  कर  दिया  है  हि

 चिको  पं  को  रेत

 जया  मध्य  प्रदेश  में  जनजाति  क्षेत्रों  में  कायं  करने  वाले  सभी  कर्मचारियों  को  समान
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 ee  न+मन+ननीनीननननननननननीननननननानननन-न--मन
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  भत्ता-देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  किए छा

 और  ह  ;

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  प्न्त्रो  राम  दुल।रो
 :  सातबें  वित्त  आयोग

 ने  1979-84  की  अवंधि  के  लिए  जनजाति  क्षेत्रों  में  प्रशासंन  को  उन्‍नत  करने  के  लिए  जनजाति

 क्षेत्रों  मे ंकाये  कर  रहे  कमंचारियों  के  वास्ते  3071.00  लाख  रुपए  की  धनराशि  पूरक  भत्ते  के
 रूप  में  13  राज्यों  को  ,  दी  सन्‌  1980-81

 से
 1983-84  तक  की  अवधि  के  दौरान

 13  शज्यों  को  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  पूरक  भत्ते  के  रूप  में  दी  गई  रकम  का  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  इसमें  राज्यों  द्वारा  रकम  के  अपेक्षित  विशाखन  तथा  भारत  सरकार
 द्वारा  दी  गई  सहमति  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 प्रारंभ  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  पूरक  भत्ते  के  लिए  1056.00  लाख  रुपए  की

 धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  बाद  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  निवेदन  पर  कि  पूरक  भत्ते  की

 रकम  का  विशाखन  क्वार्टरों  के  निर्माण  में  करना  वांछनीय  होगा  और  इस  संबंध  में  एक  अच्छा

 प्रोत्साहन  695.00  लाख  रुपए  के  विशास्तनन  की  अनुमति  राज्य  के  अनुसूचित  जनजाति

 क्षेत्रों  में  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  पराम  करके  गृह
 द्वारादी  गई  .  े

 गृह  मंत्रालय  को  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  जनजाति  क्षेत्रों  में  कार्य
 कर  रहे  कमंचारियों  को  विशेष  भत्ता  दिया  जाता  है  जिसका  हिसाब  संबंधित  कमंचारियों  के  मूल
 वेतन  के  आधार  पर  किया  जाता  विशेष  भत्ते  की  दरें  भिन्‍न-भिन्‍न  क्षेत्रों  में  मिन्‍न-भिन्‍न  है
 भौर  वे  क्षेत्र  की जनजाति  जनसंरुया  के  विकास  अधिकारियों  द्वारा  अनुभव  की  जा

 रही  कठिनाइयों  और  असुविधाओं  पर  निर्भर  करतीं  है  ।  ,

 और  (5)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  पूरक  भत्ते  देने  के  संबंध  में  कोई  दिशा
 निर्देश  जारी  नहीं  किये  हैं  और  संबंधित  जनजाति  क्षेत्रों  को  ध्यान  में  रखकर  दरों  का  निर्धारण
 राज्य  सरकारों  के  विवेक  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वित्त  मन्त्रालय  ढ्वारा  1979-84  के  दौरान  दो  गई  राशि
 लाख

 करमे"्रयंज्य/स  घ  शासित  कुल  आवंटन  1979-80
 1980-81

 1981-82  1982-83  1983-84

 संख्या  1979--84  ५

 2  3  4  5  6  7  8 1,

 1.  आंध्र  प्रदेश  165.00  --  41.00  41.00  41.00  42.00
 2.  असम  146.00  --  36.50  36.50  36.50  36.50
 3.  बिहार  621.00  --  85.00  177.00  179.08  180.00
 4.  हिमाचल  प्रदेश  20.00  —  5.00  2.10  7.00  5.90
 5.  केरल  20.00  —  3.45  4.00  6.00  6.55
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 ~ 6.  मध्य  प्रदेश  1056.00  --  226.00  255.00  --  220.00

 7.  मणिपुर  74.00.  +-  _  ---  --  —

 603.00  --  115.00  122.00  133.00  133.00

 9.  राजस्थान  150.00  न  गा  गा  गा  न

 10.  तमिलनाडु  22.00  0.27  3.28  3.28  9.28  5.89

 11.  त्रिपुरा  99.00  --  8.50  —  62.83  23.67

 12.  उत्तर  प्रदेश  100  --  0.25  0.25  0.25  0.25

 13.  पश्चिम  बंगाल  98.00...  —  5.50  1450  —  38.00

 कुल  3071.00  0.27  529.48  655.63.  474.86  691.76

 बल
 होहटलों  का  सिर

 ह
 ह  खेल  हो  का  निर्माण

 प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  युवा  कार्या  और  खेल  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  देश  में  खेलों  के  संवर्धन  हेतु  प्रत्येक  राज्य  में  सातवीं

 योजना  अवधि  में  काफ़ी  संख्या  में  खेल  होस्टलों  का  निर्माण  किया  जिनमें  आधुनिक
 व्यायामशाला  तथा  कम  से  कम  150  खिलाड़ियों  के  लिए  आवास  की  व्यवस्था

 )  यदि  तो  क्‍या  इन  होस्टलों  निर्माण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भथवा

 राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  किया  और

 क्‍या  सरकार  ऐसे  होस्टलों  के  नाम  भारत  के  प्रसिद्ध  दिवंगत  खिलाड़ियों  के  नाम

 पर  रखेगी  ?
 ह

 ्ि
 युवा  कार्य  झ्लोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  झ्रार०के०  जयचन्द्र  :

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  खेलों  के  लिए  प्रस्तावित  विकास  कार्येक्रम
 अन्य  बातों  के  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  के  क्षेत्रीय  खेल  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के

 निकट  खेल  छात्रावासों  की  स्थापना  करने  की  योजना  शामिल  योजना  राज्य  सरकारों  के

 सहयोग  से  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  इन  खेल  छात्रावासों  को  नाम  देने  पर  निर्णय  लेने

 का  अभी  समय  नहीं  आया  है  ।

 परचम  बेंगाल  भ्रोर  केरल  में  समुद्र  तटों  पर  पर्य  टक  गृहों  का  निर्माण

 1237.  श्री  प्रियरंजन  दास  मु  शी  :  क्‍या  पर्य  टन  झौर  नागर  बिमानन  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1983  और  1984  में  भारत  में  कुल  कितने  पर्यटक  न

 भारत  में  भारत  पर्यटन  विकास  नियम  के  परयंटकं  होटलों  और  होस्टलों  की  संख्या
 कितनी  है  और  वे  कहां-कहां  स्थित  भोर

 क्‍या  सरकार  का  युवाओं  को  यात्रा  के  अवसर  तथा  सामान्य  व्यय  पर  ठहरने  की

 प्रद,त  करने  के  लिए  स्रातवीं  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  तट  पर
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 पर्यटक  गृह  बनाने  का  विचार
 है  ?  चर  ॒

 पर्य टन  झौर  नागर  विमानन  सन्‍्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्रो  झ्झ्लोक  गहलोत):(क)  विदेश
 -

 पर्यटन  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को  वर्ष  1983  और  1984

 के  दौरान  884,731  और  852,503  था  ।
 ह

 भारत  पर्यटन  विकास  ब्िगम  अब  भारत  में  24  9  यात्री-गृहों  और  4  वन

 गृहों  का  परिचालन  केर  रहा  है  ।  ये  निम्नलिखित  स्थानों  पर
 अबस्थित
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 7.  तंजावुर  ,
 ह

 8:  तज्रिचुरापल्‍ली
 9.  कुशीनगर  प्रदेश )

 सातवीं  योजना  में  विभाग  के  पास  पुरी  दीधा  और

 त्रिवेन्द्रम  सहित  प्रमुख  समुद्र  विहा  र-स्थलों  पर  सामान्य  कीमत पर  ब्ोडिग  सुविधायें  सुलभ
 कराने  के  प्रस्ताव  हैं  ।  ह

 श्य

 राजस्थान  में  पर्यंटन  को  बढ़ावा  देने  को  योजनाएं
 1238.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  पर्यटन  भ्ौर  नागर  विसानन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 हैं

 गत  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  और  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम ,,
 द्वारा  राजस्थान  में  प्रतिवर्ष  खर्च  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 राजस्थान  में  प्रयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ओर  भारत  पयंटन
 निगम  की  भावी  योजनायें  क्‍या  हैं  ?

 पर्य टन  शोर  नागर  विमानन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  झशोक  गहलोत  केन्द्रीय
 पर्यटन  विभाग  और  भारत  परयंटन  विकास  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  किए
 गये  खर्च  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं

 रुपयों

 981-82  1982-83  2-83  1983-84

 पर्यटन  विभाग  6.76.  16.30.  i428.

 भान्प०वि०नि०  12.40  17.36  0.29

 खाल  वर्ष  के  दोरान  राजस्थान  राज्य
 में

 अभी  तक  परयंटन  विभाग  ने  23.17  लाख  रुपए
 और  भारत  पर्यटन  विकास  में  13.00  लाख  रुपए  रिलीज  किए  हैं  ।

 पर्यटन  का  विकास  और  संवर्धन  एक  सतत  प्रक्रिया  है  तथापि-पर्येटने  बिभाग  ने
 राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  करते  हुए  केन्द्र  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले-जुले  संसाधनों
 के  माध्यम  से  राजस्थान  राज्य  में  पयंटन  विकास  के  लिए  तीन  यात्रा  परिपथ  निर्धारित  किए
 जिनमें  20  परयंटक  केन्द्र  शामिल  हैं  ।

 +

 2.  पयंटन  विभाग  ने  पहले  से  ही  राज्य  जझ्षरकार  से  निम्नलिखित  स्कींमों  पर  ब्यौरे

 वाने  का  अनुरोध  किया  है  जिन्हें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभाग  द्वारा  चालू  किया
 ०

 मेवाड़  कम्पलेक्स  का  विकास  ।
 .

 स्मारकों  की  प्रकाश-पुज  ब्यवस्था  ।

 मास्टर  योजनायें  तैयार  करना  ।

 (a)  जोधपुर  परिसर  का  बिकास  ।

 विविष्न  फीलों  पर  जल-कीड़ा  सुविधायें  ।

 पुथ्कर  घाटों  का  विकास  ।
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 तल-छप्पर  में  आधघार-भूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।
 :  राजस्थान  में  अजमेर  और  नाथवाड़ा  को  शामिल  करते  हुए  घं  शालाभों  और  सरायों

 का  निर्माण  ।

 3.  राजस्थान  में  पर्यंटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  पयंटन  विभाग  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम के  माध्यम  से  विभिन्‍न  राज्यों  पर  जिनमें  राजस्थान  भी  शामिल  है  फिल्मों  आंदि  सह्ठ्त  प्रचार

 सामग्री  का  प्रकाशन  करता  विभाग  के  आतिथ्य  कार्यक्रेम  के  यात्रा  यात्रा

 अभिकर्ताओं  |पर्यंटन  परिचालकों  को  महत्वपूर्ण  स्थानों  की  यात्रा  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया
 जाता  है  जिसमें  राजस्थान  शामिल  ये  लीग  वापस  लौटते  समय  बिदेश  स्थित  मार्क्टों  में  भारत

 प्रचार  करते  हैं  ।
 भारत  पयंटन  विकास  निगम  की  भावी  योजनाओं  के  अन्तभेत  उदयपर  में  उनके  दिखमान

 लक्ष्मी  विलास  पैलेस  होटल  में  32  लाख  की  अनुमानित  लागत  कमरों  के  एक  नए
 ते  हुए  इस  होटल  के  विस्तार  को  योजना  शामिल  इस  स्कीम  में  इस  होटल  के

 से  4  स्टार  के  स्तरों  पर  उन्‍नयत्र  की  भी  परिकल्पना  की  गई  है  ।
 .  भारत  बंगलावेश  सीमा  पर  कंटीले  तारों  को  बाढ़  लगाना

 1239.  श्री  हमर  राय  प्रधान  :

 क्री  ग्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:
 क्या  सरकार  ने  भारत  में  अवेध  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  भारत  बंगलादेश  सीमा

 पर  कंटीले  तारों  की  बाढ़  लगाने  की  अनुमति  दे  दी  और
 :  यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  है  और  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  शास  बुलारी  :  जी  श्रीमान  ।
 सरकार*'ने  1983  में  भारत  बंगलादेश  सीमा  पर  कंटीले  तार  लगाने  का

 निर्णय  लिया  था  ।  तकनीकी  जिसने  सलाह  दी  थी  कि  कटीले  तार  लगाने  के  काये  को

 _  वास्तव  करने  से  पहले  सवक्षण  कार्य  किया  जाना  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद
 असम के  धुबी  जिले  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  वास्तविक  सर्वेक्षण  कार्य  27
 1984  से  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  कारें  1984  के  मन्तिम  सप्ताह  तक  जारी  रहा  इसके
 बाद  इसे  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।  मानसून  आदि  के  कार्य  को  बाद  में  जारी  नहीं
 जा  सका  ।  कंटीले  तार  लगाने  के  काये  को  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  ने  अभी  कोई  तारीख
 विर्धारित  नहीं  की  है  ।

 ४
 भो  लंका  को  प्रमेरिका  द्वारा  सहायता

 1240.  श्री  वी०  बी०  देसाई  :  क्या  ब्रिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1985  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में

 शित  उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 भारत  पर  आर्थिक  प्रतिबन्धों  के  माध्यम  से  श्रीलका  की  सहायता

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  न  इन  समाचारों  की  जांच  की  है;ओऔर
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 यदि  तो  क्‍या  भारत  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  इन  समाधारों  के

 तथ्यों  का  पता  लगाया  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  खुर्शोद  श्रालम  :  हां  ।

 ..  श्रीलंका  की  देनिक  आईलेंडਂ  में  8  1985  को  लसान्था

 विक्रेमेटु  ज
 की  राजीव  से  बातचीत  करने  के  लिए  दिल्‍ली  गएਂ  से  रिपोर्ट  छपी

 थी  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  रीमन  के  भ्रमणकारी  राजदूत  ने  श्रीलंका की
 सरकार  को  यह  गारंटी  दी  थी  कि  अमरीका  आतंकवादी  अड्डों  को  हटाने  के  लिए  भारत  पर
 आर्थिक  दवाव  डालेगा  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  श्रीलंका  के  साथ  हमारे  सम्त्रन्धों  के  बारे  में
 भारत  पर  कोई  दबाव  नहीं  डाला  भारत  सरकार  ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  वह  श्रीलंका

 की  एकता  और  प्रादेशिक  अखंडंता  का  पूरी  तरह  से  सम्मान  करती  है  और  आतंकवाद  के  किसी

 भी  रूष  का  समर्थन  नहीं  करती  ।  भारत  यह  चाहता  है  कि  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का  कोई
 राजनीतिक  समाधान  शीघ्र  निकल  आये  ताकि  संभी  शरणार्थी  सुरक्षा  और  सम्मान  के  साथ

 अपने  धरों  को  लौट  सके  ।
 ह

 श्रीलंका  की  दैनिक  पत्रिका  में  छठी  खबर  के  बाद  अमरीका  के  विदे  मंत्रालय  ने

 इस  विषय  पर  एक  प्रैस  मार्ग-निर्देश  जारी  किया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यह  कहानी  पूरी
 तरह  मनगढ़न्त  है  और  इसमें  कोई  सच्चाई  नहीं  अमरीका  की  सरकार  ने  यह  भी  सूचित  किया

 है  कि  इसने  ऐसे  इरादे  की  कभी  प्लरोषणा  नहीं  की  है  और  न  ही  कभी  ऐसा  कदम  सोचा
 कर्नाटक  झौर  महाराष्ट्र  के  बोच  सीमा  विवाद

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  ५
 1241.

 भ्री  हुसन  बदलवाई  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  लम्बे  भर्से  से  चले  आ  रहे  कर्नाटक-महाराष्ट्र  सीमा  विवाद

 ह

 का हल ढ॑ं ढने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के साथ अपने ब्न्‍ का उपयोग करने का विचार और ) क्‍या एक निद्िचत समय में इसका हल ढू ढ लिया जाएगा ? गह सनन्‍्त्रालय में राज्य मन्त्रो राम बुलारो सिन्हा):(क) भारत सरकार का विचार है कि दोनों राज्य सरकारों के इच्छित सहयोग से ही विवाद हल द्वो सकता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रोय सरकार को उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान करने में खुशी होगी । महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को तीन बार बंठके हुई हैं और समस्या पर विचार विमश किया गया है । इनके प्रयासों के परिणाम की प्रतीक्षा है । इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है । यूनियन कार्बाइड भोपाल के झ्नुसंघान एवं विकास केन्द्र को केन्द्र सरकार को सन्‍्जूरी श्रीमती किशोरों सिह : क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : क्या यूठियन भोवाल के अनुसंघान और विकास केन्द्र को उनके विभाग - से मंजूरो प्राप्त हुई ह | 79
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 यदि  तो  क्या  केन्द्र  ने  उसके  द्वारा  प्रारंभ  की  जा  रही  अनुसंधान  परियोजनाओं

 के  बारे  में  वाषिक  रिपोर्ट  उपलब्ध  कराई  थी  ;  और
 क्या  वहाँ  जीवविज्ञानीय  युद्ध  में  संभावित  प्रयोग  की  किन्‍्हीं  परियोजनाभों  पर  कार्य

 हो  रहा  था  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तया  महासागर  परमाण  प्रन्तरिक्ष  भोर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  यद्यपि  उद्योग  को

 गिक  अनुसंधान  में  कार्य  में  संलग्न  होने  के  लिए  प्रोत्स!हन  प्रदान  करने  की  एक  स्क्रीम  के  अन्तर्गत

 *अनुसंघान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  के  अनुमोदन  को  आवश्यकता  नहीं  तथापि
 भोप  ल  में  यूनियन  कोर्बाइड  रिसत्रं  सेंटर  को  1974  में  मान्यता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 मान्यता  के  नवीकरण  के  समय  कमंचारियों  और  क्रियाकलापों
 के  संबंध  में  आवधिक  विवरणियां  प्रदान  करता  है  ।  >

 मान्यता  स्क्रीम  के  आन्तरिक  अनुसंघान  तथा  विकास  एककों  के  लिए  उन

 सभी  कायंत्रमों  जो  उन्होंने  अतीत  में  हाथ  में  ले  रखे  थे अथवा  जो  वे  भविष्य  में  हाथ  में  लेने
 की  योजना  बना  रहे  प्रकट  करना  अनिवायं  नहीं  है  ।  उनकी  सुविधाओं  में  जीविकीय  कल्याण

 के  लिए  कोई  संभव  अनुप्रयोग  दिखाई  नहीं  देला  ।

 समाचार  पत्रों  द्वारा  इंडियन  एयरलाइन्स  में  होने  वाली  मामूलो  दुघंटनाझ्रों  को  प्रमुखता  देना
 1243.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह  ॥

 कया  समाचार  पत्र  इंडियन  एयरलाइन्स  के  संघालन  में  होने  वाली  मामूली
 नाओं  को  भी  प्रमखता  दे  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  वे  जनता  का  विश्वास  कम  कर  रहे  हैं

 तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  ऐसी  कितनी  हुईं  और  उनमें  से
 कितनी  दृर्घटनाए  निरीक्षण  में  बरती  गई  लापरवाही  के  कारण  और  उनमें  से  कितनी  दृर्घटनायें
 गंभीर  थी  ह

 क्‍या  सुरक्षा  उपाय  और  निरीक्षण  व्यवस्था  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदड  के  अनुरूप  और
 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  निरीक्षण  और  जांच  की

 प्रक्रिया  वास्तव  में  प्रभावी  बने  जिससे  यात्रियों  के  लिये  उड़ान  सुरक्षित  हो  सके  ?

 -  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :  हृडियन

 एयरलाइन्स  के  बिमानों  की  दुर्घटनाओं  और  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  समाचार-पत्रों  में  समाचार  दिए
 जाते  हैं  ।

 हु

 पिछले  दो  वर्षों  में  सात  अधिसूचनीय  दु्घंटनाएं  हुईं  ।  उनमें  से  छह  दुघेट्टनाओं  की

 ंच॒  पूरी  हो  चुकी  है  और  इनमें  से  किसी  भी  दुघंटना  का  कारण  पर्यंवेक्षण  में  लापरवाही  नहीं
 बताया  गया  है  ।  इनमें  से  एक  कुछ  गम्भीर  प्रकार  की  थी  ।

 हां  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विलिगडन  कं  सेंट  का  इ  बिरा  गांधी  मार्ग  के  रूप  में  नया  सांस  बिया  जाना
 1244.  थी  बाबा  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 80
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 कया  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उनके  मंत्रालय  के  नई  दिल्‍ली  में  बिलिगडन  क्रौसेंट  को

 «इंदिरा  गांधी  नाम  देने  के  प्रस्ताव  की  सिफारिश

 क्‍या  21  1985  के  टाइम्सਂ  के  समाचार  के  अनुसार
 लय  ने  इस  विचार  का  समर्थन  नहीं  किया  है  और  बह  यह  महसूस  करता  है  कि  राष्ट्रीय  नेताओं  के

 नाम  से  केबल  नये  मार्गों  का  प्रामकरण  किया  जाना  और  हे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किन  दिशा  निर्देशों  का  पालन  क्रिया  जायेगा .?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारो  :  जी  श्रीमान्‌  ।
 दिल्‍ली  प्रशासन  मे  प्राप्त  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 1975  में  दिल्‍ली  अ्रशासन  को  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  वंतंमान

 गलिवों/गड़कों  आदि  के  नाम  सामान्‍य  तौर  प्र  बदले  नहीं  जाते  हैं  ।  केवल  गा  नयों/सड़कों  और

 इस  प्रकार  की  वर्तेमान  पुरानी  गलियों/सड़कों  नाम  जो  बिता  त्रिशिष्ट  नामों  के  प्रसिद्ध
 राष्ट्रीक  अथवा  अल्लर्राष्ट्रीय  व्यक्तियों  सम्मान  देने  के  लिए  उनके  नामों

 पर  रखने  के  लिए  विवार  किया  जा  सकता  केवल  विशेष  और  अपवादिका  परिस्थितियों  में
 || भारत  सरकार  के  अनुमोदन  से  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  से  विचलन  अनुम  जा  सकती  है  ।

 में  प्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  का  उतरमा  ल्‍ा

 1245.  श्री  एडग्रार्डो  फंलीरो  :  क्‍या  पर्य टन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  गोआ  :  में

 राष्ट्रीय  उड़ानों  के  उतरने  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  गया  और
 ...

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 पय  टस  झौर  मागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  झशोक  :

 भर  गोआ  और  खाड़ी  के  स्थानों  के  बीच  एयर  इंडिया  की  उड़ानें  शुरू  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 स्थानों  से समय-समय  पर  अम्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  जिन  पर  विचार  किया  गया  लेकिन

 यात  की  अपर्याप्तता  के  कारण  इन्हें  साध्य/ब्यवहाय  नहीं  पाया  गया  ।  एयर  इंडिया  ने  हाल
 |

 ही  में  किए  गए  एक  मार्केट  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  कुवंत  और  गोआ  के  बीच  सप्ताह  में  एक  उड़ान

 शुरू  करने  को  इच्छा  व्यक्त  की  जिस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  गोआ  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटक
 चार्टरों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भी  सिद्धांत  रूप  में  निर्णय  किया  गया  है  ।

 यातायात  में  वृद्धि  के  हथाई  झड्डों  पर  उपलब्ध  श्रपर्याप्त  सुविधाए  «
 1246.  भरी  एड्झार्डो  फंलीरो  :  क्या  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 डुत़ाने
 की

 '  कृपा  करेंगे  कि  :  5  हि
 |  क्‍या  यातायात  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  अनेक  हवाई  अड्डों  पर

 उपलब्ध  सुविधाए  अपर्याप्त  भौर

 यदि  तो  हवाई  अड्डों  पर  सुविधाओं  में  सुधार  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है

 "

 पर्य टन  शौर  , नागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  पक्‍्रश्ोक  :
 नागर  विमानन  विभाग  अ  तर्देशीय  हवाई  अड्डों  पर  और  सिविल  एन्कलेब  पर  विमान  प्रचालनों
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 के  प्रकार  तथा  यात्री  यातायात  की  मात्रा  के  अनुसार  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  और  यात्रियों
 के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करता  है  ।  हवाई  अड्डों  के  आधुनिकीकरण  भौर  इष्टतमीकरण

 सहित  हवाई  अड्डों  पर  पर्याप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  सतत्‌  प्रक्रिया  है और  इसकी  मात्रा
 निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 हमारे  क्ष  त्देशीय  हवाई  अड्डों  का  उन्नयन  करने  और  उन  पर  सुविधाओं  में  सुधार
 करने  के  लिए  सरकार  का  प्रयत्न  रहा  संलग्न  विवरण  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि
 में  यात्री  सुविधाओं  में  हुए  सुधारों  की  सूची  दी  गई  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  वायुदृुत  और  एयर
 इ  डिया  की  आवश्यकताओं  को  और  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सातवीं  योजमी
 प्रारूप  में  बोइग  737  प्रचालनों  के  लिए  10  हवाई  अड्डों  और  एयर  बस  प्रचालनों  के  लिए  11

 हवाई  अड्डों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है-+
 विवरण

 छठी  योजना  की  श्रवधि  में  पूरे  किए  गए  प्नत्तस्थ  भवनों  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य
 अगरतला

 आगरा
 .  अमृतसर
 «  अमृतसर
 .  औरंगाबाद
 .  बंगलौर

 बड़ौदा
 .  भावनगर
 -  चण्डीगढ़

 कोचीन

 .  डाबोलिम
 -  गोहादी
 .  हैदराबाद

 14,  इम्फाल

 6०0
 +

 ७
 (»

 +

 (०
 २

 ९

 ५०
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 ७
 ७

 जामनगर

 16.  जोरहाट
 17.  खंजुराहो
 18.  पटना

 19.  राजकोट
 20.  त्रिवेन्द्रम

 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का
 भन्तस्थ  भवन  का  विस्तार

 अन्तर्राष्ट्रीय  आगमन  हाल  का  निर्माण
 अन्तस्थ  भवन  कां  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार
 अन्तस्थ  भवन  का  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  -  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  परिवतेन
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार

 नए  अन्तस्थ  भवन  का  निर्माण
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  परिवतंन

 आगमन  हाल  का  निर्माण
 अन्तस्थ  भवन  का  परिवतंन/विस्तार

 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  निर्माण
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार
 भीतरी  खंड  का  विस्तार
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन
 अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार

 झन्तस्थ  भवनों  से  सम्बन्धित  चल  रहे  निर्माण  कार्य
 1.  मुवनेद्वर  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  ओर  परिवत्तन  ।
 2.  जम्मू  में  नए  न
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 3.  डिब्रूगढ़  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  ।

 4.  डाबोलिम  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  ।

 5.  त्रिवेन्द्रम  में  नए  प्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्रन्तस्थ  भवन  का  निर्माण  ।

 6.  लेह  में
 नए  अन्तस्थ  भवन  का  निर्माण  ।  वि

 4.  लखनऊ  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन  ।

 8.  मंगलौर  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और परिवतंन  ।

 9.  पटना  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार/परिवतंत  ।

 10.  रांची  में  नया  अन्तस्थ  भवन  ।

 11.  श्रीनगर  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन  ।  न

 12.  वाराणसी  में  अन्तस्थ  भवन  का  विस्तार  और  परिवतंन  ।

 13.  विशास्क्रपत्तनम  में  नए  अन्तस्थ  भवन  का  निर्माण  ।
 A

 राज्वूतों  भौर  उच्चायुकतों  को  नियुक्ति
 1247.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  विदेश  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  सभी  देशों  जिनके  साथ  हमारे  राजनयिक  सम्बन्ध  हैं  और  जहां  हमारे

 दूतावास  हैं  राजदूत  और  उच्चायुक्त  नियुक्त  किए  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जिन  में  ये  पद  रिक्त  पड़े  हैं  और  उन  पर

 नियुक्तियां  कब  की  जायेंगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  मोर
 लिलोंग्वे  और  लन्‍्दन  स्थित  हमारे  मिशनों  के  लिए  मिशन  प्रमुश्लों  की  नियुक्तियां  अभी  की

 जानी  ये  नियुक्तियां  विचाराधीन  हैं  ।

 ]  शाप
 में  द  दरों  दारा  दिज्ाओं

 .
 बिल्ली  वर्कशाप  मैं  ब  दरों  द्वारा  र  को  क्षति  पहुंचाया  जाना

 1248.  भी  हरोश  रावत  :  क्‍या  परयंटन  झोर  नागर  विमानन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बन्दरों  ने  दिल्ली  वर्कंशाप  में  मरम्मत  के  लिए  खड्ड  इंडियन
 :

 एयरलाइन्स  के  विमानों  को  काफो  क्षति  पहुंचाई  और

 यदि  तो  उनसे  कितना  नुक्सान  हुआ  है  और  बन्दरों  के  इस  हत्पात  को  रोकने
 के  लिए  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  हे  हैं  ?

 प ंटन  शोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  क्रशोक  :
 ओर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  में  गलीचों  तथा  सीटों  के  कुशनों  को  बदरों
 द्वारा  क्षति  पहुंचाने  की  कुछ  घटनाएं  उस  समय  हुई  हैं  जब  ये  विमान  ब्यापक  जाँच  जर के  लिए  हैंगरों  में  खड़े  थे  ।  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  को  इस  मामसे  से  अवगत
 कराया  गया  था  जो  बन्दरों  को  पकड़वाने  के  लिए  प्रबंध  कर  रहा  इसके  साथ-साथ  लोगों  को
 भी  यह  जानकारी  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  वे  खाद्य  पदार्थों  तथा  कूड़ा-करकट  आदि
 को  खुले  में  न  फेंके  क्योंकि  इनसे  बन्दर  आक्रधित  होते  हैं  ।  दा
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 कम्प्यूटरों  झोर  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  बारे  में  मोति

 1249.  श्री  रेणुपद  दास  :  क्या  प्रधान  सन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगामी  वर्षों  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक्स  और  कम्प्यूटरों  सम्बन्धी  नीति  का  ब्योरा

 में  उनके  स्रोतों  को  स्थिति  क्या  झौर
 दि  न

 इस  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दिये  जाने  की  स्थिति  देश  उद्योग  के

 हित  की  रक्षा  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बिज्ञन  झ्ोर  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  श्॒  तरिक्ष  झ्ौर

 इलेक्ट्रॉनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  कम्प्यूटरों  के  संबंध  में
 सरकार  की  नीति  के  निम्नलिखित  उद्देह्य

 (i)  नवीनतम  श्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  देश  में  ही  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर
 .  टरों  का  थिनिर्माण  करना  और  आध्िक  व्यवहायंता  के  अनुरूप  स्वदेशीकरण  को

 प्रक्रिया  में  वृद्धि  करना  ।

 (ii)  विद्यमान  प्रतिक्रियाओं  को  सरल  बनाना  ताकि  प्रयोगकर्ता  अपनी  आवश्यकतानुसार
 बा  तो  स्वदेशी  स्रोतों  से अथबा  विदेक्षों  से  कम्प्यूटर  प्राप्त  कर  क्योंकि  ऐसे
 अभिग्रहण  आर्थिक  उपायों  के  माध्यम  से  विनियमित  होते  हैं  ।

 (ii)  समूचे  देश  में  कम्प्यूटरीकरण  की  प्रक्रिया  से  होने  वाले  दीघंकालीन  लाभों  क्रो
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्म्प्यूटरों  के  समुचित  ऐसे  अनुप्रयोगों  को  बढ़ावा  देना  जो
 विकास  की  प्रक्रिया  को  उत्प्रेरित  करने  में  सहायक  सिद्ध  होते  हैं  ।

 (४)  संसद  में  दिनांक  21  1985  9  8  5  को  इलेक्ट्रानिकी  से  संबंधित  नीतियों-पर
 कृत  उपायों  की  घोषणा  भी  को  गई  है  ।

 '
 1984  में  घोषित  कम्प्यूटर  नीति  के  द्वारा  स्वदेशी  उत्पादन  क्षमता  की

 अधिकतम  सीमा  पर  लगे  प्रतिबंध  को  हटा  लिया  गया  है  ताकि  इकाइयों  को  अधिक  व्यवहायं
 बनाया जा  सके  ।  स्वदेशी  प्रौद्योगिको  के  ग्रंइ  को  उन्नत  करने  के  लिए  डिजाइन  एवं  ड्राईग  के
 उदार  आयात  की  ब्यवस्था  की  गई

 विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  सभी  तकनीकी  पहलुओं  पर  अन्तमंत्रालयी  स्थायी  समिति
 द्वारा  छानबीन  की  जाती  है  ।  प्रत्येक  मामले  की  जांच  करते  समय  दिनांक  19  1984  को
 घोषित  वममप्यूटर  नीति  के  समूचे  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  स्वदेशी
 विशेषज्ञता  पर  भी  समुचित  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 हि
 हरिजनों  पर  प्रत्पाचार

 1250.  क्री  रेणपद  दास  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६  *

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  मौर  अनुसू  चित्त  जनजातियों  पर  अत्याचार ु  स्‌  (  की  घटनाएं  बढ़
 रही  2

 -  यदि  तो  वर्ष  1979,  1980,  1981,  1982,  1983  में  अनुसूचित  जातियों
 भौर  अनुसूचित  जनजातियों  पर  हुई  अत्याचार  की  घटनाओं  का  राज्यवार  और  संघ  राज्य
 बार  तुलनात्मक  ब्योरा  क्‍या  और

 डक्‍त  अत्याचार  की  घटनाओं
 के

 कारण  क्या  रहे  हैं  ?

 न
 है  वालय  में

 राज्म  मंत्री  रास  बुलारी  से  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।  -  गा
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 6  1907  लिखित॑  उत्तर

 कार्बेट  नेशन  ल  पक  नेनोताल  में  एक  जिटिश  नागरिक  को  सोत

 1251.  भ्रो  मुहम्मद  महफूज  झलो  लॉ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 हु  कया  हाल  ही  में  कार्बेट  नेशनल  नैनीताल  में  एक  बिटिश  नागरिक  सि०  डंबिड

 को  एक  बाघ  ने  मार  दिया  था

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  सरकार  ने  नेशनल  पार्क  में  आने  वाले  दशकों  की  सुरक्षा  के  लिए  मौजूदा
 .  व्यवस्था  की  कोई  पुनरीक्षा  की  है  ?  ग

 पर्यावरण  झोर  बन  सेंत्रालय  सें  रज्य  संत्री  बोर  सन  )  :  हां  ।

 हाँ  ।

 मि०  डेविड  हंट  ने  अपनी  इच्छा  से  बन  के  भीतर  दूर  तक  पंदल  जाकर  पाक  के

 नियमों  का  उल्लंघन  किया  ।  किन  वास्तविक  परिस्थितियों  में  उनकी  मृत्यु  इसकी  जाँच  की  जा

 रही  है  प्राथमिक  जांच  से  पता  चला  है  कि  उन्हें  एक  बाधिनी  ने  मारा  जिसने  पहले  कभी-किसी
 भादमी  को  नहीं  मारा  ।

 कार्बेट  नेशनल  पार्क  के  नियमों  में  यह  स्पष्ट  रूप  में  बताया  गया  है  कि  दर्शकों  को

 बन  के  भीतर  पंदल  नहीं  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इस  नियम  को

 पंख्ती  से  लागू  करें  और  दशंकों  की  पूरी  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करें  ।  इसी  प्रकार  के  नियम  अन्य

 राष्ट्रीय  पार्कों  में  भी  विद्यमान  हैं  ।
 हु

 बाहनों  द्वारा  जोर  से  हान॑  बजाये  जाने  के  कारण  महानगरों  में  ध्यति  प्रदूषण
 1252.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  प्रधान  अन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  समस्या  की  जानकारी  है  कि  महानगरों  में  कुछ  वाहनों  द्वारा
 जोर  से  हान॑  बजाये  जाने  के  कारण  ध्वनि  प्रदूषित  हो  जाती

 हु

 यदि  तो  जोर  की  आवाज  करने  वाले  हान॑  का  प्रयोग  करने  वाले  वाहनों  के
 बलाने  पर  प्रतिबंध  अथवा  रोक  लंगाने  के  लिये  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  क्‍या  निदेश  दिए  गये

 और  ॥
 तेज  आवाज  के  कारण  उत्पन्न  प्रदूषण  को  कम  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  मार्ग

 निर्देश  जारी  किएं  गये  हैं  ?  ह

 पर्यावरण  झोर  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  हां  ।
 तथा  विभिन्‍न  के  मीटर  वाहन  अधिनियम  में  हान॑  जो  जोर  का

 भावाज  करते  हैं  उनके  निषेध  के  लिए  तथा  शोर  के  स्‍तर  को  कम  करने  के  लिए  सांइलेन्सरों
 के  अनिवाय  रूप  से  प्रयोग  करने  उचित  ब्यवस्था  नगरपालिका  तथा  पुलिस

 प्राधिकारी  ध्वनि  विस्तारक  यंत्र  के  प्रयोग  के समय  को  सीमित  कर  रहे  हैं  तथा
 कुछ  इलाकों  में  भारी  वाहनों  के  आवागमन  को  निषिद्ध  कर  रहे  हैं  एवं  बाहनों  में  बहुत  तेज  भावाज
 वाले  हानों  के  लगाने  पर  रोक  लगा  रहे  हैं  ।  सड़क  के  किनारों  पर  किया  गया  वक्ष  वीचि
 रोपण  भी  रोक  का  का  करता  है  तथा  शोर  के  स्तर  को  कम  करता

 nm
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 लिखित  उत्तर  27  1985

 झनुसू चित  जातियों  भोर  झ्नुसूचित  जनजातियों  के  छाज्रों  को  संद्रिक-पूर्व  छात्रवृत्ति
 देने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 1253.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह
 कया  केन्द्र  सरकार  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 छात्रों  को  मेंद्रिक  पूर्ष  छात्रवृत्ति  देने  के  व्यय  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  हिस्सा  बंटाती  रही  है
 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों

 को  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति  देने  के  लिये  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  अनुरोध
 किया  और  _,

 ॥'

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  ढुलारो  जी  श्रीमान  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  मेंट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति  देने  की  योजनाएं  राज्य

 सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  बनाई  जाती  है  ओर  लागू  की  जाता  न  कि

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उन  राज्यों  के  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को

 मंट्रिक-पूर्व  छात्रवृत्ति  देने  के  व्यय  में-केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  कोई  हिस्मा  नहीं  बटाती

 रही  है  |  अस्वच्छ  व्यवसायों  अर्थात  शुष्क  शौचलयों  चमड़ा  चमड़ा
 में  लगे  व्यक्तियों  के  बच्चों  को  चाहे  वे  किसी  भी  जाति  के  बेल्‍्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 के  अन्तगंत  मंट्रिक-पूर्य  छात्रवृत्ति  देने  के  व्यय  में  केन्द्र  सरकार  500,  खर्च  वहन  कर  रही
 और  जी  श्रीमान  ।  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  1982  में  केन्द्र  सरकार

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  से  छात्रों  को  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति  देने  में  होने  वाले
 व्यय  को  राज्य  सरकार  के  साथ  50:50  आधार  पर  वहन  करने  का  अनुरोध  किया  लेकिन
 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  मानने  में  अपनी  असमथथंता  प्रकट  की  बताया
 जाता  है  कि  राज्य  सरकार  ने  योजना  आयोग  के  साथ  मामला  उठाया

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  साथ  सॉस्कृतिक  संबंध
 1254.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्‍या  सरकार  द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  साथ  सांस्कृतिक  संबंध  स्थापित  करने
 के  प्रयास  क्यि  गये  भर

 यदि  तो  संयुक्त  राज्यं  अमेरिका  के  साथ  बेहतर  आपसी  सद्भाव  के  लिये
 किये  जाने  वाले  संबंधों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालम  :  हां  ।
 अमरीवी  मंचीय  कलाओं  का  समारोह  1984  में  भारत  में  हुआ  था  और

 भारतीय  दुश्य  एवं  मंचीय  कलाओं  का  एक  समारोह  1985-86  में  राज्य  अमरीका
 कै

 ।
 भायोजित  किया  जा  रहा  है  ।

 बन्य  जीवन  एवं  पर्यावरण  का  संरक्षण
 1255.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संनिकों  को  राजस्थान  में  वन्य  जीवन  संरक्षण  के  महत्व  की  शिक्षा  प्रदान  करने
 के  लिये  कोई  कार्यशाला  आयोजित  की  गई

 88.



 6  1907  लिखित  उत्तर

 वन  जीवन  एवं  पर्यावरण  संरक्षण  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये

 क्‍या  विभिनन  क्षेत्रों  में  कार्य  रत  अन्य  लोगों  के  लिये  भी  अपने  क्षेत्रों  में  वन्य  ब्रीवन

 के  संरक्षण  हेतु  ऐसी  कोई  कार्यशाला  आयोजित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  वीर  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  वन्य  जीव  संरक्षण  में  जन-सहयोग  प्राप्त  करने  हेतु  सामान्य  जागरूकता

 बंदा  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  '

 श्रव्य  प्रकाशन  और  अन्य  प्रचार  सामग्री  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  आकाशवाणी  और

 दूरदशन  पर  विशेष  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जाते  चुनिदा  वन्य  जीव  आश्रय  स्थलों  और

 चिड़ियाधरों  में  आगन्तुक  सूचना  ओर  शिक्षा  केन्द्र  खोले  जा  रहे"हैं+  भारतीय  विश्व  वन्य-जीव

 निधि  और  बम्बई  प्राकृतिक  इतिहास  सोसायटी  जेसे  प्रमुख  गेर-सरकारी  संगठन  बच्चों  और  युवाओं
 के  लिए  प्राकृतिक  शिविर  और  अन्य  शैक्षिक  कांयेक्रम  आयोजित  करते  रहे  हैं  ।  प्रतिवर्ष  अक्तूबर  में

 आयोजित  होने  वाले  वन्य-जीवन  सप्ताह  के  देश  भर  में  इम  प्रयासों  पर  विज्लेष  ध्यान  केन्द्रित
 किया  जाता  है  ।

 ह
 ह

 विवरण
 1.  वन्य-जीव  संरक्षण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हाल  के  वर्षों  में  उठाए  गए  कुछ  प्रमुख  कदम

 निम्न  प्रकार  हैं  :

 (।  )  बन्य॑-जीव  संरक्षण  के  लिए  कानूनी  आधार  पर  देशव्यापी  प्रवर्तन  करने  हेतु
 जीव  1972  नामक  एक  केन्द्रीय  विधान  अधिनियम  बनाया
 गया  है  ।  वन  1980  जो  देद्ा  में  वन्‍्य-जीवों  का

 प्रमुख  आवास  के  अन्धाघुन्ध  इस्तेमाल  पर  नियंत्रण  करता  है  ।

 (2)  भारतीय  वन्य-जीव  जो  इस  क्षेत्र  देश  का  सर्वोच्च  परामशंदायी  निकाय
 1980  में  प्रधानमंत्री  के  इसके  अध्यक्ष  बनने  के  बाद  से  इसकी  महत्ता  और  प्रभाव
 बढ़  गया

 (3)  देश  में  संरक्षित  नेटवर्क  क्षेत्रों  की  जो  1980  में  19  राष्ट्रीय  पार्क  मौर
 205  अम्यारण्य  को  अब  बढ़ाकर  53  राष्ट्रीय  पार्क  और  247  अभ्यारणय  कर
 दिया  गया  इनके  अन्तर्गत  देश  की  कुल  भूमि  का  लगभग  3%  ओर  वन-द्षेत्र
 का  लगभग  12%;  क्षेत्र  भा  गया  है|

 (4)  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  को  बचाने  के  लिए  बाघ  परियोजना  झोर  घड़ियाल
 योजना  जंसी  विशेष  परियोजनाएं  शुरू  को  गई  हैं  ।  बाघ  परियोजना
 निक  संरक्षण  सफलताओं  में  से  एक  है  ।  न

 (5)  पौधों  भ्रोर  उनके  उपजातों  का  व्यापार  झोर  निर्यात  तथा

 श्रायात  पर  सख्तो  से.नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।
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 (6)  राष्ट्रीय  पार्कों  और  अम्यारण्यों  आश्रय  स्थलों  ओर  चिड़ियाघरों  के

 विकास  में  सुह्लायता  देने  और  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  जागरूकता  पैदा  करने  तथा

 शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रोय  प्रायोजित  योजनाएं  शुरू  की  गई

 (7)  बन्य-जीव  शिक्षा  ओर  भनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय

 जीव  संस्थान  नामक  एक  राष्ट्रीय  स्तर  के  संस्थान  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 (8)  संरक्षण  के  संबंध  में  जन-चेतना  जगाने  और  जन-सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए
 वर्ष  अक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह  में  बन्य-जीव  सप्ताह  मनाया  जाता

 (9)  भारत  पांच  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  अर्थात  वन्य  पोधों  और  वन्य-प्राणियों  की  खतरे
 में  पड़ी  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  दलदली  ह्व  ल  का  प्रवासी

 जातियों  से  सम्बंधित  सम्मेलनो  तथा  प्रवासी  पक्षियों  के  सम्बन्ध  में  सोवियत  संघ
 के  साथ  हस्ताक्षर  कर्त्ता  है  ।

 (10)  एक  राष्ट्रीय  वनन्‍्य-जोव  कार्यकारो  योजना  हाल  ही  में  अपनाई  गई  जो  भविष्य

 में  बन्य-जीव  संरक्षण  हेतु  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  का  ढांचा  प्रदान
 करती  है  |  इसके  मुख्य  घटक  हैं

 रक्षित  क्षेत्रों  के  नेटबंक  के  एक  प्रतिनिधि  तंत्र  को

 क्षेत्रों  और  प्राकृतिक  आवासों  की  मरम्मत  का
 --  बहुप्रयोजनी  क्षेत्रों  में  वन्‍्य-जीव

 में  पड़ी  और  खतरे  में  पड़ने  की  आशंका  वाली  प्रजातियों  का  पुनर्वास
 प्रजनन  कायक्रम

 शिक्षा  और

 और  प्रबोघन  ;
 विधान  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 संरक्षण  और

 निकायों  संगठनों  के साथ  सहयोग  ।
 कार्यकारी  योजना  का  कार्यान्वयन  शुरू  कंर  दिया  गया  है  और  कई  कदम  पहले  ही  उठाए

 जा  चुके  हैं  ।  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  सरकारों  के  सक्रिय  सहयोग  गौर  स्वेच्छिक  निकायों  तथा
 अन्य  राष्ट्रीय  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  के  सहयोग  से  केन्द्रीय  वन्‍्य-जीव  संरक्षण  निदेशालय  और
 भारतीय  वन्य-जीव  संस्थान  नोडल  एजेंसी  हैं  ।

 कार्यकारी  योजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  लिए  वन्य-जीव  संरक्षण
 कार्यक्रमों  का  केन्द्र  बिन्द  बनाया  गया

 2.  पर्यावरण  बिभाग,ने  पर्यावरणात्मक  सेंरक्षण  और  सुरक्षा  से  लिए  कई  उपाय  किए
 पर्यावरण  विभाग  की  पर्यावरण  अनुसंघान  समिति  और  मानव  तथा  जंब-मंडल  समिति  ने  पर्या
 वरण  सुरक्षा"ओर  पारिस्थितिकीय  संतुलन  बनाए  रकख़ने  के  लिए  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  कई
 अनुसंधान  कार्यक्रम  शुरू  किए  प्रदूषण  प्रयोधन  ओर  नियंत्रण  पर  कई  कार्यक्रमों पर  ध्यान
 केन्द्रित  किया  गया  है  ।  प्रदूषण  के  नियंत्रण  और  निवारण  के  लिए  केन्द्रीय  बोर  और  राज्य
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 बोर्डों  का  गठन  किया  गया  है  ।  वे  बोर्ड  औद्योगिक  बहिल्लाव  ओर  उत्सजंन  से  होते  वाले  प्रदूषण
 के  नियंत्रण  के  टलिए  नियंत्रक  एजेंसियों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में

 गठित  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  विशेष  उल्लेखनीय  है  ।  देश  में  प्रतिनिधि  जैब-भौगोलिक  क्षेत्रों  में

 जैविक  विविधता  के  संरक्षण  के  लिए  सुरक्षित  क्षेत्रों  के  नेटवर्क  की  एक  योजता  बनाई

 गई  है  ।  पूर्ण  अवक्रमित  अथवा  कमजोर  पारिस्थितिक  मण्डलों  में  सुधारात्मक/संरक्षणात्मक
 तरीकों  के  प्रदर्शन  के  लिए  पारिस्थितिक्री-विकास्र  कार्यक्रम  शुरू  किए  जा  रहे  समाज  के  विभिन्‍न

 वर्गों  में  पर्यावरण  संबंधी  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  पर्यावरण  संबंधी  प्रशिक्षण  और

 जागरूकता  के  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  ।  पर्यावरण  प्रबंध  से  संबंधित  विषयों  में  उच्च  अध्ययन
 केन्द्रों  की योजना  बनाई  गई  इस्र  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  हिमालयी  पर्यावरण  और-विकास

 संस्थान  विशेष  उल्लेखनीय  सातवीं  योजना  में  पर्यावरण  प्रबन्ध  कार्यक्रमों  को  बढ़ाया  जा

 रहा  है  ।
 झाग  जलाने  के  लिए  लकड़ी  के  उपयोग  के  कारण  बसों  को  *

 होने  बालो  हानि  का  श्रनुमान

 1256,  झी  वबो०  एस०  विजयर।घवन  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  आग  जलाने  के  लिए  लकड़ी  के  उपयोग  के  परिणामस्वरूप  वनों  को  होने
 वाली  हानि  का  कोई  अनुमान  जगायाँ  गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ई  घन  के  अन्य  साधनों  को  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किए  जा  रहे
 और

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ह '
 घर्यावरण  झोर  वन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  (  ओर  .(  बनों  को

 होने  वाली  हानि  की  सही  मात्रा  का  कोई  ठीक  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 और  सरकार  ने  देश  में  जंव-गस  संयंत्रों  के  संवर्धन  पर  अधिक  जोर  दिया  है  ।

 जेब-गैस  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  परियोजना  1981-82  में  एक  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  की  योजनां  के
 रूप  में  शुरूकी  गई  1984-85  के  लिए  1,50,000  संयंत्र  लगाने  का  लक्ष्य  रखा
 गया  इसमें  से  1985  तक  1,17,820  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  चके  सामुदायिक
 जेब-गैस  संयंत्रों  के  मामले  में  एक  वर्ष  के  लिए  पूर्ण  पृणीगत  लागत  तथा  प्रधालन  लागत  दी  गई
 है  ।  संस्थागत  जेव-गैस  संयंत्रों  के  मामले  में  33)  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत  तक  राज  सहायता  दी
 जाती  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  एवं  भारतोय  पुलिस  सेवा  संबर्गों  के  ्रधिकारियों

 ।  के  सेवा  नियमों  में  परिबतंन
 1257.  कुमारी  ममता  बनर्जो  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  *

 क्‍या  का  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  एबं  भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्गों  के
 अधिकारियों

 के
 सेवा  नियमों  में  परिवतृंन  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  क्‍या  परिवर्तन  किए  जाने  का  विचार
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 ला  कल

 कारसिक  शोर  प्रशासनिक  सुघार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा

 संरकृति  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  के०  पो०  सिह  :  और

 जिनमें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सवा  शामिल  के  अधिकारियों

 पर  लागू  नियमों  का  पुनरीक्षण  सतत  रूप  से  किया  जाता  है  ओर  जब  कभी  इन  नियमों  में

 किन्‍्हीं  संशोधनों  आवश्यकता  होती  है  तो  उन्हें  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  लागू  किया  जाता

 है  ।  नियमों  में  जिन  महत्वपूर्ण  संशोधनों  पर  फिलहाल  र।ज्य  सरकारों  के  १र|मर्श  से  विचार  किया

 जा  रहा  उनके  ब्यौरे  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 ध्रस्तावित  नियमों  के  ब्योरे

 1.  अखिल  भारतीय  सेवायें

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 92

 1955  का  नियम  20-4

 अखिल  भारतीग्र  सेवायें  )
 छ्ट्ठा  1960  का

 अखिल  भारतीय  सेवायें

 1955  का  नियम  12

 अखिल  भारतीय  सेवायें

 का  नियम

 अखिल  भारतीय  सेवायें
 भारतीय  के  नियम

 आर  27

 अखिल  भारतीय  सेवायें
 अखिल भारतीय  का  नियम

 अखिल  भारतीय  सेवायें  और

 सेवानिवृत्ति
 का  नियम

 भारतीय  प्रशासनिक  सेबा
 प्रशासनिक  का  नियम  तथा

 अनुसूची  वा-ग

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 अधिकारियों  की  अन्तिम

 की अन्तिम  की  अनुसूची-ा

 प्रस्तावित  संशोधनों  को  विषयबस्तु  सक्षेप  सें

 स्वेच्छिक  सवा  निवृत्ति  के  सम्बन्ध  में  उसी  दर

 पर  छुट्टी  नगदीकरण  को  जो  कि  केन्द्रीय
 सेवाओं  के  अधिकारियों  के  म।मसे  मे  लागू  है  ।

 जिन  मामलों  मे  अध्ययन  छुट्टी  मंजूर  कर  दी

 गई  थी  ओर  अध्ययन  पूरे  नहा  हो  पाये  थे  उनके
 बारे  में  निंणंय  लेने  को  पद्धति  का  विनियमन  ।

 गृह  निर्माण  के  लिए  रकम  निकालने  की  पांत्रता
 को  शर्तों  में  ढील  देना  ।

 भविष्य  निधि  की  बकाया  से  अधिक  रकम  निकाले

 जाने/अग्रिमों  या  निकासियों  का  दुरुपयोग
 जाने  के  मामलों  का  विनियमन  ।

 क्रीड़ा  कायंकलापों  से  संबंधित  संगठनों  में
 कारियों  के  भाग  लेने  को  विनियमित  करना  ।

 उपदान/म॒त्यु  और  सेवानिवृत्ति  उपदान  के  विलम्ब
 से  मुगतान  होने  पर  उस  पर  ब्याज  की  अदायगी  से
 संबधित  उपबन्धों  में  ढील  देना  ।
 भारतीय  प्रशासनिक
 1954  की  अनुसूची  ह]-ग  में  केन्द्रीय
 बालय  मे  निदेशक  क॑  पद  का  शामिल  किया  जाना
 तथा  उसी  नियमावली  का  नियम  हटाया
 जाना  ।
 सिक्किम  संवर्ग  से  परिवीक्षाघीन  अधिकारियों  को

 सिखाए  जाने  वाली  भाषामों  के  बारे  में  ब्यवस्था

 करना  ।
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 _
 10.  -  भारतीय  पुलिस  सेवा  *

 अधिकारियों  की  अन्तिम
 1955  की  अनुसूची-त!ा  ह

 11.  भारतीय  पुलिस  सेवा
 )  केन्द्रीय  सरकार/अथवा  अन्य  राज्य

 में  अधिकारियों

 1954  का  नियम  6.  की  प्रतिनियुक्ति  को  उसी  ढंग  से  विनियमित  करना
 जैसे  कि  भारतीय  प्रशासनिक्‌  सेवा

 1954  के  नियम  6  के  अधीन
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की

 प्रतिनियुक्ति  विनियमित  की  जाती  है  ।

 झ्रमरोको  प्रौद्योगिको  का  भारत  को  झ्न्तरण  दिया  जाना

 1258.  श्री  प्रियरंजन  दास  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  अमरीकी  प्रौद्योगिकी  का  भारत  को  अन्तरण  कराने  के  प्रयास  किए
 '

 .  यदि  तो  यह  किन  क्षेत्रों  स ेसम्बन्धित  हैं  और  उसकी  शर्ते  क्या  और
 क्‍या  हम  ऊर्जा  उपकरणों  के  बारे  में  भी  उनकी  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  रही  हैं  ?

 विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  जी  हां  ।

 (a)  औद्योगिक  विद्युत  इलेक्ट्रानिकी  रसायन  और  यांत्रिक  उद्योग
 आदि  के  क्षेत्र  में  1983  और  1984  के  वर्षों  के  दौरान  लगभग  200  सहयोगों  को  अनुमोदन
 प्रदान  बिया  गया  भुगतान  के  संबंध  में  दा्ते  प्रत्येक  मामले  के  अनुसार  भिन्‍न-भिन्‍न  इनमें
 से  कुछ  में  वित्तीय  भागीदारी  शामिल  कुछ  में  एकमुइत  मुगतान  ओर  कुछ  में

 रायल्टी
 व्यवस्थायें  अथवा  उनके  संयोजन  सामान्य  रूप  से  सहमत  करार  की  अवधि  8  व  इसके
 अलावा  रायल्टी  एकमुदत  भुगतानों  के  मानक  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित
 सस्‍्करों  और  सामग्री  का  प्रयोज्य  विधि  और  ब्रांड  नामों  के  उपयोग  ज॑से  मामलों  को  शामिल
 करते  हुए  सभी  सहयोगों  के  लिए  मानक  दछाते  लागू

 जी  हां  ।  ८
 ऊर्जा  उपस्करों  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भी  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  आयात  किया

 गया  है  ।
 '  ह

 द

 प्रत्पेक  योजना  सें  बेरोजगारों
 1259.  श्री  सो०  डो०  गामित  :  क्‍या  योजना  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  शिक्षित  और  अशिक्षित  बेरोजगार  लोगों  तथा
 '  अल्प  बेरोजगार  प्राप्त  »्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  ॥॒

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्रेणी  वार  कितने  लोगों  को  रोजगार  प्रदान
 किया  हे

 दि

 प्रत्येक  राज्य  में  छठी  योजना  के  अंत  में  कितने  बे रोजगार  और

 93



 न्‍ै

 लिखित  उत्तर  |  27  1985

 इंन  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उठाए  जा

 रहे  ठोस  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  झार०  :  और  जैसाकि

 योजना  आयोग  द्वारा  1968  में  स्थापित  बेरोजगारी  अनुमानों  से  संबंधित  विषेषज्ञों  की  समिति

 की  रिपोर्ट  के  की  सारणी  में  बताया  गया  चौथी  योजना  के  मसोदे  को  रूपरेखा  तक

 कृमिक  योजना  टस्तावेजों  में  प्रस्तुत  बेरोजगारी  श्रमिक  बलों  में  निषल  की

 चनाਂ  ओर  वास्तैबिक  रोजगार  सृजन  के  अनुमान  संलग्न  विवरण  एक  में  दिए  गए  हैं  ।  इस  समिति

 की-रिपोर्ट  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  जहाँ  तक  पहली.योजना  (1951-56)  का  संबंध

 है  समिति  ने  नोट  किया  कि  पहली  पंचवर्धीय  योजना  तैयार  कराते  समय  कस्बों  ओर  प्रमुख  नगरों
 के  रोजगार  कार्यालयों  के  आँकड़ों  के  सिवाय  रोजगार  और  बेरोजगारों  के  संबंध  में  कोई  अनुमान

 नहीं  लगाया  गया  था  ।  इसलिए  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  मे  बेरोजगारों  के

 बारे  में  कोई  अनुमान  नहीं  लगाए  गए  ।  लेकिन  कुछ  क्षेत्रों  के  लिए  रोजगार  की  स्थिति  पर  योजना
 -  के  संभावित  प्रभाव  बारे  में  अलग  से  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश

 की  थी  कि  योजना  को  अवधि  के  अत  में  बेरोजगारी  और  योजनाभों  सुजित  अतिरिक्त
 श्रमिक  बल  में  वृद्धि  संबंधी  सम्मिलित  अनुमान  थ्रस्तुत  करने  की  पहले  की  प्रथा  को  छोड़  दिया

 इस  समिति  द्वारा  दिए  गए  सुमावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  ने
 सं4.ल्‍्पनाओं  और  परिभाषाओं  का  विकास  किया  ओर  उनका  मानकोकरण  किया  और

 उन्हें  1972-73  (27  वें  दोर  अपने  पांच  वर्ष  में  एक  बार  किए  जाने  वाले  रोजगार  तथा

 बेरोजगारी  से  सबंधित  सर्वेक्षणों  में  अपनाया  ।  *

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  32  वें  दौर  (1977-78)  पर  आधारित  राज्यों  द्वारा
 ?  बेरोजगारी  दरों  की  देनिक  स्थिति  का  एक  विवरण  छठी  योजना  के  दस्तावेज  216  की

 सारणी  दिया  गया  है  ।
 ह

 रोजगार  कार्यालयों  के  रिक्ति  रजिस्टरो  में  तलाश  करने  वालों  की  संख्या  और
 रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  नियुक्तियों  की  संखूया  संबंधी  आकड़े  संलग्न  विवरण
 2;

 3  भ्रौर  4  में  दिए  गए  में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  693/85]
 उललखनीय  है  कि  यह  नहीं  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नौकरी  तलाह्ा  करने  वाले
 सभी  लोग  बेरोजगार  हो  हों  ।  प्रकार  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  रोजगार  कार्यालयों  में  अपना
 नाम  दर्ज  नहीं  कराते  हैं  ।

 मानकर  क्रि  बेरोजगारी  की  दरें  वहीं  थीं  जो  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  1977-78
 के  दोर  भें  बताई  गई  5  के  आयु  वर्ग  के  लिए  सामान्य  स्थिति  के  अनुसार  1980
 में  बेरोजगारों  की  संख्या  12.02  मिलियन  होने  का  अनुमान  था  ।  छठी  योजना  के  दस्तावेजों  में
 1980-85  5  के  दोरान  श्रमिक  बल  में  निवल  वृद्धि  का  34.24  भिलियन  लगाया  गया
 था  ।  योजना  अवधि  में  रोजगार  में  प्रत्याशित  बद्धि  32.44  मिलियन  मानक  श्रम  वर्ष  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  ऐसा  हो  सबता  है.,कि  परे  वर्ष  में  श्रमिक  बल  के  प्रत्येक  सदस्प  को
 पूर्णकालिक  रोजगार  भ्राप्त  न  हो  इसलिए  लाभग्राहियों  की  वास्तविक  सख्या  और  अधिक  होने  की
 संभावना  है  ।  *

 हा
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 _  छ्हहफहफऊ/ए७एऊझऊझ#  -_

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |  सातवीं  योजना  में  रोजगार  के

 मामले  से  संबंधित  दृष्टिकोण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  1985-90  के  नीति  पत्र  नामक  दस्तावेज

 में  दिया  कया  यह  दस्तावेज  30  1984  को  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण-एक
 कृिंक  योजना  दस्तावेजों  में  प्रस्तुत  अमिक  में  निवल

 की  संभावनाਂ  शोर  वास्तविक  रोजगार
 सुखन  संबंधों  श्रनुमान

 सिलियन
 _ -  सिलियन

 दूसरी  योजना  तीसरी  योजना  घोथी  योजना  के
 मसोदे  की  प्रारूप

 रेखा  +

 2  3:  4

 प्रत्येक  योजना  के  प्रारम्भ  में  5.3  9.0

 बेरोजगारों  की  संख्या  (7.0)
 योजना  अवधि  के  दौरान  श्रमिक  ः

 23.0
 बल  में  निवल  वृद्धि
 योजवा  में  रोजगार  की  संभावना

 जोड़  -

 कृषि  से  भिन्‍न  ्प  8.0  .
 कृषि  से  संबंधित  2.0  3.5  »  4.5  --  5.0
 योजना  द्वारा  सुजित  रोजगार

 जोड़
 ह

 8.0

 कृषि  से  भिन्‍न  है  6.5  *००

 कृषि  से  संबंधित  4.0  ००

 स्रोत  बेरोजगारी  के  अनमानों  से  संबंधित  विशेषज्ञों  की  समिति  की
 योजना  भारत  सरकार  ।

 टिप्पणी  :  कोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़े  संशोधित  अनुमान  हैं  ।

 2”
 देश  में  इस्पात/सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  प्रदूषण

 दे
 झलो  बाला  साहिब  जिले  पाटिल  :  क्‍या  प्रधाम  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  हमारे  देश  के  प्रमुख  इस्पात  सीमेंट  संयंत्रों  में  चारों  ओर  अब  आबादी  हो
 गई  है

 क्‍या  यह  ओद्योगिक  एकक  धुएं  मैस  और  अपशिष्ट  पदार्थों  से  होने  वाले  अदूषण  को
 नियंत्रित  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  लैंस  नहीं  हैं
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 ?

 कया  इन  एककों  का  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  जाएगा  और  वतंमान  प्रदूषण  को  रोकने

 के  लिए  कदम  उठाए  जाए  गे  ?  ॥

 पर्यावरण  झोर  बन  मन्‍्त्रालय  में  मन्त्रो  बोर  संन  )
 सभी  बड़  इस्पात  संयंत्रों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  सुविधाओं  से  सज्जित  किया  गपा  है  ।

 अधिकांश  सीमेंट  संयंत्रों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  पद्धतियां  हैं  जो सतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 इनमें से  कुछ  के  निष्पादन  में  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  |
 इस्पात  संयंत्रों  के  बहिस्नावों  के  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  तथा  संबंधित

 प्राधिकारियों  को  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  निदेश  दिए  गए  सीमेंट  संयंत्रों  में  प्रदूषण  नियंत्रण

 स्तरों  के  बारे  में  एक  सूची  भी  तैयार  को  गई  है  ।  इस्पात  भौर  सीमेंट  संयन्त्रों  के  उत्संजनों  के

 ल्ञियंत्रण  मानक  निर्घारित  किए  गए  हैं  ।
 पश्चिम  बंगाल  हेतु  न्यूनतम  प्रावश्यकता  कार्य  क्रम  के  लिए  परिथ्यय

 1261.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 ॥  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  भी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  न्यूनतम
 कता  कार्यक्रम  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  मे  पिछड़ा  हुआ  ओर

 यदि
 है

 पश्चिम  बंगाल  किन  उददेश्यों  में  पिछडा  हुआ  ;
 1984-85  तक  इन  उद्देश्यों  ५प्त  करने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  रु |
 यंह  उद्देश्य  अब  तक  किस  सीमा  तक  प्राप्त  हुए  और  द्

 .  1980-85  अवधि  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  कार्यक्रमों  क ेलिए  योजना

 आयोग  द्वारा  कुल  कितना  परिव्यय  मंजूर  किया  गया  था  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इस
 परिव्यय  का  किस  तक  उपयोग  किया  गया  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  झार०  ओर  छठी
 योःरना  (1980-85)  के  पश्चिम  बंगाल  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्येक्रम  के  विभिन्‍न
 संघटकों  के  अन्तगंत  वित्तीय  तथा  वास्तविक  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  संलग्न  विवरण एक  और
 दो  में  दीं  गई

 विवरण-एक
 न्यूनतम  झावश्यकता  काय  क्रम

 छठी  योजना  (1980-85)  )  पश्चिम  बंगाल
 (परिव्यय/व्यय  )  द्

 रा  हु जप डड:ड€,अ  अ  अ  अ  ल्‍अइअइ  इअइअ  /  &  &अ&अढच&ड जअल्‍न्सत्ससफस्‍क्‍
 छ्ठो

 ड््डिडहबब  ॉ  अकअ  इ  क्‍  अअकडडड  य्पिएफ४एौकफककफसककबन  नਂ
 कायेक्रम  का  नाम  छटी  योजना  छठी  योजना

 परिव्यय  5  संभावित
 1  सहमत  परिव्यय  *  संभावित  व्यय

 2  न्‍
 2900

 ग्रामीण  विद्यू  तीकरण
 *.

 ग्रामीण  सड़कें

 3750 2900 * 96
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 मिमी  भा ७७७-एऋर"श्शशशणशणशणशशशशणशशशशशशणशशशशशशणशशशनशशशणशशशशणशशशशशशणणणा

 ||  ह  2
 *

 3

 प्रारभिक  शिक्षा  *  12750  8184

 प्रौढ़  शिक्षा  दि  467

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  2588  1984 '
 ग्रामीण  जलपूति  ..  4800  3002

 ग्रामीण  आवास-स्थल/निर्माण  स्कीम  1200  775

 गंद्री  बस्तियों  का  पर्यावरणीय  सुधार  2700  1895
 -  पोषाहार  2500  ह  2205

 जोड़  31676
 ह  «  22539

 विवरण-दो

 न्यूनतम  झ्ावद्यकता  काय  क्रम
 छठी  योजना  (1980-8  संभावित  उपलब्धियां-पक्चिस  बंगाल

 कार्यक्रम  इकाई  छठी  योजना  (1980-85)
 *

 ह
 लक्ष्य  संभावित  उपलब्धियां

 1  2  3  4  .

 ग्रामोण  संड़ के
 गांव  जिनकी  हि  os
 (i)  1500  और  इससे  ऊपर  संख्या  3753  3723

 (1)  1000-1500  !  2056  1969

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  हि

 उप-केन्‍्द्र  े  3000  4316
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कं  30  22  .

 सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ए
 70

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ए  45

 प्रारंभिक  शिक्षा
 कक्षा  से  8)
 लड़के  000  5663  5973

 लड़कियां
 ए

 4352

 जोड़
 ए

 ह  ॥  9980

 प्रोढ़  शिक्षा  लाख  व्यक्ति  निर्धारित  नहीं  की  है |
 )

 भावास-स्थल/झावास  निर्माण
 आवंटित  आवास-स्थल  संख्या  60,000.  37,752
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 पैर
 2  हैं  3.  4

 a  /  उ_औ ्ा्र्ं॑॑िनलययाएाए
 निर्माण  सहायता

 !
 85,000  54,886

 गंदी  बस्तियों  का  पर्यावरणीय  सुघार  |
 गंदी  ४स्तियों  में  रहने  वाले  हा  18,00,000  6,39,000.

 लाभान्वित  .  व्यक्ति

 पोषाहार
 +

 एस*«  एन०  पी०  निर्धारित  नहीं  की  गई  6.5  *

 एम०  डी०  एम०  35

 ग्रामीण  जलपू्ति  |
 समस्या-पग्रस्त  समाविष्ठ  गांव  सेंख्या  10687  11758

 1984  तक )
 ग्रामोण  विद्य  तोकरण
 बिजली  लगाए  गए  गांव  संख्या  3060  2521

 «बिंजली-चा लित  पम्पसेट
 !

 6800  1187

 बंजर  भूमि  सें  खेती  वायोगस  संयन्त्रों  की  स्थापना  झोर

 बेहतर  किस्म  के  चल्‍्हों  के  प्रचलन  के  लिए  योजना

 1262.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  प्रघान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गेस  पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  ।5  लाख  हेक्टेयर  बंजर  भूमि  को  तेजी
 से  बढ़ानै  वाली  ईंधन  लकड़ी  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिये  इसे  खेती  के  अधीन  लाने  की  एक
 योजना  बनाई  यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्‍या

 वया  विभाग  ने  बायोगस  संयंत्र  संशोधित  चूल्हों  का  उपयोग  आरंभ  करने

 ओऔर  सौर  ऊर्जा  तथा  जल  संसाधनों  के  उपयोग  का  भी  एक  कार्यक्रम  बनाया  यदि  तो

 कार्यक्रम  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या
 |

 उक्त  योजना  क्रम  में  क्रितनी  घनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  और
 योजना  आयोग  द्वारा  परिव्यथ  में  की  गई  भारी  कटौती  को  देखते  हुए  व्यय  की  पूर्ति

 किस  प्रकार  से  को  जायेगी  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्न  तरिक्ष  झोर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  से  जी
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  एक  रूपरेखा  तंयार  कर  ली  गई  योजना  में  अन्य  बातों  के

 उप्त  1.5  मिलियन  हेक्टेयर  स़ब-स्टेंडंड  भूमि  अथवा  बेकार  जमीन  पर  ऊर्जा  बागवानी  का
 प्रस्ताव  है  जिस  पर  वतंमान  में  कृषि  नहीं  की  जाती  है  ।  कायं  क्रम  का  राज्य  पब्लिक
 कापोरिशनों  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  एजेंसियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वयन  करने  का  प्रस्ताव
 ऊर्जा  बागवानी  के  लिए  उपयुक्त  स्थलों  का  राज्य  सरकारों  और  अन्य  सक्षम  एजेंसियों  के  द्वारा
 पता  लगाया  जाएगा  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  पूर्ण  ऊर्जा  बागवानी  और  संबद्ध  कार्यक्रमों
 के  लिए  1200  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  योजना  प्रारूप  में  15  लाख

 98



 6  1907  लिखित  उत्तर

 पारिवारिक  आकार  के  और  1200  सामुदायिक  बायोगेस  सयंत्र  स्थापति  करने  का  भी

 प्रस्ताव  इसमें  50  लाख  कुशल  चूल्हों  के  निर्माण/स्थापना  पर  भी  विचार  किया  गया  है  ।

 योजना  में  बायोगस  कार्यक्रम  के  लिए  641  करोड़  रुपए  और  कुशल  चल्हों  के  कार्यक्रम  के  लिए
 85  करोड़  रुपए  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  सौर  तापीय  ऊर्जा  कार्यक्रम  में  जिन  विभिन्‍न  सौर

 तापीय  प्रणालियों  के  विस्तार  और  प्रदर्शन  को  सम्मिलित  किया  गया  है  वे  हैं  जल

 काष्ठ  विलब्रणीकरण  प्रयोगिक  आधार  पर  सौर  विद्युत  सौर  कुकर

 वास्तुकलाਂ  का  संवर्धन  सौर  प्रकाशंवोल्टीय  कार्यक्रम  के  उद्देश्य  हैं

 धघाओं  का  प्राय्रोगिक  संयंत्रों  का  अलग  थलग  और  दूर-दराज  के  गांवों  का

 विद्यु  तीकरण  और  सौर  चालित  जल  पंपों  का  प्रावधान  ।  पूरे  सौर  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  1004

 करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  सूक्ष्म  जलीय  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  छोटे  जल

 शक्ति  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनकी  कुल  त्रिद्युत  उत्पादन  क्षमता  200  मे०  वा० |
 होगी  और  इन  पर  506  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  की  संभावना

 विभाग  के  प्रस्तावों  को  अभी  तक  योजना  आयोग  द्वारा  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 इसलिए  इस  समय  योजना  आयोग  द्वारा  योजना  परिव्यय  में  कटोती  करने  का  प्रईन  ही  नहीं
 उठता  ।

 |

 J
 शासकोय  गुप्त  बात  झ्धघिनियम  के  झ्थधोन  मिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति

 1264.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्यो  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अधीन  1985  से  कितने

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  ,
 सरकारी  वर्गीकरण  दस्तावेजों  के  रख-रखाव  तथा  अभिरक्षण  के  संबंध  में  एक

 दोषमुक्त  पद्धति  बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्येचाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारों  :  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  एगी  ।

 सरेकार  ने  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  वर्गीकृत  दस्तावेजों  की  सुरक्षा  और
 गोपनीयता  को  सुनिछ्चित  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  मामले  में  संवोच्च  स्तर  पर  विचार
 किया  गया  है  और  सुरक्षा  प्रक्रिया  को  कारगर  बनाने  के  लिए  विशेष  रूप  से  सभी  वर्गीकृत
 वेजों  से  संबंधित  प्रक्रिया  तथा  रख-रखाव  के  विषय  में  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की
 गयी  है  ।

 1984  के  दोरान  हिन्दो  समिति  को  बंठक
 1265.  श्री  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  पर्याटन  झ्यौर  तागर  विमानन  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 .  .  1984  के  दोरान  डनके  मंत्रालय  की  हिन्दी  परामशंदात्री  समिति  की  कितनी
 बंठकें

 इन  बंठकों  में  क्या  क्या  प्रस्ताव  पारित  और

 |
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 वनी-न+-+

 इन  प्रस्तावों  के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्सटटन  झौर  नःगर  विमानन  मंत्रालय  राज्यमंत्री  ग्रशोक  :

 लय  की  हिन्दी  सन्नाहकार  समिति  की  वर्ष  1984  में  दो  बेठकें  हुई  --14  मार्च  भोर  31

 1984  को  ।  *

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इन  दो  बंठकों  में  स्वीकृत  मुख्य  प्रस्ताव

 और  उनके  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  की  गई  कारंवाई  संक्षेप्र  में  बताई  गई  हैं  ।

 |  [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  694/85]

 सरकार  5-86  के  लिए  उड़ीसा  को  वाधिक  योजना

 श्री  खितामणि  पाणिग्रही  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकांर  ने  की  वाधषिक  योजना हेतु  परिवब्यय  के  अपने

 प्रस्ताव  भेजे
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उड़ीसा  द्वारा  प्रस्तावित  परिव्यय  स्वीकार  कर  लिया  गया  और
 राज्य  सरकार  ने  अपनी  वाधिक  योजना  के  परिव्यय  के  लिए  क्तिना  घन  जुटाने  का

 संकेत  दिया  है  ?

 योज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  झार०  से  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  अपनी  वाधषिक  योजना  योजना के  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्ययों  का  ब्यौरा  संलग्त

 विवरण में  दिया  गया  वार्षिक  योजना  के  भ्राकार  तथा  उसमें  राज्य  के  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 विवरण  व

 उड़ोसा  सरकार  द्वारा  वाधिक  योजना  (  85-86)  के  लिए  प्रस्तावित
 परिव्ययों  संबंधों

 अनुसंघान और शिक्षा
 वाधिक  योजना  .

 6)  *
 न  नं आओ

 ]  1210
 डोसा  उ  तआाच्साााततततत  तत  तत्त"तचयययञझब  अअओओओ़ंौीौक्‍ंक्‍  हल  ंक्‍8सर  कस  न:एफ5  फफ  फसससनॉक्‍इउऑूू

 कृषि  शौर  सम्बद्ध  सेवाएं
 *

 अनुसंघान  और  शिक्षा  ह

 फसल संरक्षण शुष्क भूमि/वर्षा सिचित कृषि 70 भू तथा जल संरक्षण 250 पशु पालन 375 , डेयरी विकास 25 मछली पालन 300 बन 969
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 हि  बुर  5
 हि  हि  2

 कृषि  वित्तीय
 ह

 ॥॒  विवि

 संस्थाओं  में  निवेश  100

 विपणन  30:
 भंडारण  और  भांडागारण  15

 जोड़  (1)  3499

 2.  ग्रामीण  विकास
 हु

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  2085
 :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  हु  1200

 सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कायंक्रम  293
 रेगिस्तान  विकास  कायेक्रम  wee
 अन्य  कायें  क्रम  1000**

 (  निर्धारित  किए  जाने

 सामुदायिक  विकास  और  पंचायत  130

 भूमि  सुधार  855

 क्षेत्र  विकास  के  लिए  विशेष  काय  क्रम

 कार्य

 (1)  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 (2)  अन्य  किए  जाने

 जोड़  (2)  5563

 3.  सहकारिता  1055

 4.  सिचाई  शथा  बाढ़  निय  त्रण
 सिचाई

 (1)  जल  विकास
 अन्वेषण  तथा  232

 (2)  बहुद्देश्यीय  नदी  घाटी  परियोजनाएं
 सिंचाई  2946

 (3)  बड़ी  और  मझोली  सिचाई  परियोजनाएं  8022
 उपजोड़  (1+2-3)  11200

 लघु  सिंचाई  3209
 नियंत्रण  क्षेत्र  विकास  -300

 बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाएं
 कटाव  विरोधी  परियोजनाओं  700

 15409
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 1  ः  .  2
 िनशननिननिननिकशशनिनिनीलिनिभिकि कब

 5. बिंच्यूत विद्युत विकास ॥' अम्वेषण ओर 50 (2) बहुद्देश्यीय नदी घाटो परियोजनाएं हु विद्युत 5330 (3) विद्यत परियोजनाएं ( (4) संचरण और वितरण पा ५ 3900 (5) सामान्य विद्युतीब रण सहित ) 2000 (6) बायोगैस और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के नए जोड़ (5) 6. उच्चोग तथा खनिज ग्राम तथा लघु उद्योग 950 मभोले तथा बड़े उद्योग खनन 530 जोड़ (6) 3790 7. परिवहन लघु पत्तन और प्रकाश गृह नागर विमानन 33 सड़क तथा पुल 3437 सड़क॑ तथा परिवहन 687 अन्तर्देशीय जल परिवहन 50 अन्य किए जाने -- जोड़ (7) 5857 * 8. वैज्ञानिक सेवाएं तथा झनुसंघान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम धि पर्यावरणीय कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण को छोड़कर ) जल प्रदूषण नियंत्रण 24 जोड़ (8). ही 200 9. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएਂ शिक्षा सामान्य शिक्षा कला तथः संस्कृति 420
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 2

 तकनीकी  शिक्षा
 ह  ह

 320

 खेल  और  युवा  सेवाएं  150

 5763

 चिकित्सा  को  छोड़कर )  2316
 करमेचारी  बीमा  स्क्रीम  10
 लोक  स्वास्थ्य  और  सफाई  92

 उपजोड़  ५  2418

 )  न

 सीवरेज  और  जलपूर्ति  2125
 आवास  आवास  को  745

 पुलिस  आवास  150

 पूंजीगत  परियोजनाओं  को  460
 .  राज्य  पूंजीगत  परियोजनाएं  350

 सूचना  तथा  प्रकाशन  हे  150
 श्रम  और  श्रमिक  कल्याण  240

 .  विशेष  रोजगार  सक्रीमें
 --

 अनुंसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  का
 कल्याण  500

 समाज  कल्याण  66

 पोषाहार  है  442  :

 अन्य  सामाजिक  तथा  सामुदायिक  सेवाएਂ
 किए  जाने  हैँ  )  —

 जोड़  (9):  है  13409
 10.  ह्राथिक  सेवाएं

 सचिवालय  आर्थिक  सेवाए  34
 आर्थिक  सलाह  और  सांख्यिकी  -  45
 माप  और  |  10
 अन्य  सामान्य  आर्थिक  सेवाएं

 की  जानी  --

 जोड़  (10)  89
 11.  शामान्य  सेबाए  ।

 लेखन  सामग्री  और  मुद्रण  175
 लोक  निर्माण  कारें  ५  360
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 है  2  ल्‍

 नागरिक  आपूर्ति*  हु  515
 अन्य  किए  जाने  ना

 जोड़  (11)  1050
 कुल  जोड़  ॥॒  65062

 #*  ग्रामीण  गरीबों  तथा  छोटे  और  ममझ्ोले  किसानों  के  आधिक  पुनर्स्थापन  संबंधी

 ९

 फंजाबाद  को  वायुदृत  सेवा  द्वारा  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 1267.  श्री  निर्मल  खत्रो  :  क्या  पर्यंटन  झोर  नागर  बिमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 ः

 ह
 देश  में  वायुदृत  सेवा  आरम्भ  करने  का  प्रयोजन  क्‍या  और
 क्या  परयंटकों  को  तीर्थ  स्थल  अयोध्या  की  ओर  करने  के  लिए  फैजाबाद

 को  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?
 ॥

 पर्यटस  झोर  नागर  विमानन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  क्षशोक  :

 वायुद्त  सेवाए  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  दूरस्थ  तथा  अगम्य  स्थानों  को  जोड़ने  के  लिए  तथा  उत्तर-पू्व
 के  बाहर  ऐसे  स्टेशनों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  लिए  शुरू  की  गई  हैं  जो  वाणिज्य
 तथा  पयंटन  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हैं  तथा  जहाँ  इण्डियन  एयरलाइन्स  प्रचालन  न  हीं  करती  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 |  ,  ४
 राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  मबाना

 1268:  श्री  श्रनित्र  बसु  :  क्या  युवा  कार्य  श्रौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  देशभर  में  तथा  विशेष  रूप  से  पूर्वी  क्षेत्र  में  ब्ष  1985  को
 युवा  वर्षਂ  के  रूप  में  मनाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाए .

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 क्‍या  इस  मामले  में  युवा  संगठनों  का  परामश्श  लिया  गया
 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ।

 युवा  कार्य  भ्लोर  खेल  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  के०  जयचन्द्र  :  से
 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  1985  को  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  रूप  में  नांमित  किया  है

 जिसका  उद्देदय  विकास  और  श्ञान्तिਂ  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  का  सक्रिय  संदस्य  देश
 होने  के  नाते  भारत  सरकार  ने  इस  वर्ष  को  उपयुक्त  और  उचित  ढंग  से  मनाने  का  निर्णय  लिया

 इस  वर्ष  को  भारत  में  युवा  वर्ष  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा  है  ।  हैं

 भारत  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  लिए  कार्यत्रम  तैयार
 करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  कायंकारी  दल  का  गठन  किया  कार्यकारी  दूल  में  युवा
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 कार्यकलापों  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वैच्छिक  संगठन  अर्थात्‌  क्लाइस्बस  एण्ड  एक्सप्लोररस
 नई  रामकृष्ण  मिशन  भारतीय  आदिम  जाति  सेवक  नई  दिल्ली
 और  टाटा  समाज  विज्ञान  बम्बई  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 देश  में  पूर्वी  क्षेत्र  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  मनाने  के  कार्य क्रम  तैयार  किए
 गए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (i)  स्वामी  विवेकानन्द  के  जन्म  दिन  (12  को  राष्ट्रीय  युवा  दिवस  के  रूप  में
 मनाना  ।  हु

 (ii)  12  जनवरी  से  19  जनवरी  तक  को  राष्ट्रीय  युवा  सप्ताह  के  रूप  में  मनाना  ।

 (111)  राष्ट्रीय  और  सेमिनारों  का  आयोजन  ।  +

 (iv)  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  का  आयोजन  ।

 (५)  प्रदर्शनियों  का  आग्रोजन  ।
 राष्ट्रीय  खेल  समारोह  का  ।  न
 राष्ट्रीय  रंगशाला  समारोह  का  आयोजन  ।

 राष्ट्रीय  बुवा  समारोह  का  आयोजन  ।

 (ax)  ओर  अधिक  युवा  छात्रावासों  की  स्थापना  ।

 अस्तर्राष्ट्रीय  युवा  सांस्कृतिक  समारोह  का  आयोजन  ।

 (50)  संस्मारक  सिक्के  और  टिकटें  जारी  करना  ।
 रच  |  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  एककों  तथा  नेहरू  युवक  केन्द्रों  द्वारा  विशेष  कार्यक्रमों  का

 आयोजन  ।  +

 री  )  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार  शुरू  करना  ।
 *:.

 हथियारों  के  सम्बन्ध  में  प्मरोका  झौर  रूस  के  बोच  जेनेवा  में  बातचीत
 *  1269.  श्री  महेंद्र  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथियारों  के  सम्बन्ध  में  अमरीका  और  रूस  के  बीच  12  1985  को
 जेनेवा  में  जो  बातचीत  होने  वाली  वह  शुरू  हो  गई  है  और  क्‍या  हमें  उस  बातचीत  की

 कृत  रिपीर्ट  प्राप्त  हुई  है '
 मदि  तो  उक्त  बातचीत  में  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  है  उनका  ब्यौरा

 कया  है  और  उनसे  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और |
 सभी  प्ररमाणु  शक्तियों  को  इसमें  शामिल  करते  हुए  परमाणु  निरस्त्रीकरण  के

 में  किसी  समभोौते  पर  पहुंचने  की  क्‍या  संभावनाए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  ध्लालम  से  सयुक्त  राज्य

 अमरीका  और  सोविग्रत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  ने  यथा  निदिचत  तारीख  92  मार्च  को  जेनेवा  में

 अस्त्र  सम्बन्धी  बातचीत  शुरू  कर  दी  8  1985  को  अमरीका  के  विदेश  मंत्री  और
 रूस  के  बिदेश  मंत्री  द्वारा  जारी  संयुक्त  वक्‍तव्य  के  अनुसार  इस  बातचीत  का  विषय
 और  नाभिकीय  अस्त्रों-लामरिक  तथा  माध्यमिक  रेंज  दोनों  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न  प्रदन  होंगे  और  इन
 सभी  प्रइनों  उनके  पारस्परिक  संबंध  में  विचार  जाएगा  और  उन्हें  सुलभाया
 जाएगां  ४!

 *  !  ह

 ्््ि  -  105
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 _.

 दोनों  वार्ता  पक्षकार  आपसी  समभोते  द्वारा  इस  बात  पर
 सहमत्‌  हुए  कि  वे  अब  अपनी

 इस  बातचीत  को  गोपनीय  रखेंगे  ।  अन्य  तीन  नाभिकीय  अस्श्र  वाले  राज्य  यानी  यूनाइटेड
 फ्रांस  और  चीन  इस  बातचीत  में  घामिल  नहीं  हैं  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन
 1270.  भरी  नर्रासह  राव  सूर्यवशी  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गत  तोन  वर्षों  दोरान  कर्नाटक  और  बिहार  से  स्वतंत्रता

 सेनानियों  को  पेंशन  देने  के  कितने-कितने  मामले  प्राप्त  हुए ;
 उनमें  से  कितने  मामलों  पर  फंसला  कर  दिया  गया  है  और  अब  तक  वर्ष-वार  कितने

 पेंशन  आदेश  जारी  किए  गए  और  -
 ॥॒

 जिन  मामलों  का  निपटारा  नहीं  किया  गया  है  उनके  संबंध  में  किन  समस्याओं  का :
 स्लोमना  करना  पड़  रहा  है  ? |

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  :  1-8-1980  से  लाग्‌
 उदार  बनाई  गई  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  28-2-1985  तक  कर्नाटक  से  जिले

 5489  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 :

 .

 (a)  कर्नाटक  राज्य  जिले  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  जिन  मामलों  में
 पेंशन  स्वीकृत  और  रदद  की  गई  उनकी  संख्या  इस  प्रक्रार  है  :--

 *  *  बर्ष  पेंशनों  को  संख्या
 ग  हे

 भः  स्थीकृत  रदद  को  गई
 1982.  434  *  620  हि

 1983:  344  440

 1984  301  1954

 हु  अधिकांश  मामले  राज्य  सरकारों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  न  होने  के  कारण  लम्बित  हैँ  ।
 *

 आरत  पर्यटन  विकास  निभम  द्वारा  एक  तारा  होटलों  की  स्थापना
 शओर  के  ०  प्रधानी  :  क्या  पर्यटन  भौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अवकाश  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से

 ह

 नौका  होटल  ओर  वाराणसी  ओर  इलाहाबाद  के  बीच  गंगा  यात्रा  नौका  चलाने  की  योजना  पर

 फिर  से  विचार  किया

 क्‍या  इस  परियोजना  पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 है  और  इस  पर  कितनी  पूंजी  व्यय  ी
 इसे  आरम्भ  होने  में  कितना  समय
 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  उड़ीसा  में  चिल्का

 मथुरा  और  अन्य  तीर्थ  स्थलों  पर  एक  तारां  होटल  स्थापित  करने  की  भावदयकता  पर  विचार

 और
 ह

 दि  न

 यदि ठो मोटे तौर पर उनकी योजना का ब्योरा क्या है और इसे कब न्वित किया जायेगा ? ह * *
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 नजपपपपपिि:/भ।मभकि  िक्‍कपमभपपफभैभपैफपए।ण/झ;-े
 -

 पर्य टन  भ्ोर  नागर  बिमानन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पक्रशोक
 के

 ।  परयंटन  विकास  नियम  के  पास  एक  फंन्नोटिंग  होटल  में  गंगा  पर  नदी-परि  भ्रमण  का

 एक  प्रस्ताव  प्रस्ताव  बहुत  ही  प्रारंभिक  अवस्थं  में  है  और  ब्यौरे  अभी  तंयार  नहीं  किए  ह॒

 गए  हैं  ।

 फिलहाल  भारत  पर्यटन  विकास  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  हो  नहीं  उठता  |.
 '

 इलेक्ट्रॉनिको  के  थिकास  के  लिये

 1272.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  के  विकौस  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 उत्पादन  लाइसेंस  की  बेंडिगਂ  सहित  अन्य  अनेक  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा
 यदि  हाँ,-तो  तत्संबंधो  विस्तुत  ब्यौरा  क्‍या  और

 इलेक्ट्रॉनिकी  के  के  लिये  सरकारी  और  गंर-सरकारी  क्षेत्र  को  क्या  क्या

 भूमिका  दी  जाएगी  ओर  प्रत्येक.को  कौन  सी  विशिष्ट  लाइन॥क्षेत्र  दिया  जायेगा  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  शोर

 .  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  से  इलेक्ट्रॉनिकी
 राज्य  मंत्री  द्वारा  संरद  में  दिनांक  2]  1985  को  से  संबंधित  नीति  पर
 कृत  उपायोंਂ  की  जो  घोषणा  की  आई  उसमें  ये  ब्यौरे  शामिल  हैं  ।

 मिजो  बिद्रोहियों  को  गतिविधियों  से  तेजी

 1273.  ओ्रो  के०  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  नि
 कया  भिजो  विद्रोहियों  गतिविधियों  में  हाल  ही  में  तेजी  आई
 क्या  प्रिजो  विद्रोहियों  ने  10  1985  को  इम्फाल  जिले  में  ऊचायेल  स्थित

 मणिपुर  रायफल्स  की  पांचवीं  बटालियन  के  अन्दर  कंम्प  में  स्थित  सोमा  सड़क  कार्य  दल  के
 शास्त्रागार  पर  छापा  मारा  था  और  काफी  मात्रा  में  विस्फोटक  फ्यूज  को  तारों  और
 टिन  उठा  ले  गये

 क्‍या  मणिपुर  में  मिजो  विद्रोहियों  द्वारा  विस्फोटक  पदार्थों  की  इस  साहसिक  और
 भारी  लूट  का  कोई  सुराग  मिला  और

 इस  प्रकार  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  क्‍या  प्रभावकारी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 ओर  (१)  9  मार्च  1985  की  सुबह  को  सीमा  सड़क  काय  बल  अधिकारियों  को
 ॥॒

 पता चला कि जिरीबाम में पांचवीं मणिपुर राइफल शिबिर के के अन्दर स्थित उनके विस्फोटक पदार्थों के भोदाम से । 0,000 25 किलो ग्राम जिलेटिन और 250 मीटर फ्यूज तार लापता है और उन्होंने घोरी के बारे में पुलिस को सूचित किया । अब तक की गई जाँच पड़ताल से मिजो नेशनल फ्रंट का अन्तग्रेस्त होना सिद्ध नहीं हुआ है । सीभा सड़क संगठन द्वारा कोर्ट आफ इन्क्वायरी के आदेक्ष दिए गए जी ्छ
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 तोन  एयरलाइनों  के  श्रष्यक्ष  को  कार्यकारो  शक्तियाँ
 1274.  श्लो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  पयंटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  ब्रताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तोनों  एगरलाइनों  इडियन  एयरलाइन्स  और  के  एक

 ही  अध्यक्ष  के  पास  कोई  कायंकारी  शक्तियां  नहीं
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  के  बो्डों  का  पुनर्गठन  कर  दिय़ा  गया

 है  और  यदि  तो  उनके  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  उनका  गठन  कब  तक  कर  दिया  जायेगा
 ?

 पयंटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :  ओर

 )  तीन  .  एयरलाइनों  के  एक  ही  अ  शकालिक  अध्यक्ष  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्य  करने  होते  हैं  ।

 वे  निदेशक  मंडल  की  बेढठ़कों  की  अध्यक्षता  करते  हैं  और  उनसे  इन  एयर  मुख्य  कार्यकारी
 अधिकारियों  का  सामान्य  मार्गदशंन  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  हैं  । ..

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  के  निदेशक  मंडलों  का  दिलांक
 23-7-1984  से  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  पुनग्रंठन  किया  गया  इन  दोनों  मंडलों  का  गठन
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 .  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 विवरण

 रण  डिया  शओर  इ  डियन  एयरलाइन्स  &  मंडलों  का  गठन
 *

 ,  एयर  इंडिया  है  डियन  एयरलाइन्स
 1.  अंशकालिक  अध्यक्ष  1.  अशकालिक  अध्यक्ष

 एयर  इ  इंडियन  एयरलाइन्स

 2.  वायुसेना  अध्यक्ष--निदेशक  2.  वायुसेना  अध्यक्ष--निदेशक
 *  3.  नागर  विमानन  ”  3.  नागर  विमानन  ””

 4.  विदेझ्ष  सचिब
 ह

 4.  सचिव  ”
 -  कित्त  मंत्रालय  वि

 .  5.  सचिव  ”  5.  आधिक  कार्य  ५

 वित्त  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि
 6.  अपर  सचिव  .”  6.  महानिदेशक

 ”
 वित्त  मंत्रालय  :  न

 7.  महानिदेशक  ”  7.  प्रबंध  निदेशक  रघ

 .  एयर  इ
 8.  प्रेबंध  निदेशक  छा  ”.  8.  प्रबंध  निदेशक  _  !

 एयर  इ  डिया  इंडियन  एयर
 9.  भारत  अन्तर्राष्ट्रीयਂ  9.  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय

 ”  |

 विमानन  पतन  प्राधिकरण  विम,नन  पतन  प्राधिकरण

 “108
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 10.  अशकालिक  10.  अशकालिक

 इंडियन  एयरलाइन्स  एयर  इंडिया  ,

 11.  प्रबंध  निदेशक  .  !  11.  श्रीमती  किश्वर  मैर-सरकारी
 इंडियन  एयरलाइन्स  झबीर  खां  निदेशक

 12.  श्री  जे०  आर०  डी०  टाटा

 गैर-स  रकारी
 निदेशक

 13.  श्री  जेन  जी०  !

 रंगूनवाला

 समुद्रो  जल  में  भ्रशाँति  को  स्थिति

 श्री  एन०  कया  विदंश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  -

 सरेकार  ने  हमारे  दक्षिणी  समुद्री  जल  में  मौजूदा  गड़बड़ी  की  परिस्थितियों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  तटरक्षी  दल  की  गतिविधियों  को  तेज  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  ध्रालस  :  ओर  भारत  के
 अपने  समुद्री  क्षेत्र  के  अन्दर  अपने  मछेरों  को  पूर्ण  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  पाक  जल
 डमरूमध्य  में  अपने  तट  रक्षक  बढ़ा  दिए  हैं  और  नौसेनिक  छपस्थिति  में  वृद्धि  कर  दी  है  तथा  इस
 क्षेत्र  में नियमित  गइत॑  की  व्यवस्था  की  पिछले  महीने  से  अतिरिक्त  वायु  निगराद्बी  भी  चुरू  कर
 दी  गई

 जातोय  समस्याओ्रों  क ेराजनोतिक  हल  के  विरुद्ध  ओलंका
 के  प्रधान  सन्त्रो  का  बकतव्य

 1276.  श्री  महेन्द्र  क्‍या  बिदेश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छ्यान  श्रीलंका  के  प्रधानमंत्री  द्वारा  राज्य  द्वारा  संचालित  दूरदशंन
 प्रसारण  में  दिनांक  22,.23  1985  को  दिए  गए  साक्षात्कार  में  इस  बक्‍तव्य  की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  वतंमान  परिस्थितियों  में  तमिल  जातीय  समस्याओं  के  राजनीतिक  हल  का

 माल्वान  अत्यधिक  अनुचित  है  ओर«इन  परिस्थितियों में  व्यवहायं  नहीं  और
 ह

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  खुशोंद  श्रालम  22  फरवरी  को  पिंगापुर
 के  दूरदशंन  पर  श्रीलंका  के  प्रधान  मन्त्रो  के  साक्षात्कार  के  बारे  में  कुछ  अखबारों  भें  छपी  खबरें

 सरकार  ने  देखी  हैं  ।

 भारत  सरकार  अब  भी  यही  मानती  है  कि  श्रीलंका  की  जातोय  समस्या  एक  ऐसी

 शांतिपूर्ण  बातचीत  के  जरिए  ही  सुलकाई  जा  सकती  है  जो  सभी  सब्डषद्ध  पक्षों  को  स्वीकार्य  हो  ।

 इसका म  हारा  ह्रायोजित  को  गई  पदयाा  |

 1277.  श्री  रेणुपद  दास  :  जया  घृह  अन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५:३09
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस्कॉन  ने  2  1984  से

 शुजरात  में  द्वारका  से  लेकर  पश्चिम  बंगाल  में  सायापुर  तक  दस  राज्यों  की  4000  की

 पदयात्रा  आयोजित  की

 इस  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  का  भारत  में  इतने  बड़े  पंमाने  पर  पदयात्रायें  आयोजित

 करने  का  कया  उद्देश्य
 इसे  घन  कहां  से  प्राप्त  होता
 क्‍या  कोई  अन्य  धामिक  संस्थान  या  ग्रुप  अथवा  व्यक्ति  इस्कॉत  के  इस  काये

 से  किसी  प्रकार  से  सम्बद्ध  ओर

 (=)  यदि  तो  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  ?  ह

 गृह  सन्ध्ालय  में  राज्य  मंत्री  रास  ढुंलारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इस्कॉन  ने  चंतन्य  महाप्रभु  की  500  वीं  वर्षगांठ  मृनाने  और  आम  जनता  में  कृष्ण
 चेतना  के  प्रचार  के  लिए  पदयात्रा  आयोजित  की  थी  ।

 रिपोर्ट  के  इसके  घन  प्राप्त  करने  के  स्रोत  इस  प्रकार  हैं:--इस्कॉन  के
 आजीवन  सदस्यों  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  कृष्णਂ  साहित्य  को  बेच  कर  प्राप्त

 निजी  व्यक्तियों  और  संगठनों  से  प्राप्त  दान  |  इसे  लॉस  एजेंल्स  मुर्यालय  से  भी  पर्याप्त
 मात्रा  में  घन  प्राप्त  होता  है  ।

 और  रिपोर्टों  के अनुसार  इस्कॉन  के  पदयात्रा  के  आयोजन  फे  काये  से  कोई

 अन्य  संस्थान  या  ग्रुप  या  व्यक्ति  संम्बद्ध  नहीं  हैं  ।

 श्लोलंका  को  जाति  समरया  का  समाधान

 1278.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :

 ओर  भ्रमल  दत्त
 क्री  के०  पो०  उन्‍्नीकृष्णन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीलंका  सरकार  ने  नई  दिल्ली  में  अपने  उच्चायुक्त  के  माध्यम  से  श्रीलंका  में

 के  प्रश्न  को  हल  करने  के  लिए  नए  प्रस्ताव  भेजे

 कया  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  है  और  कया  इन्हें  पिछली  स्थिति  से

 एक  कदम  आगे  पाया  और

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  का  विचुर  सब्बंमान्य  समभझोते  के  लिए  अब  एक
 नई  पहल  करने  का  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  झालम  :  नहीं  ।
 और  प्रइन  ड्री  नहीं  उठता  ।

 वरदाराज  स्वामो  गुंडी  सिचाई  प्रांध्र  प्रदेश

 1279.  झलरी  एम०  सुब्बा  रेडडी  :  क्या  प्रधान  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  आत्मकुर  तालुकस  आंध्र  प्रदेश  में  जंगल  साफ  करने  के  लिए  वरदाराज  स्वामी

 सिचाई  परियोजना  सरकार  के  विचाराधीन  है
 यदि  तो  परियोजना  का  ब्योरा  कया

 110
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 rm
 क्‍या  उक्त  परियोजना  बहुत  दिनों  से

 क्‍या  वन  भूमि  की  सफाई  केवल  20  हेक्टेयर  तक  सीमित  रखी  और
 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  परियोजना  को  शीघ्र  ही  मंजूरी  देगी  क्‍योंकि

 प्रदेश  सरकार  पहले  ही  उस  पर  लगभग  30  लाख  रुपये  खर्च  कर  चकी  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीर  :  हां  ।

 से  करनूल  जिले  में  वरदाराजस्वामी  गुडी  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  260

 हेक्टेयर  वन  क्षेत्र  निर्मक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  1981  में  आँध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त
 प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  पर  उसे  मंजूर  नहीं  किया  गया  ।  राज्य  सरकार
 ने  1982  में  एक  संशोधित  प्रस्ताव  भेजा  था  जिसमें  वन  मूमि  की  आवश्यकता  को  घटाकर

 200  हेक्टेयर  कर  दिया  गया  था  ।  इस  संकशोधित  प्रस्ताव  पर  वन  1980

 की  धारा  3  के  तहत  गठित  सलाहकार  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  और  यह  आवश्यक  पाया
 गया  कि  इस  परियोजना  को  पहले  केन्द्रीय  पर्यावरण  विभाग  से  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  मंजर  कराया

 जाए  ।  पर्यावरण  विभाग  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  विशेषज्ञ  दल  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  पर्यावरण  विभाग  ने  1983  में  यह  सिफारिश  की  कि  वन्य

 प्राणि  वास  आरक्षण  के  महत्व  पर  विचार  करते  हुए  प्रस्तावित  स्थान  पर  सिचाई  परियोजवा  शुरू
 नहीं  की  जानी  जलमनन  क्षेत्र  नागाजूंनसागर  श्री  सेलम  वन्य  प्राणि  आश्रमस्थल  का  एक
 भाग  है  ।  इसे  भी  बाघ  आरक्षण  में  संस्थापित  किया  गया  है  ।

 इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  एक  अन्तर-विभागीय  दल  जिसमें  कृषि  मंत्रालय
 के  निदेशक  तथा  आंध्र  प्रदेश  के  वनपाल  के  प्रतिनिधि  शामिल

 क्षेत्र  के  स्थान  का  निरीक्षण  करने  तथा  इसकी  सिफारिश  प्रस्तुत  करने  के  लिए  गठित  किया  गया

 है  ।  दल  ने  बांध  की  ऊंचाई  कम  करने  तथा  कुछ  रक्षकों  के  अनुसार  सिर्फ  160  60  हेक्टेयर  वन  भूमि
 निमु  क्त  करने  की  सिफारिश  की  इसमें  एक  गांव  को  आश्रय-स्थल  क्षेत्र  से  बाहर  के  स्थान  पर
 ले  जाना  शामिल  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  गांव  को  दूसरे  स्थान  पर  ले
 जाने  के  लिए  कायंवाही  शुरू  करें  ।  राज्य  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  बांघ  की
 ऊंचाई  कम  करने  सम्बन्धी  बाधाओं  की  तत्काल  जांच  करें  और  इसकी  सूचना  दें  ।  राज्य  सरकार
 द्वारा  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  होते  ही  इस  मामले  में  निणंय  लिया

 केन्द्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले
 ५  लिपिकों  को  नियमित  करना

 1280.  श्रो  गदाघर  साहा  :

 झो  झंजोत  कुमार  साहा  :  क्‍या  विदेश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  लिपिकों  की  संख्या

 कितनी  ह

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  कमं  चारिय्यें  सहित  जिनकी  आयु  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  हो
 गई  है  उन  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिन्होंने  नियमित  रोजगार  में  स्थाई
 होने  की  शर्तें  पूरी  कर  ली  और

 के

 111
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 के  यदि  तो  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  के  लिए  बया  कार्यविधि  अपनाई  ज़ा

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खर्शोद  श्रालम  :  विदेश  मन्त्रालय  के  केन्द्रीय
 पासपोर्ट  संगठन  के  अन्तगंत  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  19  पासपोर्ट  कार्यालयों में  307

 अवर  श्रेणी  लिपिक  रोजनदारी  हिसाब  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।
 .  और  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  ऐसे  कर्मचारियों  को  वे

 लिपिक  भी  शामिल  हैं  जिनकी  आयु  उनकी  नियुक्ति  के  समय  अधिक  थी  अथबा  जो  उसके  बाद
 निर्धारित  आयु  से  अधिक  आयु  के  हो  गए  नियमित  किया  जाए  जो  विभागीय  प्रतियोगिता
 परीक्षा  टाइपराइटिंग  परीक्षा  शामिल  पास  कर  लें  ।  इस  परीक्षा  की  तारीख 24
 मार्च  1985  की  गई  है  जो  पांच  केन्द्रों  यानी  मद्रास  ओर

 कोचोन  में  आयोजित  की  जाएगी  ।  यह  अवर  श्रेणी  लिपिकों  की  नियमित  रिक्तियों  पर  भी  निर्भर

 करेगी  ।  उन  दिहाड़ी  लिपिकों  की  सेवायें  ठदनुसार  समाप्त  करनी  पड़ेंगी  जो  उबत  परीक्षा

 टाइपराइटिंग  परीक्षा  पास  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 विदेशों  भारतोय  पत्रकारों  को  नि:शुल्क  टिकट

 1281.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्रोसतो  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  पर्य  टन  श्लौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  एयर  इण्डिया  द्वारा  विदेशी  भारतीय  पत्रकारों  और  उनके  परिवारों  को

 निःशुल्क  टिकट  जारी  किए  जाने  की  कोई  योजना  है  अंथवा  कोई  दिशानिर्देश  जारी  किए  गए
 यदि  तो  उसकी  मुरूय  रूपरेखा  क्‍या  है

 /  क्‍या  कुछ  भारतीय  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  के  लंदन  स्थित  कम  से  क्रम  तीन
 सम्वबादाताओं  के  साथ  उन्हें  और'उनके  परिवार  वालों  को  नि:शुल्क  टिकट  जारी  करने  के  मामले  ।

 में  किए  गए  भेदभावों  के  सम्त्रन्ध  में  भारत  में  एयर  इण्डिया  के  प्रबन्धकों  को  लिखित  शिकायत  दी

 गई  है  जैसा  कि  स्टेंडडंਂ  कलकत्ता  के  के  अक  में  -  समाचार
 शित  हुआ  और

 यदि  तो  कया  उक्त  मामले  की  जांच  की  गई  है  मौर  उसके  क्या  निष्कर्ष

 निकले हैं ? पर्य टन झोर नागर विमानन सस्त्रालय में राज्य सन्‍्त्रो : एयरलाइन तथा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के बीच हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार ऐसे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए विज्ञापनीं के बदले किसी एयरलाइन द्वारा भारतीय पत्रकारों को [ नःशुल्क टिकटें दी जा संकती हैं । एयर इण्डिया और किसी पत्रकार क्के बीच हस्ताक्षरित प्रकार के संविदा के अन्तगंत भी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के बदले में नि:शुल्क टिकंट दिए जा सकंते हैं । इन मामलों में निगम को निःशुल्क टिकटों के बदते विज्ञापन तथा प्रचार का लाभ मिलता कुछ मामलों में पत्रकारों को आक स्मिक ऋण को सुविधा दी जिससे कि वे भारतीय राष् द्रीय/अन्तर्राष्ट्री य घटनाओं की ऐसी घटनाओों का विवरण 9» 9» 444: 45
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 देते  समय  उपयुक्त  परिप्रेक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  और  ऐसी  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  विदेशी

 चार  पत्रों  में  प्रतिकूल  प्रचार  का  प्रतिरोध  करने
 के

 लिए  भारत  भ्रमण  कर
 ह

 हां  ।

 एयर  इण्डिया  द्वारा  यह  आवश्यक  समझा  गया  था  कि  भार  त  में  दशाओं  के  बारे  में

 समाचार  पत्रों  में  प्रतिकूल  प्रचार  रण  विदेशी  व्यक्ति  भारत  आने  के  लिए  .

 अनुत्साहित  होते  हैंएं  मरतਂ  को-धातायात  में  संवर्धत  के  लिए:किसका  मुकार्बला  किया  ज़ाए  और  इस

 प्रथोजन  लिए  कुछ  पत्रकारों  को  आकस्मिक  ऋूणों  पर  टिकटें  जारी  की  थीं  जिससे  कि  उनके

 भरत  से  अपने  देश  में  लौटने  पर  विदेशी  समाचार  पत्रों  में  भारत  में  दश्ाओं  के  बारे में  उनके  द्वारा

 विवरण  उचित  परिप्रेक्ष्य  में  दिया  जाएगा  ।  ये  तथ्य  स्पष्ट  होने  कारण  एयर  इंडिया  ने  कोई
 .  जांच  करना  क्षावैश्यक  नहीं  समझा  ।  डे

 हि हक न्‍
 न  वन्य  जीवन  का  संरक्षण

 1282.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वन्य  जीवन  की  बहुत:सी  जातियों  का  भारत  में  समाप्त  होने  का  भय  पैदा

 ,  होग़मा
 |

 कर
 यदि  हं,.तो  क्या  प्रभावकारीं  संरक्षण  उपाय  कार्यान्वित  नहीं  किए  जा  रहे  भोर
 सरकार  द्वारा  इस  संम्बन्ध  में  जाने  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ा

 ,...  पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  सें  राज्य  मेंत्री  बोरं  भारत  में  वन्य  जीवन
 ह  की  बहुत-सी  अभिज्ञाल  प्रजातियों  में  कुछ  दुलंभ  हैं  भौर  कुछ  खतरे  में  पड़ी  हैं  :  अभिज्ञात  प्रजातियों

 में  कोई  भी  समाप्त्‌  नहीं  हो  है  ।  *  5६

 तथा  प्रईन  ही  नहीं  उठते  ।  ०

 हि  पंजाब  समस्या  के  सम्बन्ध  में  झकाली  नेताझों  स ेबातचीत

 श्री  एस०  एस०  भट्टस  :  कया  गृह  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 *  क्‍या  सरकार  का  विचार  पंजाब  समस्या  के  बारे  में  अकाली  नेताओं  के  साथ  पुनः

 बातचीत  आरम्भ  करने  का  है
 |

 ”  क्‍या  समस्या  के  शांतिपूर्ण  समाधान  के  लिए  इसके  विभिन्‍न  -  पहलुओं  का  अध्ययन
 करने  हेतु

 गठित  उच्चराधिकार  प्राप्त  समिति  ने  कोई  सिफारिश  को  और
 क्‍या  सरकार  का  विचार  शेष  अकालके  नेताओं  जो  इस  समय  जेल  में  रिहा

 करने  का  है  ?

 गृह  सन्‍त्रालय  में  राज्य  मम्जो  राम  बुलारी  :  देश  की  एकता  और

 :  अखण्डता  को  कायम  रखने  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  बातचीत  द्वारा  समझौते  के  लिए

 हमेशा  द्वार  खुले  हुए  हैं  ।
 ह

 इस  समय
 मंत्री

 मण्डलीय  कमेटी  मासले  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  कर

 रही  है  और  उसका  पंजाब  में  कुछ  स्थानों  पर  जाने  का  भी  विचार

 जो  अकाली  नेता  इस  समय  जेलों  में  उनके  मामलों  की  उच्चित  समय  पर  समीक्षा

 की जाएगी ।
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 योजना  झ्ायोग  द्वारो  सरकारो  क्षेत्र  को  परियोजनाझों को  अंज्री  ह
 1284,  श्री  संफ्हीन  चौधरी  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विछले  पन्द्र  ह  वर्षों  के  दौरान  यौजना  आयोग  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी  बड़ी

 ओऔद्योयिक  और  विकास्रात्मक  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी
 :  *  उनके  पूरा  होने  का  निर्धारित  समय  क्या  था

 .

 क  उतमें  से  कितनी  प्रस्योजनायें  भ्षपने  निर्धारित  सखय  पर  पूरीः  की

 कितनी  परियोजनायें  अभी  अधूरी  पड़ी  और

 उनके  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
 -  योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  केਂ  झ्रार०  से  इंस  बारे  में

 किसी  संकेत  के  अभाव  में  कि  क्‍या  केन्द्र  अथवा  राज्यों  की  परियोजनायें  अथवा  दोनों  ही  की

 योजनांयें  शामिल  हैं  और  संदर्भित  परियोजनाओं  के  लागत  आकार  आफ  के  सस्खन्ध

 में  भी  कोई  संकेत  न  दिए  जाने  को  वजह  से  इस  प्रइन  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  कराना  संभव

 नहीं  होगा  ।  |  ा

 र्ज  ह
 परेमाणु  प्रोद्योगिको  में  झ्रात्मनिर्भरता

 1285.  क्री  भोलानाथ  सेन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  आधुनिक  और  अग्रणी  परमांणु  प्रौद्योगिको  और  परमाणु  ई  घन  के

 स्वदेशी  निर्माण  में  आत्मनिमंरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  हा

 दि  यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या.कदम  उठाये  मए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 उक्त  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्नतरिक्ष  प्रोर

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिचराज  बी०  :  से  सरकार  ने

 भारत  में  बनाए  गए  परमाणु  विद्य  त  रिऐक्टरों  में  स्वदेशी  सामग्री  का  अंश  क्रमशः  बढ़ाया
 भारत  न्यूक्लियर  ई  घन  सम्बन्धी  अपनी  आवश्यकता  को  भो  स्वदेशी  आधार  पर  पूरा  करने की
 स्थिति  में  है  ।  परिणामस्वरूप  भारत  अब  विहव  के  उन  देशों  में  से  एक  है  जो  न्यूक्लियर
 रिएक्टरों  के  डिजायन  उनका  निर्माण  करने  तथा  उन्हें  चलाने  के  कामों  को  बाह्य  निवेश्ञों
 का  सहारा  लिए  बिना  स्वदेशी  आघार  पर  कर  सकते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सिच।;ई  परियोजना  की  पर्यावरणीय  मंज्री
 1286.  श्री  शिवेन्द्र  बहाबुर  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  राजनन्द  गाँव  जिले
 में  छिरपानी  कादरघा  में  विश्व  बेक  द्वारा.वित्त  पोषित  सिंचाई  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  उनके

 अन्त्रालय  द्वारा  इस  मामले  में  मंजूरी  दिए  जाने  के  रुका
 पड़ा

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  ओ
 +  लोक  निर्माण  विभाग  और  सिंचाई  विभागों  से  सम्बन्धित  राजनन्द  गांव

 जिले  के  कितने  मामले  उनके  मन्‍्त्रालय  में  लम्बित  पड़े  हैं  ?
 है
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 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।  ७
 (@)  पर्यावरण  विभाग  को  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  गई  इसके

 होते  हो  इस  पर  विज्वार  किया  जायेगा  ।

 पर्यावरण  विभाग  के  पास  राजनन्द  गांव  जिले  के  लिए  अन्य  को  ई  लम्बित
 नहीं

 लंदन  में  एयर  इ  डिया  के  दोरा  करने  वाले  वरिष्ठ  भ्रधिकारियों  का  यात्रा  भता  बिल
 1287.  श्रोमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  पर्यटन  ओर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताते  की

 क्रपा  करेंगे
 कि  :  ।

 क्‍या  एयर  इंडिया  के  चेयरमेन  को  लंदन  में  रहने  एक  अनिवासी  भारतीय
 लंदन  में  एयर  इ  डिया  के  दौरा  करने  वाले  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  यात्रा  भत्ता  बिलों  के
 बारे  में  19  1984  को  कथित  कोई  शिकाबत  व्यक्तिगत  रूप  से  प्राप्त  हुई

 हु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में.।|  1985  के  स्टेण्डडਂ  में
 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  उनका  घ्यान  आकर्षित  किया  गया

 यद्वि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने
 इस  मामले  की  जांच  की  है  और

 प्रत्विदन  प्राप्त  हुआ
 लए

 उसका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  न

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
 का

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रशोक  गहलोत  )  मु
 हां  ।

 ...  श्री  बलवन्त  सिंह  जो  एसोशिएटेड  जर्नल्स  के  विशेष  कहे

 जाते  एयर  इंडिया  के  अध्यक्ष  को  संबोधित  दिनाक  19-11-1984  के  पत्र  में  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  यह  आरोप  लगाया  था  कि  किराये  पर  लिए  गए  वाहन  के  किराये  पर  490  पाउंड
 को  राष्टि  का  भुगतान  एयर  इ  डिया  द्वारा  किया  गया  था  और  इस  राशि  एक  भूठे  शीर्ष  के
 अधीन  दिखाया  गया  था  ।  इस  राशि  का  मुगतान  यात्रा  करने  वाले  एयर  इंडिया

 के
 वरिप्ठ

 कारी  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 हां  ।

 से  एयर  इ  डिया  के  अध्यक्ष  को  सम्बोधित  पत्र  की  फोटोप्रति  संलग्न  करते
 उसी  संवाददाता  का  दिनांक  10-1-1985  5  का  एक  पत्र  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  प्राप्त  हुआ

 इस  मामले  का  सत्यापन  किया  जा  रहा  है  ।

 परमाणु  विद्य त  संयंत्रों  के  खतरे

 1288.  श्री  सानिक  रेडडी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परमाणु  ऊज  नियंत्रण  -  बोडड  .  ्कँ
 अध्यक्ष  और  दो  अन्य  वैज्ञानिकों  द्वारा  यह  दावा  किया  गया  है  कि  परमाणु  उर्जा  संयंत्रों  से  किसी
 खतरे  को  सम्भावना  नहीं  है  अथवा  कम  से  कम  खतरे  की  ग्रावना  हैं  और  यदि  तो  केबल

 परमाणु  ऊर्जा  क ेलिए  अलग  बोर्ड  की  स्थापना  के  क्या  कारण  हैं
 टाइम  4-2-85);
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 क्‍या  सरकार  को  अमरीका  में  कुछ  वर्ष  पहले  हुई  परमाणु  विद्युत  की

 -  विख्यात  दुर्घटना  की  है  और  क्‍या  भारत  इस  बात  का  विश्लेषण  क्रिया  गया :
 है  कि  ये  खतरे  निराधार  और

 क्‍या  भारत  में  परमाणु  विद्युत  सँयंत्रों  की आवश्यकता  और  खतरों  की  वाघ्तविकता

 का  पता  जगाया  गेंग्रा  है और  लोगों  को  इसके  बारे  में  अवर्गत  गया  है  ?

 बिशान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तृथा  महासागर  अंतरिक्ष  शोर
 :  इलेबंट्रॉनिक्स  विभागों  में  र/ज्यमत्री  .  शिष  राज-बी०  :  विश्व  के  भागों  में

 लगे  प्रमाण  बिजलीघर  वर्षों  भी  अंधिक  संभय  तक  काम  चके  हैं  और  उन

 प्रचालन॑  से  यह  बात  सामने  आई  है  कि  परमाणु  विश्वसनीय  औरः  सुरक्षित
 है  संबंधी  उपायों  का  _  अनुपालन  सख्ती  से  करने  पर  ही  यह  संभव  हो  संका  है  ।  चंकि

 हमारे  परमाणु  बिजली  संबंधी  का  विस्तार  तेजी  हो-रहा  प्रगति  के

 अच्छे  स्तर  को  बनाए  रखने  के  लिए  सन्‌  1983  में  एक  स्वतंत्र  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोड़े  की
 स्थापना  की  गई  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  सुरक्षा  संबंधी  मानक  निर्धारित  करने  और
 नियम  तथा  विनियम  बनाने  के  लिए  तथा-यह  सुनिरिचल  करने  के  लिए  कि  न्यूक्लियर  ऊर्जा  संबंधी

 सुविधाओं  के  डिजायन  तैयार  उन  सुविधाओं  का  निर्माण  करने  तथा  .  उन्हें  चलाने  के  दौरान

 सुरक्षा  संबंधी  और  मानकों-का  किया  जा  रहा  परमाणु.-ऊर्जा'अधितियम  1962
 के  अन्तर्गत  बताए  गए  नियामक  और  सुरक्षा  संबंधी  कार्य  कस्ता  है  विद्युत  बोडे  का

 गठन  द्वेश  में  परमाणु  त्रिजली  संबंधी  कार्यक्रम  के  क्रार्यान्वयन  के  लिए  किया  गया  इस  कार्यक्रम
 में  परमाणु  बिजलीघरों  के  डिजायन  तैयार  उनके  इजौनियरिग  संबंधी  पक्षों  पर  काम  करंवा
 तैंथा  उनका  निर्माण  और  अ्रचालन  करना  शामिल

 |
 .

 उल्लेखनीय  है  कि  थ्री-माइल  द्वीप  में  हुई  दुर्घटना  के  कारण  किसी  भी  व्यक्ति  की
 मृत्यु  नहीं  हुई  द्वीप  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  अमरीका  के  संबंधित  अधिकारियों  की
 रिपोर्ट  मिल  गई  हैं  भारतीय  अधिकारियों  ने  उन  रिपोर्टों  का  अध्ययन  किया  है  ।  इसके  |

 थ्री-माइल  द्वीप  की  घटना  के  फौरन.बाद  परमाणु  ऊर्जा  बिभाग  ने  उस  घटना  से  समुचित
 सबक॑  लेत  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  थी  |  उस  सबक  का  उपयोग  भारत  के  परमाण  बिजली  घरों
 के  संनिर्माण  ओर  प्रचालन  के  कामों  में  किया  गया

 न्यूक्लियर  ऊर्जा  सम्त्नन्धी  सुरक्षा  के  बारे  में  किए  जाने  वाले  खुले  विचार-विमशं  में
 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  भी  शामिल  होता  है  और  जनता  को  संगत  सूचना  उपलब्ध  कराता  रहता

 सेटॉर  होटल  में  घोटाला
 1289.  श्रो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  प्य  टन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  उनका  छ्यान  दिनाँक  15  जनवरी  और  16  1985  के
 नई  दिल्ली  में  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिनमें  सेटॉर  नई

 दिल्‍ली  में  कथित  वित्तीय  सामग्री  के  विदेशी  मुद्रा
 अनियमितताओं  की'भोर  दिलाया  गया

 e

 दुरुपयोग  और  अन्य

 न
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 *
 यदि  तो  कया  उन्होंने  मामले  की  जांच  कराई  है  और  उनमें  इंगित  विभिन्‍त

 अनियमितताओं  के  लिए  जिम्झेंदारी  की  है  और  उसके  कया  परिणाम  रहे  हैं  तथा  क्‍या

 उपचारात्मक  उपाय  किये  गये

 क्‍या  सरकार  ने  किसी-स्तर  पर  बम्बई  और  दिल्ली  में  सेंटॉर  होटल  को  उनके

 प्रंत्रालय  में  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  अन्य  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  नयंत्रणाधीन  लाने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  था  ताकि  इसके  बेहतर  कार्यकरण  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  और  :

 ड््स  प्रकार  उसके  ऊपरी  खर्चों  में  कमी  की  जा  और

 यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यंदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 पय  टन  झोर  नागर  विमानन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  भ्रशोक  4

 हां
 समाचार  में  उल्लिख़ित  आरोपों  की  जांच  की  गई  थी  और  यह  पाया  गया

 इनमें  कोई  सच्चाई  नहीं  थी  ।

 और  हां  '  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  सभी  संबंधित  बातों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  होटल  निगम  लिमिंटेड  तथा  भारत  पयेटन  विकास  निगम  को
 अलग-अलग  बनाए  रखने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।

 पाकिस्तान  के  बस  बनाने  के  प्रयास
 1290.  श्री  प्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अमरोका  ने  अपने  विचार॑  व्यक्त  किये  हैं  कि
 पाकिस्तान  ने  परमाणु  बम  बनाने  के  अपने  प्रयास  नहीं  छोड़े  हैं  और  दर्क्षिण  एशियायी  देशों  की

 कोई  श्री  आणविक  गतिविधि  उत्पादक  विरोधी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  एशियायी  मामलों  के  रिचचई  पी०  क्रोनिन
 ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  था  और  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये

 कया  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  अमरीका  की  ने  पएकिस्तान  से  परमाणु  बम  न
 बनाने  और  इसके  स्थान  पर  अपनी  सुरक्षा  के  लिए  वाशिगटन  पर  निर्मर  करने  को  कहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनके  विचारों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  शाज्य  संत्रो  खुशोद  झालम  :  अमरीका  कांग्रेस  के  समक्ष
 28-2-1985  5  को  अमरीकी  प्रशासन  के  एक  प्रतिनिधि  ने  यह  कहा  था  कि  पाकिस्तान,को  अमरीकी

 सुरक्षा  सहायता  इसलिए  दी  जा  रही  है  ताकि  पाकिस्तान  का  अपनी  सुरक्षा  में  विदवास  मजबूत
 बने  और  उसके  द्वारा  पाकिस्तानी  नेताओं  को  यह  निश्यय  हो  जाए  कि  नाभिकीय  विकल्प  न  तो
 भ्रावश्यक  है  और  न  ही  पाकिस्तान  के  व्यापक  हित  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  अमरीकी  प्रशासन
 ने  पाकिस्तान  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  नाभिकोीय  क्षेत्र  में  प्रतिबन्धः  न  लयाने  से  अमरीका
 के  आथिक  और  सैनिक  सहायता  कार्यक्रम  को  जो  1981  में  शुरू  किया  गया  जारी  रखने  पर
 गंभीर  और  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 और  अमरीका  कांग्रेस  अनुसन्धान  सेवा  के  दक्षिण  एछियाई  मामलों  के
 विशेषज्ञ  श्री  रिच्ड  पी०  क्रोनिन  ने  24  जनवरी  से  14  1985  तक  भारत  कौ  यात्रा  की  ।
 भारत  में  समाचार  पत्रों  की  खबरों  के  अनुसार  डॉ०  फ्रोनिन  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  कि

 क  हैं  रु
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 स्‍्तान  ने  बम  बनाने  के  प्रयास  नहीं  छोड़े  हैं  और  यह  भी  कि  दक्षिण  एशिया  के  देश  में

 अगर  कोई  नाभिकीय  गतिविधि  होती  है  तो  दूसरे  देश  भी  ऐसा  ह्ली  करेंगे  ।  समाचारपत्रों  की  इन

 रिपोर्टों  में  यह  भी  बताया  गया  कि  डॉ०  क्रोनिन  ने  कहा  था  कि  अमरीकी  सरकार  ने  पाकिस्तान

 से  यह  कहा  है  कि  वह  बम  न  बनाये  और  और  यह  कि  अपनी  सरक्षाਂ  के  लिए  वह  वाशिंगटन  पर

 निर्मेर  करे  ।  .
 राज्यों  में  परिवहन  का  विकास

 1291.  श्री  क्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  राज्यों  में  परिवहन  सुविधाओं  के

 असमान  विकास  के  लिए  उत्त  रदायी  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  राज्यों  को  परिवहन  के  विकास  के  लिए
 क्या  सुविधाएँ  प्रदान  की  गई  थीं  ?  *

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  ध्लार०  :
 प्रश्न  ही  नहीं
 परिवहन  क्षेत्र  में  केस्द्र  द्वारा  प्रायोजित  2  कार्यक्रम  हैं  जिनके  अन्तगंत  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  दो*जातो  है  ये  स्कीमें  हैं  :---  (1)  अन्तर्राज्यीय  तथा  आर्थिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 सड़कों  |पुनों  का विकास  और  (2)  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  विकास  ।  अन्‍्तर्राज्यीय  महत्व  की

 सड़कों/पुलो  के  कार्यों  के  लिए  मूल  लागत  की  सीमा  तक  केन्द्रीय  वित्तीय
 सहायता  दी  जाती  है|  आर्थिक  महत्व  की  अन्तर्राज्यीय  सड़कों  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  वित्तीय
 सहायता  के  रूप  में  लागत  का  50  प्रतिशत  दिया  जाता  है  ।  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास
 के  लिए  संबंधित  राज्यों  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चुनी  हुई  स्कींमों  के  लिए  लागत  का  50
 प्रतिशत  दिया  जाता  है  ।  नि

 बढ

 का
 परिवहन  निगम  अधिनियम  के  अधीन  केन्द्र  भी  -  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  की

 पूजी  में  अशदान  देता  इस  यह  अशदान  संबंधित  राज्य  सरकार  के  क्षशदान  का  50.
 प्रतिशत  है  ।

 ह
 केन्द्रीय  प्रायोजित  स्क्रीमों  के  अन्तगंत  ( )  सड़कों  तथा  पुलों  (2)  अन्तर्देशीय  जल

 बहन  और  (3)  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  पू  जी  केन्द्रीय _
 परिश्यय/व्यय  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  गया  है  ।  परन्तु  अधिकांशत  परिवहन  के  विकास.के
 लिए  राज्यों  की  योजनाओं  से  होता  है  ।

 "3118
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 डॉ०  कृपातिघु  भोई  :  महोदय  मैंने  कम  से  कम  आठ  ध्यानाक्षंण  प्रस्तावों

 की  सूचनाएं दी  पहली  है  अकाली  आंदोलन
 के

 बारे  दूसरी  है  लोकसभा  तथां  विधान  सभा

 चुनादों  में  हुई  भारी  भूलों  के  बारे  तोसरी  त्रीलंका  में  तमिल  लोगों  को  सताए  जाने
 के  बारे

 में,'**
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डाक्टर  आप  मेरे  कक्ष  में  आकर  क्‍यों  नहीं  चर्चा  कर  लेते  ?

 डा०  कपासिधु  भोई  :  इसके  बाद  पाकिस्तान  द्वारा  हथियारों  का  जमा  करना  ।

 परन्तु  कुछ  भी  मं  नहीं  किया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कखंगा***  मैं  इन्हें  कार्य  मंत्रणा  समिति  को  भेजूंगा
 भऔर  आपको  स्थिति  से  अवगत  करायेंगे  ।  **'  कृपया  मेरे  वक्ष  में  आईये  ।  मैं  आपको

 बताऊंगा  ।
 :  श्री  सोमनाद्रीसवरा  राब  :  मैंने  एक  सूचना  दी  थी  ।  सूचना  एवं  प्रसारण

 मंत्रालय  ने  30  से  40  फिल्मों  को  अमरीका  तथा  फ्रांस  में  दिखाने  के  लिए  चुना  था  ।

 भी  फिल्म  दक्षिण  भारत  की  कन्नड़  और  मलयालम  में  बनी  फिल्मों  में  स ेएक  भी

 नहीं  यह  दक्षिण  भारतीय  फिल्म  उद्योग  के  साथ  खुला  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  कोई  सूचना  दें  तो  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 .  -  श्री  बसुदेव  भ्राचाय  :  हमारे  देश  के  विश्येषज्ञों  तथा  वैज्ञानिकों  द्वारा  कड़ा
 विरोध  करने  पर  भी  भारत  सरकार  ने  अमरीका  की  फर्म  हेस्लॉक  से  पोलिंसिलिकोन  प्रौद्योगिको
 खरीदने  का  निश्चय  कर  लिया  मैंने  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  इससे  देशी
 प्रौद्योगिको  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  पता  लगाऊंगा  और  आपको  जानकारी  दे  मैं
 के  अनुरोध  को  ध्यान  में  रखंगा  ।

 भ्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आचाय॑े  जी  ने  इसका  उल्लेख  मैंने
 भी  एक

 सूचना
 दीं

 थी
 और  अध्यक्ष  महोदय  से  पूछा  था  और  अध्यक्ष  महोदय  ने  सदन  में  मुझे

 आहइवासन  दिया  कि  वे  इसकी  जांच  करेंगे  ।  +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखगा  ।
 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  मैंने  रायलसीमा  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थो  जहाँ  पर  लोग  पानी  की  कमी  आदि  से  मर  रहे  मैंने
 सोमवार  को  सूचना  दी  थी  ।  अभी  तक  इसे  नेहीं  लिया

 ॥॒
 गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  निवेदन  पर  विचार  करूंगा  ।
 श्री  क े०पी०  उनन्‍्नोकृष्णन  :  इस |

 ्‌
 त्र  के

 प्रारम्भ  होने  क ेसमय  से  ही  हम  कुछ बोलने  की  कोशिश कर  रहे  हैं  और  मैंने  विभिन्‍न
 षंकों  के  अन्तगंत--तमिल  शरणार्थियों  की  स्थिति तथा  श्रीलंका

 में  तमिल  व्यक्तियों  '
 दि  पर  अनेक  सूचनाएं दी  मुझे  विश्वास  है  कि  आप

 इस  बात  पर  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  यह  एक  बहुत  ही  गम्मीर  मामला  है।**

 120 “
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्रीलंका  के  विषय  में  मैंने  आपको  कल  बताया  था  कि  सरकार  कया

 कार्यवाही  कर  रही  है
 थी  के०पी०  उन्तोकृष्णन  :  यह  बहुत  ही  नाजुक  विषय  है  ।  मैं  आप  से  अनुरोध  करता  हूं

 कि  आप  अपने  विवेक  के  अनुसार  इस  पर  चर्चा  करवायें  या  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव

 महोंदय  :  मैं  अवश्य  देखूंगा  ।
 ह

 हदी  के०बी ०  उनन्‍्नीकृष्णन  £  भब  ज्यादा  इन्तजार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  मेरा

 मुद्दा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  ॥

 जी  वी०एस०  दणा  पम्पर  दक्षिण  )  :  बंगलौर  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  फिल्मस

 डिविजन  के  बंद  होने  का  मामला  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  हाल  ही  में  उठाया  मानतीय  मंत्री  जी
 ने  कहा  था  कि  वह  वक्तव्य  देंगे

 न्‍

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  भाप  सूचना  दीजिए  ।  मैं  देखूंगा  ।
 थ्रो  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :  आपको  मालूम  है  कि  हमने  अहमदाबाद  दंगों  के

 बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था  परन्तु  अध्यक्ष  ले  उसे  गृहीत  नहीं  किया  ।  परन्तु  उसी  समय
 प्रधान  मनन्‍्त्री  जी  ने अहमदाबाद  का  दौरा  किया-था  और  हमें  इस  बात  की  खुशो  हम  नियम
 193  के  तहत  अहमदाबाद  दंगों  पर  चर्चा  करवाना  चाहते  हैं  और  बह  भी  जल्दी  से  जल्दी  ।

 महोदय  :  मैं  इस  पर  विच्ञार  करूगा  ।

 _  को  झब्दुल  रक्षीद  काबुलो  );  अहमदाबाद  घटना  के  कारे  में  मैं  पहले  ही  सूचना
 दे  चुका  हूं  ।  हमने  मांग  की  है  कि  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  होनो  यह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  स्थिति  अभी  भी  नियंत्रण  से  बाहर  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  मैं  पहले  ही  कह  हूं  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।

 श्री  पी०झार०  कुमारंभंगलम  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  आपके  ध्यान  में

 लाना  चाहूंगा  कि  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  को  भी  कभी-कभी  बोलने  का  मौका  दिया  जाना

 )
 -  श्रो०  सधु  दण्डबते  :  आप  स्थंगन  प्रस्ताव  की  सूचना  आपको  स्वीकृति

 मिल  जाएगी  4
 ह

 पी०श्ार०  कुमारमंगलस  :  प्रदन  काल  में  भी  हमने  हाथ  उठाया  था  परन्तु  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  श्रीलंका  का  मामला  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  जैसा  मेरे  मित्र  श्री  के०  पी०

 उन्मीकृष्णन  ने  कहा  कि  दुर्भाग्यवद्  इसे  दूसरे  मामलों  में  मिलाया  जो  रहा  है  ।.  यह  बहुत  ही
 गम्भीर  यह  संकट  की  स्थिति  में  इस  विषय  पर  कल  चर्चा  होनी  चाहिए  अन्यथा
 बात  हमारे  हाथ  से  निकल  जाएगी  और  संसद  द्वारा  इस  पर  चर्चा  करवाने  में  बहुत  देर  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  पहले  ही  सदन  को  आश्वस्त  कर  चूका  हूं  कि  हम
 इस  पर  जल्दी  से  जल्दी  विचार  करेंगे  ।

 ह

 ४  ली  पी०"आर०  कुमारमंगलम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इसे  तुरन्त
 हम  इसे  अगले  महीने  नहीं  करवाना  चाहते  ।

 ह
 ब



 शक

 ,  सप्रप्पर्टंल  पर  रखे  गये  पत्र  ४.  27  1985

 __$ पर
 क्

 )
 :  एक्प्रप्रेस  से  सवारी  कर  रहे  यात्री कल

 बजमोहन  )  :  नीलांचल  एक्सप्रेस
 से

 सवारी  कर  प्
 यहाँ  न  बहा  मर  कि  टाटानगर  के  निकट  नीलांचल  एक्सप्रेस

 दुघंटनाग्रस्त
 हो

 गई  माननीय  रेल  मंत्री  जी  इस  बारे  में  वक्तव्य  दें  और  हताहत  होने  संझ्या

 के  बारे  भी  सदन  को  सूचित  करें  ।  लोगों-के ह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सूचना  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 |
 ....  .  व्यवधान)**

 +  शामिल  नहीं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  इजाजत  के  बिता  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत

 में

 होगा  ।  मैं  आपके  निवेदन  पर  विचार  करू गा  ।  नि

 ।  मण्प०

 पं टस  झोर  नागर  विसानन  संत्रालय  में  राज्य  मन्नी  श्रशोक्  :  मैं  वायु
 निगम  qa za झोर नागर  की  धारा  44  की  उपघारा  (3)  के  वायु  निगम

 जो  4  अगस्त  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  का०  आ०
 2542  में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 टिप्पणी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  ना
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एलल्टी०  593/85]

 केन्द्रीय  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  नई  के  वर्ष

 वि  संबंधी  दाविक  लेखे
 पर्यावरण  झोौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  मैं  निवारण

 तथा  मंत्रालय  की  घारा  40  की  उपधारा  (6  )  के  केन्द्रीय  जल
 प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  नई  के  वर्ष  उपधारा  संबंधी  वाथिक  की
 एक  प्रति  तथा  अ ग्रेनी  और  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं
 ।

 हु  गा में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  “-
 झजिल  भारतोय  सेवा  के  श्र  तगेत  अधिसूचनाए  तथा  सालार  जंग

 हैदराबाद  के  वर्ष  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  आर
 लेखापरोक्षित  लेखाशों  को  सभा-पटल  पर  रखने  सें  विलम्ब  होने

 कारणों  को  दर्शाने  थाला  एक  विवरण  ८
 कामभिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  झ्ौर  संस्कृति  विभाग  में  र  ज्य  मंत्री  के०पो०  सिह :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 ++कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 हु
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 (1)  अखिल  भारतोय  सेवा  1951  की  घारा  3  की  उपघरा  (2)  के  अन्तर्गत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अ  ग्रेजी  :--
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन
 1985,  जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 हु

 भारतीयਂ  पुलिस  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन
 1985,  जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  आई  ब्रसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  38(»)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  1985,
 जो  19  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 39  में  प्रकाशित  हुए
 *

 सा०काउनि०  जो  8  1985  को  भारत  के  राजमपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनमें  26  1985  की  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०
 102(  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया  है  ।  ला

 प्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  59  5/85]
 (2)  सालार  जंग  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  *वार्षिक  प्रतिवेदन  और

 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  क  कारणों  को  दर्शाने  वाला '
 एक  विवरण  तथा  अं ग्रेजी  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०ठी०  596/85]
 विशेष  झ्ायोजक  नवम्‌  एशियाई  नई  के  वर्ष  1983-84

 संबंधो  वाषिक  प्रतिवेदन  तथा  इसके  कार्यकरण,को  समोक्षा  श्रोर  विविध
 पन्नों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  को  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण

 युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  (  श्री  प्रार०  के०  जयचन्द्र  :  मैं

 लिखित  पन्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 विशेष  आयोजक  नवम्‌  एशियाई  नई  के  बष  1983-84 -

 संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी  तथा
 परी  क्षित  लेखे  ।

 विशेष  आयोजक  नवम्‌  एशियाई  नई  के  वर्ष  1983-84  के
 .

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  भ ग्रेजी

 (2)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलस्ब  होने  के  कारणों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 [  प्रंथालय-सें  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एले०टी०  597/85]

 अवाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  25  1985  को  सभा-पटल  पर  रखे
 गये  थे  ।
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  घ्यानाकर्षण  ॥॒  2
 7  1985

 रुप
 1959

 के  प्रधोन  अधितृष झधिसूचना

 गृह  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  राम  दुलारी  :
 मैं  लखित  पत्र

 1959  की  धारा  44  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिस  चनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--
 ह

 भायुध  1985,  जो  18  मार्च
 ु

 को  भारत

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संरूया  सा०का०नि०  283  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०का०नि  जो  19  1984  को  भारत
 हि

 राजपत्र  में

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  आयुध  1962  में  कतिपय्‌ं  संशोधन

 किमा  गया  है  ।  .  ल्‍्जणााः
 में  रखो  गयो  ।  देखिये  संस्या  एल०टी०  598/85  ]

 .
 12.08  सं०्प०  रा

 ,  अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओंर  ध्यानाकर्षेण  -

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  विद्रोही  तत्वों  को  कथित  हिसक  गतिविधियों  तथां  सशस्त्र
 जनजातोय  छापामारों  ढ्वारा  गर-जनजातोय  प्रामीणों  पर  भ्राक्मण

 से  उत्पन्त  स्थिति

 ]  |
 रुपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  अदन  में  ध्यानाकपंण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की

 -  भ्रो  भ्रजय  विश्वास  :  मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित
 व्यवस्था  का  प्रइन  उठाता  हूं  ।

 ह
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  सदन  अब  ध्यानाकृण  प्रस्ताव  पर  चर्चा
 करेगा  ।  ह  रा

 के०पी०  उन्नोकृष्णनਂ  :  उनका  व्यवस्था  का  प्रदन  इस  कार्यंस्‌ची
 में  उल्लिखित  मद  अर्थात्‌  ध्यानाकषंण  से  सम्बन्धित  है  ।

 |

 *  उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  क्‍या  ह
 में  भी  प्रजय  विश्वास  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  ध्यानाकर्षण  श्रस्ताव  की  भाषा  से

 .  सम्बन्धित  में  आपका  ध्यान  प्रस्ताव  की  तीसरी  पंक्ति  की  ओर  दिलाना  चाहता  जिसमें
 कहा  गया  है  कि  जनजातीय  छापामारों  द्वारा  गैर  जनजातीय  ग्रामौणों  पर  ओआक्रमणਂ
 भव  यह  उचित  नहीं  है  ।  इसमें  सांप्रदायिकता  कलकती

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?
 कहा  भो  झ्जय  बिववास  :  मुझ्के  दो  मिनट  दें  और  बात  पूरी  करने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 में  स्थिति  गंभीर  है  **
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 क्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  दूसरे  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  व्यवस्था
 के  प्रइा  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाता  हूं  ।  क्‍या  ब्यवस्था  के  प्रश्न  के  नाम  पर  बह  कोई  वकक्‍तंज्य

 दे  सकते  हैं  ?

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  कोई  वक्तव्य  नहीं दे  रहे  हैं  ।  हुं

 (  व्यवधान  )
 अपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  मौ  बयान  को  कायंवाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  किए  जाने

 की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।
 **  ॥॒

 -  tt  भी  सोमनाथ  रथ  :  ब्यवस्था  का  प्रइन  केवल  तभी  उठाया  जा  सकता  है  जबकि  किसी
 नियम  का  उल्लंघन  किया  गया  हो  ।  2  .

 |

 ८.  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  माननीय  सदस्य  से  पूछेंगे  कि  किस  नियम  का  उल्लंघन

 हुआ

 की  प्रजय  बिद्वास  :  मैं  पहले  ही  अपना  व्यवस्था
 का  प्रश्न  उठा  चुका

 घट
 उस  क्षेत्र  में  उग्रवादी  साम्प्रदायिक  तनाव  की  स्थिति  पंदा  कर  रहे  हैं  ।.  हम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 में  उग्रवादी  गतिविधियों  पर  बहसਂ  करा  सकते  हैं  ।

 उप  ध्यक्ष  महोदय  :  मामनीय  सदस्य  ने  नोटिस  दिया  मैं  मजबूर  हू  ।

 अब  श्री  घ्मंपाल  सिंह  मलिक  ।  दूसरे  शमी  सदस्य  कृपणा  बंठ  जाएं  ।  कुछ  भी  कार्यवाही
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 .

 :.>  श्री  ग्रजय  बिश्वास  :  विनिणंय  क्‍या  है  ?

 ५  उपाध्यक्ष  सहोदय  :  जो  कुछ  आप  कहना  चाहते  थे  वह  आपने  हमें  कता  दिया  जब

 मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  तो  वह  इसका  मी  उत्तर  देंगे  ।  कृपया  बठ  जाइये  ।
 *  ॥  :

 ओर  प्मर  राय  प्रधान  :  मुख्य  प्रदन  सशस्त्र  जनजातीय  गुरिल्लाओं  से

 सम्बन्धित  है  ।  ह

 '  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  रदद  चुका  हू  ।  अब  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 ह  |

 -  शो  झ्ममर  राय  यह  विषय  हमारे  राष्ट्रीय  हित  के  बीच  में  नहीं  आना  चाहिए  ।

 मैं  आपसे  यह  प्रार्थना  मैं  मंत्री  महोदय  से  मी  प्रार्थना  करता  हैं  ।  कृपया  इसे  बदल

 दिया

 ह

 _  «उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  है  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 अब  केवल  श्री  धर्मंपाल  सिंह  मलिक  ।  ध्यानाकर्षेण

 **कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित नहीं  किया  गया  ।
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 क  धो  बम  पाल  सह  सलिक  :

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  को  ओर  दिलाना

 बह  इस  संबंध में
 वक्तव्य

 ५  ow  की  कथित  हिसक  गतिविधियों  तथ
 राज्यों  में  विद्रोही  तत्वों  की  क  थित  हिसक  गतिविधियों  तथा  सशस्त्र  जनजातीय

 +  द्वारा  गैर-जतजातीय  ग्रामीणों  पर  आक्रमण  से  उत्पन्त  स्थिति  तथा  इस  मामले  में

 रा  की  गई  कायवाही  ।

 बा  गह  मत्रालय  में  राश्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  मणिपुर  और  त्रिपुरा

 में  कुछेक  हिसक  घटनाओं  को  छोड़कर  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  स्थिति  सामान्यतः  नियेत्रण  में  हाल

 के  महीनों  में  त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स  एन०  की  हिंसक  गतिविधिग्रों  में  कुछ  वद्धि

 हुई  नेशनल  सोंसलिस्ट  काऊंसिल  आफ  नागंलँण्ड  एसं०  सी०  एक  अन्य  हिंसक

 दल  है  जो  इस  वर्ष  के  दोरान  मणिपुर  और  नागालैण्ड  हिसक  वा  रदातों  में  अन्तग्रंस्त  रहा  ।

 उत्तर  पर्वी  क्षेत्र  के  शेष  राज्यों  अर्थात्‌  अरुणाचन  में  स्थिति

 शांतिपूर्ण  है  ।  £

 पुरा  में  चाल  बर्ष  में  टी०  एंन०  वी०  ने  19  वारदातों  में  34  व्यक्तियों  की  हत्या  की  है
 .  जब  तक  1984  के  दौरान  72  वारदातों  में  64  व्यक्ति  मारे  गए  थे  ।  क्योंकि  टी०  एन०  वी०  के

 -  आक्रमण  मुख्यतः  गर-आदिवासियों  पर  होते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  चालू  वर्ष  में  18

 :  मंत्री  का  ध्यान  अबिलंकनीय |  और
 अनुरोश्च  करता हूं  कि

 आदिवासियों  की  मृत्यु  हुई  इसलिए  हमने  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त
 उपाय  करने  की  सलाह  दी  है  कि  लोगों  के  भिन्न-भिन्न  वर्गों  में  सौहादं  कायम  रहे  ।  इस  वर्ष  के
 आरम्भ  में  अर्थात  8  जनवरी  को  ट्री०  एन०  वी०  ने  उत्तरी  तज़िपुरा  में  6  गंर  आदिवासी  श्रमिक्रों

 की  हत्या  की  ।  19/20  1985  को  हुई  एक  अन्य  बड़ी  वारदात  में  थाना  उत्तरी

 त्रिपुरा
 के  >>!  गंत  गांव  छेत्रई  के  7  गर-अआदिवासी  मछली  पकड़ने  के  लिए  गए  थे  ।  वे  20  मार्च

 तक  वापस  नहीं  लौटे  और  उनके  गुम  हो  जाने  की  सूचना  दी  गई  ।  पुलिस  द्वारा  शोज  किए  जाने
 “

 के  बाद  20  मार्च  को  चार  शवों  का  पता  लगा  और  तीन  और  शव  पुलिस  द्वारा  2।  मार्च  की  सुबह
 थाना  उत्तरी  त्रिपुरा  के  अन्तर्गत  सकराईल  के  निकट  एक  जंमल  से  बरामद  करिए  गए  ॥
 संदेह  है  कि  इन  सात  व्यक्तियों  की  टी०  एन०  वी०  के  उग्रवादियों  के  द्वारा  हत्या  की  गई  है  ।  इस

 -  वर्ष  मणिपुर  में  दो  हिसक  वारदातों  के लिए  एत०  एस०  मी०  एन०  के  उग्रवादी  उत्तरदायी

 18  फरवरी  को  हुई  एक  मुख्य  वारदात  में  उखरूल  जिले  में  घात  लगाकर  सुरक्षा  बल  के  13

 कार्मिकों  और  ग्रामीण  स्वयंसेवी  बल  के  एक  सकिल  की  हत्या  की  गई  किन्तु
 नागार्लण्ड  में  चालू  वर्ष  में  हिसा  की  केज़ल  दो  वारदात  हुई  ।  22/23  1985  को

 पुर  से लगभग  6  किलोमीटर  दूर  एक  गांव  में  एन०  एस०  सी०  एने०  के  भूमिगत  लोगों  के
 छिपने  के  एक  स्थान  पर  छापा  मारने  के  बाद  एन०  एस०  सी०  एन०  भूमिगत  लोगों  द्वारा  पुलिस
 दल  पर  गोली

 चन्नाई  गई  और  इसके  परिणामस्वरूप  आपस  में  हुई  मोलीबारी  में  एन०  एस०  सी०
 एन०  के  एक  महत्वपूण  कायकर्त्ता  अपने  को  लेफ्टीनेंट  कनंल  कहने  वाले  इहोशे  सेमा  सहित्त  एन०
 एस०  सी ०  एन०  के  तीन  उग्रवादी  भी  मारे  गए  ।  किन्तु  इस  मठभेड़  में  नागालैण्ड  का  एंक
 हवलदार  मारा  नागाल॑क्ड  पुलिस  ने  छिपे  के  स्थान  से  4  कास्वाइन  और  पिस्तौलों  के
 230  से  अधिक  खाली  खोल  जे  कारंबाईन  राऊ ह  बरामद  ए्‌  ।  इसके  अतिरिक्‍त  कुछ  दस्ता«
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 वेज  बरामद  हुए  जिनसे  अन्य  बातों  के  माथ  यह  मालूम
 हुआ

 कि  का  तीन  केंकों

 की  लूटपाट  में  हाथ  था  जों  नागालंण्ड  में  1984  के  बाद  की  गई  थी  ।

 सरकार  उत्तर  पूर्बी  क्षेत्र  मे  स्थिति  का  निकट  से  प्रथोधन  कर  रही  त्रिपुरा  में  हाल  में

 ,  अर्ध  सैनिक  बलों  की  संशूपा  बढ़ाई  गई  राज्य  सरकार  को  विद्रोह  विरोधी  कारंबाईयों  के  लिए

 के०  रि०  पु०  बल  का  सख्ती  से  प्रयोग  करने  की  सलाह दी  गई  है  पि  चिटंगांच  पहाड़ी  क्षेत्रों  की
 सीमा  पर.स॒रक्षा  कड़ी  कर  दी  गई  है  और  त्रिपुरा  क्षेत्र  में  सोमा  चौकियों  में  काफी  बद्धि  की

 विद्रोही  कार्यों  का  अध्ययन  करने  ओर  त्रिपुरा  सरकार  के  साथ  उपलब्ध  बलों  को  कारेगर  रूप

 तैनात*  करने  का  सुझाव  देने  के  लिए  में  त्रिपुरा  में  एक  अध्ययन  दल

 गया  था  तैनातगी  के  बारे  में  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  वास्तविक  रूप  से  कार्यात्वित  की  जा
 :  हैं  ।  त्रिपुरा  मिजोस्म  सीमा  में  एक  क्षेत्र  को

 से
 क्षेत्रਂ  घोषित

 किया  गया  है  और  इस  क्षेत्र  में  सेना  तेतात  कर  दी  गई  इस  क्षेत्र  से  सूचित  की  गई  हिंसा  की

 वारदातें  नगण्य  हैं  ।

 ».  सास्त्र  बल  के  अघीन  मणिपुर  को  पहले  ही
 क्षेत्रਂ  घोषित  किया  जा  चुका  है  और  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  नागरिक  प्राधिकारियों

 की  सहायता  के  लिए  मेना  तंतात  की  गई  है  ।  मणिपुर  घाटी  में  सक्रिय  उग्रवादी  संगठन

 पिपल्स  लिबरेशन  आर्मी  तथा  अन्य  मेंतेई  संगठनों  को  कानूती  एसीसिएशनਂ  घोषित  किया
 गया  है  |  इन  संगठनों  की  गतिविधियां  कम  हो  रही  हैं  ।

 सरकार  इस  बात  के  लिए  उत्सुक  है  #  संवेद्रन  शील  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  हिसक  गतिविधियों

 से  मुक्त  होना  चाहिए  ।  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  ने  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  नेता
 श्री  जो  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  निर्धारित  दो  शर्तों  पर  विद्रोही  कार्यों  को
 क्षमाप्त  और  भारतीय  संविधान  के  दायरे  में  भिजो  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सहमत  हो

 गए  के  साथ  बातचीत  पहले  ही  शुरू  की  चुकी  एम०  एन०  एफ०  के  साथ  एक  समभौता

 हुआ  है  कि  वार्ता  के  दौरान  यह  टी०  एन०  ओर  अन्य  उग्रवादी  संगठनों  को  कोई  सहायता

 नहीं  देगा  ।  सरकार  आम  आदिवासियों  में  विदवास  उत्पन्न  करने  और  उनकी  आकांक्षाओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  भी  उत्सुक  आदिवासी  क्षंत्रों  के  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासन  में  अधिक  स्वायत्तता
 देने  की  दृष्टि  से  त्रिपुरा  में  संग्रिधान  की  छठी  अनुसूची  के  उपबंधों  का  विस्तार  इस  दिशा
 में  उठाया  गया  एक  मुख्य  कदम  है  ।  सरकार  ने  हाल  में  यह  अधिसूचित  किया  है  कि  छठी  अनुसूची
 लागू  करने  का  अधिनियम  पहली  से  लागू  होगा  ।  इस  क्षेत्र  क ेसामाजिक  आर्थिक  -
 विकास  पर  भी  यथोचित  ध्य[न  दिया  जा  रहा  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  को  विशेष  श्रेणी  के

 राज्य  एममा  जाता  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  क ेसमेकित  आर्थिक  विकास  को  सुनिद्दिचत  करने  के  लिए
 स्थाफ्ति  की  गई  उत्तर  पूर्वी  परिषद  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  करके
 उपयोगी  कार्य  कर  रही  है  ।

 हि  ॥॒  .  थी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  मानेतीय  मंन्त्री  महोदय  ने-अपर्म  वक्तव्य  में  बताया  है
 कि  टी० एन०

 वी०  उमग्रवादियों  ने  ।9  को  सात  गेर  जनजातीय  लोग  बेकसूर  लोगों
 की  कायरता  पूर्ण  हत्या  कर  दी  और  पिछले  6  महीनों  में  इस  तरह  को  यह  उस्नीसवीं  वारदात  है
 जिनमे  कुल  मिलाकर
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 व्यक्तित  मारे  गए  इस  प्रकार  से  यह  बहुत  द्वी  चिन्ता  की  बात  है|  -
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 जज बज सोਂ
 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  बदमाशों  की  इस  तरह  की  गतिविधियों  .

 में  क्या  कोई  विदेशी  हाथ  है  तो  मैं  ऐसी  गतिविधियों  में  लिप्त  देशों  और  मिशनरियों
 बय

 नाम  और  सीमावर्ती  राज्यों  में  ऐमी  ताकतों  को  उभारने  के  पीछे  उद्देश्य  के  बारे में  जानना

 चाहता  हूं  ।  भविष्य  में  ऐसी  वारदातों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  जिससे

 कि  राष्ट्रीय  एकता  को  जो  खतरा  है  वह  दूर  हो  सके  ।

 श्रीमती  राम  बुलारी  सिन्हा  :
 जहां  तक  किसी  विदेशी  हाथ  के  होने  का  सम्बन्ध  विदेश

 .  मंत्रानय  ने  बताया  है  कि  उन्हें  बंगला  देश  से  कुछ  रिपोर्ट  मिली  हैं
 कि  बंगला  देश

 कार  ने  एम०  एन०  एफ०  और  टी०  एन०  वी०  को  कुछ  शस्त्र  और  गोलावारूद  दिया  रिपोर्ट

 की  पुष्टि  नहीं  की  जा  सकी  है  ।  तंथापि  इस  बात  के  ठोस  प्रमाण  दिखाई  पड़ते  हैं  कि  टी०  एन०

 बी०  उप्रवादियों  के  छोटे-छोटे  ग्रूुपों  ने  देश  के  फौजी  प्रशिक्षकों  के  निरीक्षण  में  एम०  एन०

 एफ»  कंम्पों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  बार-बार  बंगला  देश  साथ  यह  मामलां  उठाया  है  सर्वोच्च  स्तर

 तक  उठाया  गया  2  अगस्त  1984  को  विदेश  सचिव  ने  बंगला  देश  में  सो०  एच०  टी  के

 अन्दर  से  संचालित  टी०  एन०  वी०  गतिविधियों  पर  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली

 बंगला  देश  के  उच्च'युक्त  को  अपने  पास  बुलाया  ।  इसके  तुरंत  बाद  बंगला  देश  के  अपर  विदेश

 सचिव  ने  हमारे  ढाका  स्थित  उच्चायुक्ष  को  बुनाया  और  कहा  कि  बंगलादेश  टी०  एन०  वी०  को

 किसी  प्रकार  का  सहायता  अथवा  सहयोग  नहीं  दे  रहा  उसने  कहा  कि  बंगला  देश  सरकार  ने
 विदेश  सचिव  द्वारा  उठाए  गए  मामले  की  छानवीन  की  है  तथा  वह  बंगला  देश  की  ओर  से  यह
 आाद्वासन  देना  चाहते  हैं  कि  बंगला  देश  टी०  एन०  बी०  किसी  प्रकार  का  सहयोग  नहीं  दे
 रहा

 *  श्री  घ्मपाल  सिह  सलिक  :  मिशनरियों  के  बारे  में  स्थिति  क्‍या  है
 ओऔमतो  रामबुलारी  सिन्हा  :  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  है 1

 ,  भोमती  जयन्तो  पटनायक  :  अध्यक्ष  समस्‍यायें  मुख्य  रूप  से  बहुत  वर्षों
 से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  व्याप्त  हिसा  से  सम्बन्धित  हैं  ।  प्रसन्‍नता  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है
 कि  सरकार  ने  इन  वारदातों  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  ।  वास्तव  किसी  न च्
 किसी  प्रकार  स  इन इन  क्षेत्रों  में  हिसके  घटनाएं  अक्सर  होती  रहती  हैं  और  हम  हमेशा  ही

 द्यों  की  च्यों  रे  ढी  सर्शब्  ्  गे  दे  हि बादियों  की  गतिविधियों  से  बहुत  ही  सशंकित  रहते  हैं  ।  परन्तु  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि
 जातीय  संतुलन  हर  कीमत  पर  बना  रहे  ।

 त्री  महोदय  ने  कहा  है  क्रि  19/20  1985  को  कुछ  गैर-जनजातीय  लोग  मछली
 पकड़ने  गए  थे  ओर  उसके  बाद  उनकी  लाशें  हो  बरामद  हुई  ।  इसक्रे  अतिरिक्त  बहुत  सी  घटनाएं
 हो  चकी  हू  |  पिछले  दिसम्बर  में  हो  मणिपुर  के  प्रख्यमन्त्री  प्र  ही  एक  हमला  हुआ  मैं  मात्र  .
 यह  जानना  चाहता  था  कि  इस  वर्ष  -19/20  मार्च  को  घटना  घटी  जिसमें  सात  गर
 जातीय

 लोग
 मारे  गए  क्या  हमारा  गुप्तचर  विभाग  इसके  वास्तविक  तथ्यों का  पता  लगा  रहा है  ।  कया  हमारे  गुप्तचर  विभाग  को  इस  घटना  से  किसी  बात  का  सुराग  मिला  है  ?  1984

 मैं
 त्रिपुरा

 में  एक
 अध्ययन

 दल
 भेजा

 गया  बंया  तच्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  इस  बार  भी
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 कोई  अध्ययन  दल  भेजा  गया  और  क्‍या  उसने  इस  बार  भी  वे  विभिन्‍न  उपाय  सुझाए  हैं  जो  वह

 पहले  भी  सुभाता  रहा  है  ।

 1982  से  ही  त्रिपुरा  मिजो  रम  सीमा  को  विक्षब्त  क्षेत्र  धोषित  किया  गया  है  ।  मैं

 जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  किसी  क्षेत्र  में  भी  विक्षव्ध  क्षेत्र  अधिनियम  ज्ागू  करने  जा

 रही  है  ।  -

 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  पूर्णतया  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  है  या

 नीततिक  समस्या  है  ।  यदि  यह  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  है  तो  क्या  हम  स्थायी  रूप  वहां
 पर  सेना  या  ,  अर्ध-सेना  नियुक्त  कर  सकते  हैं  &  अथवा  यदि  यह  एक  राजनीतिक  समस्या  है

 निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?  *  ह

 '  आोसतो  राम  दुलारी  सिन्हा
 :  मैं  बता  चुकी  हूं  कि  इन  समस्याओं  के  संबंध  में  सरकार  ने

 विभिन्‍न  कर्म  उठाए  हैं  ।  अधं-संनिकों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  भी  अपने  फ्हले  वाले  वक्‍त॑ब्य  मं
 |
 विस्तारपू  बक  बता  चुकी  हूं  ।

 ॥॒

 जहां  तक  त्रिपुरा  में  अध्ययन  देल  भेजने  का  संबंध  माननीय  सदस्या  को  यह
 पता  होना  चाहिए  कि  विद्रोहपूर्ण  स्थिति  का  अध्ययन  करने  और  त्रिपुरा  -  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  बल  को  प्रभात्री  ढंग  से  नियुक्त  करने  हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  एक  अध्यगन  दल  सितम्बर
 1984  में  त्रिपुरा  भेजा  गया  नियुक्ति  संबंधी  अध्ययन  दल  की  सिफारिज्ञों  बी  सीमा

 बेन्‍्द्रीय  आ  रक्षी  पुलिस  राज्य  पुलिस  के  आधार  पर  क्रियान्वित  किया  जा  रहा
 सीमा  पर  तार  लगाने  और  सीमा  उपायों  को  सुदढ़  करने  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  के
 जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  बाहरी  चौकिरयों  की  संख्या  प्रत्येक  8  किलोमीटर

 पर  एक  बाहरी  चोकी  के  हिसाब  से  बढ़ाकर  107  कर  दी  त्रिपुरा  क्षेत्र  में  सीमा  861  किलो
 मीटर  पड़ती  है  ।

 कैन्द्रीय  सरकार  त्रिपुरा  की  स्थिति  पर  नजदीक  से  निगष्ठ॑  रख  रही  है  और  वि  द्रोह॑  की
 स्थिति  का  मुकाबला  करेने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  ॥

 पिछले  वर्ष  श्रारम्भ  में  सीमा  सुरक्षा  ड्यूटी  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  की  छह  बटालियन  त्रिपुरा
 क्षेत्र  में  पड़ने  वाली  बंगला  देश  की  सीमा  पर  तेनात  की  गई  ।  त्रिपुरा  के  मुख्यमंत्री  के  अनुरोध
 और  त्रिपुरा  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सीमा  सुरक्षा  ड्यूटी  तथा  उद्रवादियों  के  देश  में

 घुसने  और  देश  से  जाने  से  रोकने  के  लिए  एक  अतिरिक्त  बटालियन  उपलब्ध  कराई
 के  सुथ  लगती  सीमा  परं  सुरक्षा  और  मंजबूत  कर  दी  गई  है  क्‍योंकि  उंग्रवादी

 त्रिपु  रा  में
 घसने

 के  लिछ  इस  सीमा  पर  विभिन्‍न  रास्तों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 पूर्ण  कायंवाहियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  में  भी

 जित  वृद्धि  की  गई  है  ।  1985  में  केन्द्रीय  रिजदं  पुलिस  बल  की  एक  आूतिरिक्त  बटालियन

 त्रिपुरा  भेजी  गई  थी  ।  इस  बटालियन  को  विद्रोह  संबंधी  फायंवाहियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 और  को  सहायता  ब्रन्द  करने  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जाएगा  |

 प्राननीय  सदस्य  ने  जैसा  कि  इस  क्षेत्र  को  विक्ष ब्ध  क्षंत्र  घोषित  क्रने  की  बात  कही
 इस  बारे  में  मैं  पहले  ही  कह  चुकी  हूं  कि  सम्,णं  मणिपुर.को  विक्ष,ब्षे  क्षेत्र  घोषित  किया  जा  चुका
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 मुख्यमंत्री  सहभत
 ह  ते  हैं ।  परन्तु  जहां  तक  त्रिपुरा  का  संबंध  वहां  के  मुख्य  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।  बह्द  कह

 व  समय  हम  नहीं  इस  समस्या  का  कोई  राजनीतिक  हल  होना  चाहिए  ।  अतः  इस

 इसके  किसी  भी  भाग  को  विक्षब्ध  घोषित  करने  का  भ्रस्तावब  नहीं  है  ।

 जयनती  पटनायक  :  वेंया  यह  पूर्णतया  और  व्यवस्था  को
 समस्या  है  या

 राजनोतिक  समस्‍या  है  ?  +
 न

 श्लोमतो  रामदलारी  सिन्हा  :  माननीय  सदस्या  इसे  भली  भांति  समझ  सकती
 ध

 ,  श्री  जंनुल  वशर  :  अध्यक्ष  मतन्री  महोदया  ने  अनने  स्टेटमेंट  में  यह  बताया

 है  कि  अरुणा अल
 भ्रदेश  और  मिजोरम  में  शांति

 नागालैन्ड  और -
 पुर  में  हिसक  घटनाएं  रह  रह  कर  हो  जाती  इतना  तो  संतोष  है  कि  उत्तरी  पूर्वी

 राज्यों
 के

 केवल  तीन  राज्य  इंन  हिसक  घटनाओं  से  प्रभावित  समय-समय  पर
 ५  समाचार-पत्रों  के  द्वारा

 हम  लोग  भी  देखते  हैं  कि  कुछ  न  कुछ  लोग  मारे  जाते  घटनाएं  होती  रहती  हैं  और  दो

 -  जो  मंत्री  जी  ने  बताए  हैं  अपने  स्टेटमेंट  नेशनल  त्रिपुरा  में  और

 सोशलिस्ट  काउ  सिल  आफ  नागालेंडਂ  मणिपुर  में  और  नागालंण्ड  में  ज्यादा  सक्रिय
 .

 ये  दो  संगठन  क्‍या  चाहते  इस  मामले  में  सरकार  ने  उनसे  क्या  कोई  बातचीत  करने  की  कोशिश
 -  की  या  नहीं  की  यह  मैं  जरूर  सरकार  से  जानता  चाहूंगा  और  जहां  तक  पूरे  उ्रत्  र-पू्वी
 राज्यों  का  सवाल  उसके  एक  राजनीतिक  हल  की  आवश्यकता  इसको  कैंवल  ला  एण्ड  आर्डर

 :  प्राब्लम  मानंकर  नहीं  चला  जा  सकता  और  राजनीतिक  हल  के  लिए  सरकार  ने  पहले  भी  कदम

 उठाए थे  और  अब  भी  कदम  उठाए  हैं  ।  मिजोरम  के  नेता  लालडेंगा  जो  दिल्ली  में  मौजूद  हैं
 -  सरकार  की  चल  रही  है  ।  मैं  मंत्री  जी  सो  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वह  बातचीत  किस  स्टेज

 पर  है  और  बातचीत  कहां  तक  पहुंची  जिस  प्रकार  से  आप  मिजोरम  में  लालडेंगा  जी  से
 कर  रहे  दूसरे  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  से  जो  वहां  के  संगठब  जन  से  ब।तचीत

 क्यों  नहीं  ब-रते  ।

 अध्यक्ष  एक  बड़ी  मुइकिल  जो  सरकार  के  सामने  जिसको  हम  लोग  भी  जानते  हैं
 कि  जब  सरकार  क्सी  संगठन  से  बातचीत  करना  शुरू  करती  है  और  कोई  संगठन  जब
 बातचीत  करने  के  लिए  त॑यार  होता  है  तो  उसी  संगठन  के  अन्देर  मतभेद  हो  जाते  हैँ
 ओऔर  उनका  एक  दूसरा  सेक्शन  बन  जाता  है  और  वह  सेक्शन  हिसक॑  घटनाए  करने  लगता  है  और

 -  इस  बात  को  कोशिश  को  जाती  है  कि  बातचीत  में  बाधा  पड़े  ।  लेकिन  इससे  हमको  मायस  नहीं
 होना  बातचीत  जारी  रखनी  चाहिए  |  एक  तरफ  सख्ती  के  साथ-जो  हिसक  घटनाएं  हो

 -  रही  उनको  दबाना  चाहिए  और  दूसरी  तरह  अगर  कोई  राजनीतिक  ऐसा
 के  संविधान  के  अन्दर  भारत  को  एकता  और  अखण्डता ०
 सममोता  हो  जाता  ऐसी  कोई  बात  हो  जाती

 समभोता  जो  भारत
 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अगर  कोई  ऐसा

 तो यह बहुत अच्छी बात होरग एक दूसरा सुझाव में देना चाहत है क उत्तर-पूर्ता राज्यों को देश बाकी हिस्सों के करीब लाया जाना उनको अलग-थलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं उत्त र-पूर्वी राज्य बहुत सुन्दर वहां देखने की बहुत अच्छी जगह टूरिस्ट स्पाट्स अगर मधिक
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 डा  राग  ऋऋिणथा"रणणणणता  ः
 संख्या  में  भारत  के  दूसरे  भागों,के  लोग  उन  राज्यों  जाए  और  उन  टूरिस्ट  स्पाट्स

 को  डेवलप  किया  उनका  विकास  किया  वहां  पर  लोग  जाए  और  वहां  रहें  तो  इससे
 .  उन  क्षेत्रों  मे ंऔर  भारत  के  बाकी  लागों  में  इसी  प्रकार  से  जो  उस  क्षेत्र  के

 लोग  उनको  भी  एक  ग्रुप  की  शक्ल  में  भारत  के  दूसरे  भागों  को  दिखाने  के  लिए  ले  जाना

 चाहिए  के  सांस्कतिक  कार्यों  का  आदान-प्रदान  होना  इस  बात  की  सरकार  की  तरफ

 से  पूरी  कोमझिश  होनी  चाहिए  कि  भारत  के  बाको  लोगों  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  लोगों  के  संबंध

 ज्यादा  मजबूत  वे  करीत  आए  और  आपस  में  ज्यादा  मिलजुल  कर  रहें  ।  इससे  वहां  पर

 चेतना  पदा  होगी  और  इस  प्रकार  के  जो  थोड़ी  संख्या  में  आतंकवादी  ज्यादातर

 तो  शांतिप्रिय  लोग  लेकिन  जो  थोड़ी  संख्या  में  आतंकवादी  .  वहां  १र  जो  एंस्ट्रीमिस्ट्म
 उनकी  कार्यवाहियों  में  बकिया  लोग  मदद  नहीं  बल्कि  बकिया  लोग  उनकी  निन्‍्दा  करेंग े।
 तो  मैं  छ्रकार  से  यह  भी  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  कोई  जैसा  मैंने  दिया  हैं  कि

 भारत  के  लोगों  को  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  करीब  लाने  के  आदान-प्रदान  के  क्‍या  ऐसा
 कोई  कदम  सरकार  की  तरफ  से  उठाया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  विकास  का  संवाल  सरकार  कर  रही  है  ।  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  का  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  विकास  किया  जा  रहा  है  और  विकास  के  काम  भी  शुरू  हो  गए  मुझे

 आशा  वहां  की  अर्थव्यवस्था  में  व्यापक  पैमाने  पर  सुधार  होगा  और  सुधार  होने  जा  रहा  है  ।
 जो  भी  आर्थिक  पिछड़ेपन  की  शिकायतें  उस  क्षेत्र  को  रही  कुछ  दिनों  के  बाद  वह  दूर  हो

 मैं  यह  भी
 पूछना  चाह गा  कि  मण्पुर  और  नागार्ंण्ड  में  जो  संगठन  क्या  उनसे

 बातचीत  शुरू  क्रने  की  पहल  की  गई  बातचीत  करने  के  लिए  वे  तंयार  है  या  नहीं  ।  कया

 दूसरे  संगठनों  से  भी  बातचीत  करने  के  लिए  तंयार  लालडेंगा  से  किस-स्तर  पर  बातचीत  हो

 रही  उस  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या  इस  सदन  और  देश  की  देना  चाहते  कब  देंगे  और  किस

 स्थिति  पर  वह  बातचीत  है  ।  उत्तर  पूर्बा  राज्यों  में  बाहर  से  जो  लोग  जाते  वहां  के  विभिन्‍न

 प्रोजेक्टस  पर  काम  करने  के  लिए  या  नौकरियों  में  शिक्षक  की  हैसियत  से  जाते  उन  लोगों  को

 असुरक्षा  का  बड़ा  भय  है  |  क्या  उनके  लिए  आपने  कोई  विशेष  प्रकार  की  व्यवस्था  की  अगर
 नहीं  की  है  तो  कौन  सी  विशेष  व्यवस्था  आप  करने  वाले  वहां  से  बराबर  हमारे  पास  पत्र
 आते  रहते  है  कि  हमें  यहां  से  हमें  यहां  पर  हर  लगता  मैं  यही  जानना  चाह  गा  कि
 उनके  लिए  आप  क्या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।

 .

 श्रीमती  रास  दुलारो  सिन्हा  :  जहां  तक  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  हटाने  का
 सवाल  माननीय  सदस्य  खद  हौ  कबूल  किया  है  क्रि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  वहाँ  विकास
 का  कार्य  हो  रहा  है और  पूरी  सतकंता  हम  लोग  बरत  रहे  जहाँ  तक  बाहर  से  जाने  वाले
 लोगों  की  सुरक्षा  का  प्रश्न  वह  हम  लोगों  के  ध्यान  में  उनके  लिए  पूरी  सुरक्षा  का  इन्तजाम

 गया  है  |  यदि  कोई  स्पेसिफिक  बात  माननीय  सदस्य  हमें  बतायेंगे  तो  उनकी  सुरक्षा  का

 तुरन्त  प्रावधान  किया  जायेगा  ।  जहाँ  तक  लालडेंगा  से  बात  करने  का  स॒वाल  है  यह  बातचीत  अभी
 Mia  प्रोग्रेस  में  ह ैऔर  तब  तक  इसकी  डिटेल  मैं  यहां  पर  डिसक्लौज  करना  नहीं  च  गी  तक  की

 पूरी  वार्ता  समाप्त  न  हो  जाए  ।  नेकस्ट  राउन्ड  आफ  टाक्स  अभी  ड्यू  है  और  यह  वार्ता  सैकण्ड
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 _  | ्पिपपतहतिीएययाूपए:८:िभप:जू-/पफपण-“/पै/झआझ
 वीक  आफ  अप्रैल  में  होने  जा  रही  जहाँ तक  अदर  एकस्ट्रीमिस्ट्रस  ग्रुप  से  बात  करने  को

 सरकार  का  सवाल  है  तो  मैं  यही  माननीय  सदस्य
 को  कहना  चाहूगी

 द्‌

 वा  रा
 अन्य  उम्रवादियों  के  साथ  बातचीत  करने  का  प्रइन  तब  तक  नहीं  उठता  जब  तक  वे

 हिंसा  नहीं  छोड़ते  और  भारतीय  स्वीकार  नहीं  करते  ।  हि

 लालडेंगा  जी  से  जो  बात  हो  रही  वह  संविधान  के  अन्ठगंत  3।  ह्दो  रही  है

 श्री.जेनुल  बकर  :  भारत'के  बाकी  लोगों  से  उन  लोगों  का  संबंध  बढ़ाने  क ेलिए  आप  क्या

 कर  रहे  हैं  ।  ु
 अमती  राप्र  दुलारी  सिन्हा  :  संत्रंघ  बढ़ाने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे

 टरिज्म  के  मिनिस्टर  यहाँ  नहीं  हैं  ।  आपके  सजेशन्स  उनको,भेज  दिए  जायेंगे  ।  ऐसा  मत  सृमभें  कि
 छः

 लोग  सेक्ल्युडंड
 हैं  ।

 यह  उत्तरी  पूर्व  क्षेत्र  भारत  का  एक  सुन्दर  क्षत्र  संस्कृति  और  सम्पदा  अनोख््री

 हमें  इस  क्षेत्र  पर  गव॑  आना-जाना  बराबर  बना  हुआ  है  ।  शान्ति  स्थापना  के  हर  प्रयास  क्यि

 -  [  प्रनुवाद |  बा iss
 श्री  सौ०  माधव  रेडडो  :  मैं  इस  समस्या  को  आदिवासियों  और

 वासियों  के  बीच  की  समस्या  नहीं  समझता  हूं  ।  मैं  इसे  केवल  विद्रोह  की  समस्या  समझता  हूं  । और

 इसे यही  समझा  जाना  चाहिए  ।  दूसरा  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  उन

 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिनमें  यह  प्रंकाशित  हआ  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  आयोग

 के  कार्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  नागालेंड  विद्यार्थी  संध  ने  उन्हें  बं।रिया-बिस्तर

 का  अल्टीमेटम  दिया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  की  विद्रोह  पूर्ण  यतिविधियों
 के  कारण  ड्लिग  काये  पर  प्रतिकल  प्रभाव  न  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ।  ये  विद्रोह  पूर्ण  गतिविधियां  इसलिए  जारी  हैं  क्‍योंकि  सीमा  पार  बर्मा  प्रदेश  में
 उनके  छिपने  के  स्थान  हैं  ।  इस  छिपने  के  स्थानों  को  नष्ट  करने  के  उदहृश्य  से  बर्मा
 कार  से  बात  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  मैं  जानता  हूं  कि हमारो
 एक  नई  नीति  है  जिसे  मन्त्रालय  की  पड़ोसी  कटनीतिਂ  कहा  जाता  है  |  हम  अपने  पड़ोसियों
 से  अच्छे  सम्बन्ध  रखना  चाहते  परन्तु  अच्छा  पड़ोसी  होने  के  नाते  बर्मा  सरकार  सीमा  के  पार
 इन  विद्रोह  पूर्ण  गतिविधियों  को  प्तमाप्त  करने  के

 ]
 आओसतो  राम  बुलारो  सिन्हा  :  बर्मा  की  तरफ  से  ही  ट्रेनिंग  लेकर  नागालेंड  में  वे  लोग

 जाते  हैं  लेकिन  मैंने  आपको  अभी  बतलाया  था  सरकार  सतकं॑  है  और  वहां से  आने-जाने
 बाले  रास्तों  को  रोकने  के  लिए  कई  तरर  ृ प्रबंध  किए  गए  जहां  तक  बर्मा  के  साथ  अच्छे
 पड़ोसी  से  सम्बन्धों को  कायम  करने  का

 प्रश्न  उसको  मेन्टेन  करने-के  लिए  हम  पूरी  कोशिश
 कर  रहे  हैं  और  इस  सम्बन्ध  हमने  वर्मा  गवनंमैंट  को  लिखा  भी  है  ।
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 ] '
 श्री  सी०  माधक  रेडडो  :  उत्तर  पूर्वी  सीमान्तर  एजेन्सी  में  जाने  वाले  अधिकांश  कमंचारी

 दक्षिण  भारत  के  होते  हैं  क्योंकि  उत्तर  भारतीय  तो  वहां
 जाते  ही  नहीं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  वहां  जाने  वाले  कमंचारियों  और  मजदूरों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए
 जा  रह

 |

 श्रीमती  रास  दुलारो  सिन्हा  :  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  मभी  संभव  कदम  उठाये
 गए  हैं  और  उठाये  जायेंगे  ।

 ]  *
 *  श्रो  ललित  माकन  :  अध्यक्ष  यह  मसला  बहुत  गम्भीर  है  और

 खास  तौर  पर  यह  बात  नोट  करने  है  कि  हमारे  सीमा  प्रांतों  सीमावर्ती  राज्यों  में  ही  इस
 प्रकार  के  अंदोलन  चल  रहे  हैं  जिधमें  आसाम  भी  शामिल  नागालेंड  और
 पंजाब  प्रांत  भी  आते  मैंने  सीमावर्ती  राज्यों  का  जिक्र  इसलिए  किया  क्‍योंकि  मैं  यह  मानकर
 चलता  हूं  कि  विदेशी  ताकतों  ने  जान-बूककर  सीमावर्ती  राज्यों  को  ही  चुना  है  ताकि  हमारे
 वर्ती  राज्यों  में  आंदोलन  तोड़फोड़  हो  और  .  इस  तरीके  से  हमारे  देश  को  अन्दर  से  खोखला
 किया  जा  संके  और  राष्ट्रीय  एकता  को  कमजोर  किया  जा  सके  ।'  हमारे  देश  में  जितने  भी
 वर्ती  राज्य  उनमें  आपको  एक  चीज  देखने  को  मिलेगी  जो  समान  है  और  उसका  जिक्र  कालिंग

 अटेंशन  मोशन  में  भी  किया  गया  है  कि  वहां  के  ट्राइबल्स  ही  नौन-ट्राइबल्स  पर  हमला  कर  रहे

 इन  राज्यों  में  जो  बाहर  के  रहने  वाले  लोग  उन्हीं  को  निशाना  बनाया  जा  रहा  वहाँ  के  क्षेत्रीय

 लोग  दूसरे  राज्यों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  लोगों  को  ही  अपना  निशाना  बना  रहे  छनके  ही

 खिलाफ  आँदोलन  तैयार  किया  जाता  है  और  उनके  खिलाफ  ही  वातावरण  बनाया  जाता  में
 समभता  हूं  कि  यह  हमारे  देश  की  एकता  के  लिए  गम्भीर  चुनोती  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 इन  सारी  कार्यवाहियों  के  पीछे  विदेशी  ताकतों  का  बहुत  बड़ा  हाथ  है  और  वे  चाहती  हैं  कि  इस

 तरह  हमारे  देश  को  कमजोर  कर  दिया

 इसके  अलावा  इन  राज्यों  में  आपको  एक  बात  ओर  देखने  को  मिलती  है  कि  वहां

 जैसा  भी  वातावरण  बनाया  जैसी  परिस्थितियां  पंदा  की  वह  वातावरण  भारतीय

 संविधान  के  देश  की  एकता  के  विरुद्ध  बनाया  गया  और  उसी  आधार  .  पर  आँदोलन

 किए  इसमें  कोई  शक  की  बात  नहीं  है  कि  उनकी  अपनी  कुछ  समस्‍यायें  वहां

 इकानामिक  बंकवर्डनंस  अपनी  परेशानियां  हैं  लेकिन  उसके  साथ-साथ  इन  तमाम  बातों  से

 विदेशी  ताबतें  फायदा  उठा  रही  यह  भी  सत्य  वहाँ  ऐसा  वातावरण  पंदा  किया  जा  रहा  है
 जिससे  वहाँ  के  लोग  बगावत  कर  हमारे  देश  के  संविधान  को  न  मानें  और  दूसरे  राज्यों  से

 “  आने  वाले  लोगों  को  निकालने  की  बात  की  दूसरे  राज्यों  से  आने  वाले  लोगों  को  निशाना

 बनाया  उतका  कत्ल  किया  जाए  और  उनको  राज्य  से  बाहर  निकाला  अभी  विदेशों

 का  जिक्र  किया  गया  खासतौर  से  बंगला  देश  ओर  बर्मा  के  बारे  में  जभरमी  चार  दिन  पहले
 अखबारों  में  भी  छपा  है  कि  वहाँ  पर  1500  लोगों  को  भर्ती  किया  गया  है  जिसमें  टी०  एन०  वी०
 का  ही  नाम  नहीं  वल्कि  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  नेता  का  नाम  भी  है  जिनसे  बातचीत  चल  रही
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 उन  1500  लोगों  में
 से

 400  को  वर्मा  में  ट्रेलिग
 के

 लिए  भेजा  गया  है  ताकि  वहां  से
 ट्रं  निण

 करके  आयें  और  नार्थ  ईस्ट  स्टेट्स  में  लोगों  पर  हमला  क  और  उनकी  ज़ान  न

 अखबारों में  यह  भी  पढ़ने  को  मिला  है  कि  एमृ०  एन०  मि  जो  नेशनल  फ्रन्ट  ने

 पिछले  दिनों  50  लाख  रुपया  वहां  वे  व्यापारियों  और  कमंबचारियों  से  जवंर्देस्तती  इकट्ठा  किया ह

 है  और  इसी  प्रकार  से  टी०  एन०  वी  ने  भी  31  लाख  रुपया  इकटठा  किया  है  ।

 अभी  यह  बताया  गया  है  कि  लालडेंगा  साहब  से  दिल्ली  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  सवाल
 '

 यह  पैदा  होता  है  कि  पिछले  कई  सालों  से  लालडेंगा
 .  साहब  बातचीत  चल  रही  है  और  उसी

 के  दौरान  वहां  पर॑  लोग  कत्ल  भी  किए  गए  पिछले  साल  64  आदमी  मारे  गये  ओरू इस  साल
 -  पिछले  3  महीनों  में  24  आदमी  मारे  जा  चुके  अयर  इसकी  रेशियो  .  देखी  जाये  तो  म्वाल

 |  मरेंगे  ।  यह  रेशिया  पिछले  साल  से  ज्यादा  ।

 मैं  मंत्री  महोदया  से  जानना  चाहूंगा  कि  -  लपलडेंगा  साहब  के  हाथ  में  वहां  की  स्थिति  पर

 है  भी  या  नहीं  क्योंकि  उनसेਂ  हमारी  सरकारो  बातचीत  कर  रही  है  और  उसके  बावजूद
 भी  घडाधड  लोग  मर  रहे  हैं  ।

 उनसे-बालचील  हो  भी  फंसला  हो  भी  जाए  फिर  भी  बुनियादी  सवाल  यह  है  कि
 -  इससे  बहां  पर  समस्परा  का  समाधान  होगा  या  नहीं  ?

 इस  स्टेटमैंट
 में

 जिक्र  किया  गया  है  कि  लालडेंगा  साहब  ने  दो  कंडीशन्स  मानी  हैं  ।  एक
 -  यह्ट  कि  होस्टेललिटीज  को  खत्म  किया  जायेगा  और  इष्डियन  कांस्टीट्यूशनन  को  माना  जायेगा  ।  यह

 अच्छी  बात  है
 हम  इसकी  तारीफ  करते  इस  सन्दर्म  में

 मैं
 जानना  चाहता  हूं

 कि  जो  50
 लाख  रुपये  जबर्स्ती  इकटठे  किए  गए  वह  किस  बात  के  लिएं  किए  गए  हैं  ?  उनका  इस्तेमाल
 किस.बात  के  लिए  होगा  ?  क्‍या  उनसे  हथिप्रार  लिए  जायेंगे  और  लोगों  को  मारा  यह
 रूपया  इकट्ठा  करने  की  बात  क्या  सच  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ?

 ..
 ओमलों  राम  बुलारो  सिन्हा  :  सभापति  लालडेंगां

 से
 जो  बातचीत  चल  रही

 उसमें  यह  बात  भी  भाई  है  कि  उन्होंने  उन  लोगों  को  इन्स्ट्रक्शन  दिया  है  कि  डनेशन  शुड़  आलसो
 नाट  बी  क्लैक्टेड  ।

 ‘  दान  भी  एकञ्ञ  न  क्या  ह

 न्यूज  आइटम  के  बारे  में  जो  आपने

 [  प्रभुवाद  ]  |
 अगरतला

 से
 प्राप्त  समाक्षर  के  जो  26  1985  के  झाफ  इण्डिया

 नि  र्‌ः  f

 थे
 हुआ

 है

 ।  अधिक  जो  नेशनल  फ्रंट  और  टी०.एन०  वी०  के  ताजा  आक्रमण
 आशंकित  हैं  क्‍्य॑

 इन
 व  प्रयत  समठनों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  रोहों  से  हथियार  खरीदने  के

 कर  वसूली का  अपना  अभियान  तेज  कर  दिया  समाक्ष्म  में
 +

 कवि यह  कहा  गया  है  कि  जब
 से  श्री  लालड़ेंगा  से बातचीत  आरम्भ  हुई  है  तव  से  पिछले  सात  महीनों

 र
 पे  ढक

 महीनों  में  भूमिगत  एम०एन०एफ०
 मिजोरम  से दक्षिणी  और  पदिचमी  मिजोरम  से  50  लाख  रुपये  के  करं  वसूल  किए  बताया  जाता  है  कि

 134
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 लि

 टी०  एन०  बी०  के  सक्रिय  सदस्यों  ने  भी  त्रिपुरा  में  प्राइवेट  और  व्यापारियों  से  पिछले
 चार  महीनों  में  25  लाख  रुपये  एकत्र  किए  उपयुक्त  समाचार  बढ़ा-चढ़ा  कर  लिखा  गया
 प्राप्त  सूचनाओं  के  अनुसार  1984  में  जब  से

 बातचीत  आरम्भ  हुई  है  एम०एन०एफ०
 ने  दान  के  रूप में  के  रूप  में  लाख  रुपए  एकत्र  किए  जहाँ  टी०एन०वी०
 द्वारा  संग्रहण  का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उन्होंने  एक  लाख  रुपये  एकत्र

 हैं  ।

 समाचार  में  टी०एन०बी०  दस्तों  के  निज्जन  क्षेत्रों  स ेघसने  का  भी  उल्लेख  है  ।  मैं  यही  कह
 सकती  हूं  ।  उन्हें  अब  अनुदेश  दे  दिया  गया  है  कि  वे  दान  भी  एकत्र  न

 हिन्दी  ] [  '
 जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  अप्रैल  के  दूसरे  सप्ताह  में  बातचीत  शुरू  हो  रही  है  ।

 ललित  माकन  :  मैं  पुरानी  बात  पूछ  रहा  हुं  कि  लालडेंगा  से  बातचीत  चली  लेकिन
 उसके  बावजद  वहां  पर  बायलेंस  हो  रहा  लोग  मर  रहे  तीन  महीने  के  अन्दर  24  आदमी  मर

 चुके  हैं  ।  वहां  की  स्थिति  लाज्डेंगा  के  कंट्रोल  में  है  या  नहीं  ।

 श्रीमती  राम  बुलारो  सिन्हा  ;  इसका  जिक्र  मैंने  पहले  भी  क्या  है  कि  वहां  कई  ग्रुप्स  काम
 कर  रहे  एक  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  एक  ओर  पीपुल्स  लिबरेशन  आर्मी  है  ।  किसी

 .  पर  बैन  हुआ  है  और  कोई  मपना  काम-धाम  करती  रहती  हैं  ।

 परन्तु मैं  यह  कह  सकती  हूं  क्रि  मिजोरम  में  आजकल  कोई  हिंसा  नहीं  बल्कि  मिजोरम
 भाजकल  शान्‍्त  है  ।  ह॒

 हू

 बावजद  म०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 )  दिल्लो  में  विशेषकर  विद्यार्थियों  नशोलो  दवाहों  का  बढ़ता  जा  रहा  उपयोग

 ]
 श्री  जयप्रकाश  झ्ग्रवाल  :  नशीली  दवाओं  का  दुरुपयोग  और  नशीली

 दवाओं  का  व्यसंन  एक  गम्भीर  समस्या  बना  है  |  हाल  ही  में  दिल्लो  में  विशेषरूप  से  चांदनी

 पहाड़मंज  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  यह  खतरनाक  तक  बढ़-गया  साइकोटिओोपिक  जिसे

 स्माइक  एम  भाई  के  भी  कहा  जाता  के  उत्पादन  से  स्थिति  मोर  भी  गम्भीर हो
 गई

 यह  कहा  जाता  है  कि  कौैनाबीस  ओर  सुकोट्रोपिक  जंसी
 नक्षीली  दवाओं  में  स्माइक  सर्वाधिक  धातक  है  ।  इस  फी  अरूछी  जानकारी  रंखने  बालों
 के  मतानुसार  दवा  के  व्यसन  से  दिमाग  पर  तत्काल  असर  पड़ता  और  थोड़े  समय  में  ही  व्यक्ति
 मर  है  ।

 ॥
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 27  1985

 ह

 oe  स०  १०  .  है

 सोमनाथ  रथ  पोठासोन  हुए  ]

 दिल्‍ली  में  पहः  थति  भयावह  हो  चुकी  और  तत्काल-कार्यवाही  किए  जाने  की

 आवश्यकता  है  विशेषरूप  से  इसलिए  कि  यह  विद्यार्थियों  में  अधिक  फ़ैल  गई  वर्तमान

 स्थिति  से  उत्पन्न  इन  समस्याओं  के  इस  नशीली  दवा  के  गैर-कानूनी  व्यापार  की  समस्या  *

 की  ओर  विशेषरूप  से  दिल्‍ली  के  चांदनी  चौक  और  पहाड़गंज  क्षेत्रों  तत्वाल  ध्यान  दिए  जाने

 की  आवश्यकता  है  बयोंकि  अवैध  व्यापार  उत्पादन  और  मांग  के  बीच  माध्यम  का  काम  करता  है  ।

 .  अवैध  व्यापार  अवैध  मांग  और  अवैध  सप्लाई  के  बीच  एक  सम्पक  सूत्र  बनता  अधिकांश

 मःमलों  में  इसे  चलाने  वाले  स्वयं  इस  दवा  का  कारोबार  नहीं  करते  बल्कि  वित्तपोषण  करते  हैं  ओर

 काय  संचालन  हेतु  निदेश  देते  इस  समस्या  के  इस  पहलू  के  कारण  इस  संबंध  में  गहरी  छानबीन

 की  आवश्यकता  यह  छानबीन  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  भी  की  जा  सकती  है  ।

 बीदर  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  को  झावध्यकता

 ]
 श्री  नरसहराव  सूर्यबंशी  )  :  अध्यक्ष  बीदर  जिला  कर्नाटक  राज्य  के

 धानी  बेंगलूर  0  कि०  मी०  दूर  उत्तरी  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  व  आंध्र  प्रदेश  की  सीमाओं  से

 लगते  हुए
 दर  टी०वी०  सहूलतों  से  वंचित  है  ।  गुलबर्गा  रिले  सेंटर  का  बीदर  के  लिए  कोई

 भी  उपयोग  नहीं  है  ।  बीदर  इ  डस्ट्रीजਂ  जिला  की  सूची  में  होते  हुए  भी  कर्नाटक  का  सबसे

 पिछड़ा  क्षेत्र  आशा  की  गई  थी  कि  रिले  सेंटरुआने  से  अविकसित  जिले  के  हर  पहलू  के
 विकास  को  दृष्टि  से  लाभ  महिलाओं  वर्गरह  सभी  को  एक  शिक्षा  का
 माध्यप्र  उपलब्ध  होगा  ।  संबंधित  मंत्रालय  से  जो  सूचना  मिली  है  उससे  पता  लगता  है  कि
 रिले  सेंटर  के  कुछ  आने  वाले  दिनों  में  शुरू  होने  की  कोई  आज्ञा  नहीं  है  ।

 आपके  माध्यम  से  सूचना  व  प्रप्तारण  मत्रालय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  जिले
 खास  प्राघान्य  देकर  के  भीतर  ही  टी०  वी०  रिले  सेंटर  की  सविधा  प्रदान  करके  बीदर
 वासियों  को  लाभ  पहुंचाने  को  कृपा  करें  ।

 चितोड़गढ़  किले  पर  एक  डाकु>टिकट  जारी  करने  को  प्लावश्यकता

 भ्रो०  निमंला  कुमारो  शक्‍तावत  :  नियम  377  के  तहत  महत्वपूर्ण  विषय

 की  तरफ मैं  संचार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहंगी  कि  आपने  कई  पुराने  दुर्ग
 तथा

 ऐतिहासिक  स्थल
 के  डाक  टिकट  प्रचिलत  किए  चित्तौड़गढ़  का  दुर्ग  जो  अपने  में  शक्ति

 तथा  भक्ति  का  इतिहास  संजोये  हुए  है  जहां  मातृभूमि  की  डलि  बेदी  पर  कई  वीर  तथा
 नाओं  ने  कुर्बानी  की  ऐसे  प्रसिद्ध  चित्तोड़गढ़  दुर्ग  का  डाक  टिकट  अवश्य ही  निकाला  जाना

 50
 पैसे

 का  गरक़  टिकट  हो  जिससे  जन  साधारण  इसके  सम्प्क  में  आ  सक े।  इससे  इस
 महत्वपूर्ण  दुगं  का  ऐतिहासिक  तथा  पर्यटक  महत्व  बढ़ेगा  ।
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 प्रावश्यक-ब्स्तुधों  के
 उचित  भण्डारण  तथा  घितरण  के  लिए  केरल  में  भोदाम

 बनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  को  प्रावश्यकता

 ]  |
 *श्ली  बो०  विजयराघवन  :  सावंजनिक  व्तिरण  प्रणाली 20  सूत्री

 कार्यक्रम  में  एक  महत्वपूर्ण  मद  परन्तु  केन्द्र  सरकार  के  पास  कुछ  वस्तुओं  को  नियन्त्रित  मूल्यों
 पर  घितरित  क  रने  के  अतिरिक्त  इस  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  की  कोई  प्रभावी  योजना  नहीं

 राज्यों  के  नागरिक  पूर्ति  निश्रम  सावंजनिक॑  वितरण  प्रणाली  के  अभिन्न  अंग  हैं  परन्तु  इसे  सुदृढ़
 करने  की  सारी  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  ।  केन्द्र  द्वारा  भारतीय  खाद्य  राज्य  व्यापार

 निमम  ज॑ंसी  केन्द्रीय  एजेंसियों  क्रो  राज-सहायता  प्रदान  क्री  है  परल्तु  राज्यों  के  नागरिक

 पूर्ति  निगमों  को  इस  प्रकार  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।

 ह  केरल  नागरिक  पूर्ति  निगम  सभी  जिलों  और  तालुकों  के  मुख्यालयों  में  किराए  के  गोदामों
 में  वस्तुओं  का  करता  है  ।  राज्य  के  सभी  तालुकों  के  मुख्यालयों  में  गोदाम  बनाने  के  लिए  .

 इसे  10  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  इसी  प्रकर्र  इत  वस्तुओं  के  परिवहन  के  लिए  एक

 करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  होगी  ।  इनके  अतिरिक्त  प्रभावी  निगरानी  हेतु  50  ल  ख  रुपयों  -

 आवश्यकता  प्रकार  इन  तीन  योजनाओं  के  लिए  12  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता

 होभी  ।  केरल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ने  प्रभावी  कार्यचालन  हेतु  ये  तीन  मोजनाएਂ
 आवश्यक  हैं  ।  ;

 मैं  केन्द्र  से  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  को  आवश्यक  सहायता  तत्काल  प्रदान  करने

 हेतु  अनुरोध  करता  हूं  ।

 सातयों  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  में  श्रोवरा-घोरावल  सड़क  का  निर्माण  करने  के

 लिए  विसतीय  सहायता  देना
 +

 ५  श्रीराम  प्यारे  पनिका  :  सभापति  मीरजापुर  जनपद  में  आदिवासी
 '

 बाहुल्‍ष  को  जोड़ने  के  लिए  तथा  ग्रौद्योगिक  संरंचना  .  हेतु  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  भारत

 सरकार  से  निवेदन  किया
 है

 कि  ओवरा-घोरावल  मार्ग  को  वरीयता  पर  निर्माण  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  धनराशि  उपलब्ध  कराये  ।  यह  मार्ग  बहुत  सी  केन्द्रीय  परियोजनाओं  जंसे  पसि॑ि  गरौली
 कोल  अनपरा  एवं  ओवरा  विद्य  तगहों  को  तो  जोड़ती

 ही
 है  इस  से  इलाहाबाद  से  काफी  वूरी  भी  कभ  हो  जाती  है  ।  इस  सड़क  के  अभाव  में  काफी

 राशि  केन्द्रीय  एवं  प्रदेशीय  परियोजनाओं  की  अधिक  दूरी  के  परिण!मस्वरूप  ब्यय  करना  पढ़ता  -

 है  ।  दूसरे  जिन  गांवों  को  यह  सड़क  जोड़ती  है  वह  आदिवासी  बाहुलय  हैं  और  आशिक  एवं

 जिक  ददृष्टि से  पिछड़े  हैं  ।
 -  मैं  केन्द्रीय  एवं  नौवहन  मंत्री  का  ध्यान  इस  महत्वपूर्ण  सड़क  की  ओर  दिलाते

 हुए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अपेक्षित  धनराशि  स्वीकृत  करने  की  मांग  करता  हूं  ।
 —  ज्विताण  5

 # मलयालम में दिए गए भाषण के अ ग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर । * -
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 पणजी  रिले  के  लिये  नया  दूरदर्शन टाबर  लगाना  तथा  उपकरण  देना

 ता  रा  नायक  :
 दमन  भौर  दीव संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पणजी  में  एक

 दस  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर  है  ।  परन्तु  इस  ट/वर  की  ऊचाई  पर्याप्त  न  होने  के

 कारण  केवल  एक  किलोवाट  क्षमता  के  ट्रांसमीटर  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  नया  टावर  लगाने

 का  काये  हाल  ही  में  शुरू  हुआ  है  |

 हमारी  प्राथंता  है  कि  नया  टावर  लगाने  का  काये  संबंधित  छकेदारों  को  विशेष  कड़ी  हिदाਂ
 देकर  तेजी  से  कराया  जाना  चाहिये  ।

 यह  सर्वविदित  है  कि  गोवा  को  अपनी  कला  है  और  अपनी  संस्कृति  यहां तक  कि
 ल  नेहरू

 ने
 भी  इसमे  सुरक्षित  रखने  पर  जोर  दिया  था  ।  इस  संबंध  मैं  सूचना

 एवं  प्रसारण  मंत्री  जी
 से

 अंनु  रोध  करूंगा  कि  वह  इस  बात  पर  ध्यान  दें
 कि  पणजी  प्रसारण  केन्द्र

 में  संपादन  और  प्रतिश्रवण  सुविधाओं  वाले  उपकरणों  की  व्यवस्था  की  ताकि

 बह  स्थानीय  प्रतिभाओं  का  उपयोग  करते  हये  शुरू  में  अल्पावधि  वाले  कार्यक्रम  तेयार  किये  जा  सकें  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  दो  जिलों  दमन  और  जोकि  गुजरात  के  पश्चिम  तटवर्ती
 क्षेत्र  पर  गोवा  जिले  से  बहुत  दूर  देश  में  हाल  ही  में  स्थापित  किसी  भी  ट्रांसमीटर  के  अन्तर्गत

 नहीं  आते  हैं
 हसारा  निवेदन  है  कि  इन  दो  जिलों  में  उपयुक्त  क्षमता  के  दो  रिले  स्टेशन  भी

 शीघ्र  स्थापित  किए  जायें  ।

 म०  प

 पूरे  देश  में  एक  समान  विद्य  त  शुल्क  लगाने  को  श्रावश्यकता

 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  चाहे  वे

 ऐीयले पर  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्र  हों अथवा  पन  बिजली  घर  या  परमाण  ऊर्जा  केन्द्र

 विद्युत
 की  आपूर्ति  के  लिये  समूचे  त्रिजली  की  एक  समान  दर  निर्धारित  करने  के  संबंध  में

 सरकार  ने  राजाध्यक्ष  समिति  की  सिफारिशों  को  अभी  तक  क्रियान्बित  नहीं  किया  राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निगम  ने  राजाध्यक्ष  समिति  की  मिफारिशों  के  विपरीत  विभिनन  क्षेत्रों  में  बिजली  की
 विभिन्‍न  टेरिफ  वाले  समभौते  करने  के  लिये  प्रस्ताव  रखे  हैं  जोकि  मँदभाव  पूर्ण  होंगे  और  जिसकी
 बजह  से  आशभ्र  प्रदेश  को  नुक्सान  सम्पूर्ण  देश  के  संसाधनों  से  केन्द्रीय  बिद्य  त  केन्द्र  तथा
 संबंधित  ग्रिड  लाइनें  स्थापित  को  जा  रही  ये  संसाधन  किसी  विशेष  राज्य  अथवा  क्षेत्र  ने  नहीं
 दिये  हैं

 ।  इन  विद्युत  केन्द्रों  से किसी  भी  क्षेत्र  अथवा  क्षेत्रों  को  विद्यु  त  की  बिक्री  के  संबंध  में  कोई -  भी  भेदभाव  बरतने  की  को  नहीं  को  जानी  चाहिये  ।  बिजली  का  एक  ही  टंरिफ  रखने
 उद्देश्य  यह

 है
 कि

 इस  बात  पर  विचार  न  करते  हुए  कि  विद्य  त  केन्द्र  चाहे  किसी  भी  राज्य  अथवा

 जे
 मे

 स्थित  शसिले  पे
 सी

 भी
 एक  या  अर

 ह
 ज्यों  में  भेदभाव  न  रखा  जा

 विद्यूत्त  टैरिफ
 के  सद्ध  रचत  होगा  कि  सारे  देश  में

 विशेष  रूप  से  तापीय

 स्थापित  किये  जायेंगे  जहां  प्‌  3  »  |
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 ब्लाक़ों  को  प्रत्येक  राज्यों  को  स्थानान्तरित  किया  जाएगा  ।  उपर्युक्त  प्रस्तावों  को  शीघ्र  क्रियान्वित

 किये  जाने  की  आवश्यक्रता  है  ।  श्र

 ि  बिहार  में  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  के  भ्रधोन  चल  रहो  गया
 काटन  एण्ड  जट  मिल  में  कुप्रबन्ध

 '  हैं

 क्षी  रामांअय  प्रसाद

 है
 हू  :  सभापति  बिहार  राज्य  के  अन्तर्गत  गया  जिले  में  गया

 काटन  एवं  जूट  मिल्स  एन  टी  सी  द्वारा  संचालित  एक  संस्थान  है|  यह  काटन  एवं  जूट  मिल  अब्रਂ
 हो  गई  है  ।  मिल  वर्षों  से  घाटे  में  चल  रही  है  ।  इस  मिल  में  कार्यरत  400  मजदूर

 बराबर  व्यवस्थापकों  को  मिल  के  विकास  तथा  राष्ट्रीय  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  करते  रहते

 हैं  ।  मिल  में  कच्चा  माल  उपलब्ध  करवाने  तथा  जोकि  काफी  पुरानी  हो  गई
 नवीनीकरण  के  लिए  बराबर  व्यवस्था  पर  दबाव  डालने  की  कोशिश  करते  रहे  जो  मजदूर
 व्यवस्था  पर  दबाव  डालने  की  कोशिश  करते  उनको  छटनी  कर  दिया  जाता  इस  मिल  को
 स्थिति  ऐसी  हो  गई  है  कि  यहां  के  कार्यरत  मजदूरों  को  मुगतान  4-4  महीनों  में  होता  इसके
 कारण  मजदूरों  के  बच्चे  कुपोषण  और  अशिक्षा  के  शिकार  हो  रहे  हैं  ।

 सरकार  इस  बारे  में  उंचित  कार्यवाही  करे  तथा  मिल  को  सुचारू  रूप  से

 [  प्रनुवाद  ]
 इदुक्‍्की  के  काफो  उत्पावकों  से  काफो  खरीदने  के  लिए  काफो  बोर्ड  को  निदेश  देना

 .  तथा  इदुक्‍्को  में  औण्डागार  खुविधाह्ों  को  व्यवस्था  करना  दि
 प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  वाणिज्य  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करने

 के  लिए  मैं  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले  उठा  रहा  हु  ।  मेरे  निर्वाचन  इदुक्की
 में  ऐसे  बहुत  से  काफी  उत्पादक  हैं  जिनकी  जोतें  बहुत  ही  छोटी  वास्तव  में  केरल  में  उत्पादित
 काफी  का  बहुत  बड़ा  हिस्पा  इदुक्क्री  जिले  से  ही  प्राप्त  होता  है  ।  काफी  उत्पादकों  द्वारा  उत्पांदित
 काफी  की  खरीद  काफी  बोर्ड  अपने  एजैण्टों  द्वारा  करता  इसकी  खरीद  करने  का  मौसम  जनवरी

 से  मार्च  इन  एजेण्टों  ढ्वरा  पहले  खरीदी  गई  काफी  बोडं  द्वारा  न  उठाये  जाने  के  कारण  इस
 वर्ष  उत्पादकों  से  काफी  खरीदने  में  ये  एजेण्ट  असमर्थ  पूल  डिपुओं  से  मुख्य  संग्रह  डिपुओं  तक

 काफी  पहुंचाने  के  लिए  काफी  बोडं  द्वारा  पर्याप्त  परिवहन  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है
 इस  समय  क्सानों  को  सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  बेकों  के  ऋणों  की  अदायगी  करनी  होती  है
 ओर  किसानों  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  वे  अपनी  उपज  बेचने  में  असमर्थ  मैं  चाहता हूं
 कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  मामले  की  ओर  तुरंन्त  ध्यान  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह
 काफी  बोर्ड  को  पूल  डिपुओं  से  तुरन्त  काफी  उठाने  दें  और  काफी  से  काफी  खरीदने  के  -

 बारे  में  तुरन्त  कदम  उठाने  का  आदेश  दें  ओर  इदुक्की  जिले  में  जहाँ  कहीं  आवश्यक  हो  अतिरिक्त

 गोदाम  बनाने  के  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 काफी  कृषि  की  लागत  ज्यादा  होने  की  वजह  से  आज  काफी  उगाना  लाभप्रद  नहीं
 मैं  निवेदन  करता  कि  काफी  के  न्यूनतम  बिक्री

 मूल्य
 को  बढ़ाया  जाये  और  इस  पर

 लगने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को  हटाया  जाये  ।
 ञू
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 काया  राष्ट्रीय  परिवहन  नोति  समिति  का  प्रतिवेदन--जारी

 1.04  मण०्प०  ः
 महोदय  अब  माननीय  मंत्री  जियाउरंहमान

 असारी
 अपना  भाषण

 रख  सकते  हैं  ।  ः

 नौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालयं  के  राज्य  जियक्किरहमा/न  :  माननीय

 सभापति  यह  आंशिक  रूप  में  सुना  गया  भाषण  है  ।
 : ह

 उस  दिन  राष्टीय  परिवहन  नीति  समिति  प्रतिवेदन  पर  बाद  विवाद  में  भाग  लेते  हुए
 पत्तन  क्षेत्र  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  प्रश्न  पूछे  थे  उनमें  से  मैंने  कुछ  प्रश्नों  का

 जवाब  दिया  पत्तनों  के  सम्प्न्ध  में  सिर्फ  एक  मुद्दा  है  जिसे  मैं  छोटे  पत्तनों  के  बारे  में  स्पष्ट
 छोटे  और  मभोले  पत्तनों  के रख-रखाव  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  छोटे

 का  रख-रखाव  और  सुधार  तथा  उनका  विकास  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  में  है  ।

 किन्तु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  पत्तनों  संबंधी

 दल  ने  सिफारिंश  की  है  कि  छोटे  और  मभोले  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय
 -'  सहायता  दी  ये  सिफारिशें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजमा  में  शामिल  की

 इस
 -  सिफारिधछ  की  क्रियान्विति  पर  अर्थात  योजना  के  तहत  छोटे  ओर  मझोने  पत्तनों  के

 केन्द्र  की  राज्य  सरकारों  को  जाने  के  लिए  100  करोड़  रुपये
 खर्च  करने

 पु

 पड़ेंगे  ।  ।  भी  उन  छोटे  तथा  मभोले  पत्तनों  पर  हम  पूस  ध्यान  देंगे  और  इन  पत्तनों  को  सहायता
 देंगे  ।

 जहाँ  तक  अन्तरदेशीय  जल  परिवहन  क्षेत्र  का  संबंध  यह  सम्मानित  सदन  भली-भांति
 जानता  है  कि  राष्ट्रीव  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  वे  अनुसरण  में

 भास्त  सरकार  ने  एक  जलमाग्ग  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घ्वेषित  कर  दिया  है  और  इसके  एक
 अधिनियम  भी  संसद  ने  पारित  कर  दिया  है  ।  और  फरक्‍्का  लाक  गेथ  को  चाल  करते  के  बारे

 में  अधिसूचना  जारी  की  राष्ट्रीय  जल  मार्गों  के  लिए  दस  नदी  और  नहर  प्रणालियों  का
 पता  लगाया  गया  है

 ।  एक-एक  करके  सिया  समतवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 कार्यकारी  .  दल  ने  ऐसी  पांच  प्रणालियों  को  राष्ट्रीय  जल  मार्म  घोषित  करने  की  सिफारिश
 की

 माननीय  सदस्य  श्री  एम०  कृष्ण  कुमार  ने  पद्चिम  तटवर्ती  नहर  को  राष्ट्रीय  जल
 बनाने  के  संबंध  में  प्रइन  उठाप्रा

 बताऊ  गा  कि  पश्चिम  तटीय  नहर  प्रणाली  कोचीन  से  लेकर  क्विलोन  तक  उन  प्रण  में  से
 है  जिसे  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 इस  योजता  अवधि  के  दौरान  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  जे  क्षेत्र  में  बिकास  कार्य  बहुत  तेजी

 से  हुआ  है  ।  प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना

 में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  लिए  कोई  आवंडूस
 नहीं  था  ।  दूसरी  प्रंचवर्षीय  योजना  3  लाख  रुपये  का  3  ५

 भावंटन  किया  ग्रया  तीसरी
 पंचवर्षीय  योजना  में  760  लाख  का  आवंटन  किया  गया 1  गया  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  तथा  सदन  को

 शामिल  करने  के  लिए  विचार
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 में  9000  लाख  रुपये  तथा  पांचवीं  में  2,492  लाख  रुपयों  का  और  छठी  योजना  में  4,500
 लाख  रुपयों  की  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया

 हमारे  द्वारा  घोषित  पहला.राष्ट्रीय  जल  मार्ग  इलाहाबाद  से  हल्दिया  तक
 भागीरथी  नदी  प्रणाली  इस  हिस्से  को  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 अब  अगर  थाप  इसे  तीन  हिस्सों  में  बांटें  तो  एक  हिस्सा  है  हल्दिया  और  फरवका  के

 बीच  का  |  इसके  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  की  स्वीकृति  सरकार  ने  दे  दी  है  और  इस  पर  कार्य

 किया  जा  रहा  इस  योजना  में  नदी  रक्षण  कार्य  तथा  मार्ग  निर्धारण  कार्य  सम्मिलित  हैं  ।

 इस  हिस्से  में  केन्द्रीय  अन्तदेशीय  जल  परिवहन  निगम  ने  नदी  सेवायें  चलाने  का  कार्य  पहले  ही

 शुरू  कर  दिया  फरक्‍्का  और  पटना  के  बीच  के  हिस्से  क ेलिये  390  लाख  की  लागत  की

 एक  योजना  हाल  ही  में  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  और  इस  पर  शीक्र  कार्य  शुरू  किया  जायेगा  ।

 जहां  तंक  इलाहाबाद  और  पटना  के  बीच  तीसरे  भाग  में  ऐसा  करने  का  संबंध  इसका
 और  आगे  अध्ययन  करना  आवश्यक«है  ।  और  नदी  सेवाओं  को  शुरू  करने  के  लिये  कुछ  और

 उपाय  करने  होंगे  ।  इस  हिस्से  के  लिये  डच  की  सहायता  से  10  करोड़  रुपये  लागत  की  एके
 प्रायोगिक  परियोजना  स्वीकार  की  गई  इसमें  4  करोड़  रुपये  डच  की  तरफ  से  तथा  6  करोड़
 रुपये  का  योगदान  हमारी  ओर  से  इस  योजना  में  सर्वेक्षण  करने  वाले  जलंयानों  की  खरीद

 ईकाइयों  में  सर्वेक्षण  करने  वाले  नौकाए  तथा  प्रशिक्षण  सम्मिलित  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  नंद  नदी  पर  अ  तर्देशीय  जल  परिवहन  के  मामले  को  उठाया

 है  ।  माननीय  सदस्य  को  सूचित  क़रना  चाहूंगा  कि  कोयले  जेसी  भारी  वस्तुओं  के  परिवहन  के

 लिए  होशंगाबाद  से  सागर  के  बीच  के  मार्ग  में  अतदंशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  बारे  में
 सम्भाव्यता  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  इस  योजना  में  भी  डच  विशेषज्ञों  की

 सहायता  ली.जा  रही  है  ।  .

 भारतीय  अतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  के  संबंध  में  प्रदन  पूछा  गया  है  ।  चूंकि  हम
 अतर्देशीय  जल  परिवहन  को  परिवहन  के  अन्य  साधनों  के  एक  विकल्प  के  रूप  में  व्यापक  स्तर

 पर  शुरू  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  यह  भारी  परिवहन  के  लिये  बहुत  सस्ता  है  भौर  प्रदूषण-मुक्त
 है  और  इसमें  कम  विद्यूत  की  जरूरत  है  ः  इसलिये  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  भारतीय

 भ  तर्देशीय  जल  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  जहां  तक  हमारा  संबंध  हमने
 इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  समिति  ने  सिद्धांत  रूप  में  इसकी  सिफारिश  भी  कर

 दी  है  और  प्राधिकरण  की  स्थापना  के  लिये  कानून  का  प्रारूप  तैयार  कर  लिया  गया

 विधि  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  इसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
 .  मैं  यह  भी  बताभा  चरहता  हूं  कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  के  50  जलपोत

 खरीदने  के  लिए  स्वीकृति  पहले  ही  दी  जा  चुकी  इस  योजना का  उद्देश्य  नियमਂ  की  एक
 तरफ  से  माल  ढोने  की  क्षमता  2.04  लाख  टन  से  बढ़ाकर  5.80  लाख  टन  बढ़ाना  था  ।

 भ  तर्देशीय  जल  परिवहन  के  बड़े  फायदों  को  विशेष  रूप  में  भारी  मात्रा  में  माल  ढोने  के

 मामले  में  जानने  के  साथ'ही  साथ  भर  तर्देशीय  जलन  परियहन  तिश्म  द्वारा  माल  ढोने  की  माँग  काफी

 बढ़  गयी  है  ।
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 सातवीं  पंववर्षीय  योजना  की  मांग  पूरी  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल

 वहन  निगम  की  क्षमता.इस  योजना  के  अन्त  तक  बढ़ाकर  |  2  लाख  टन  करने  बा  भ्रस्ताव  है  ।

 जहाजों  के  निर्माण  तथा  अन्‍्तर्राज्यीय  जहाजों  क्षी  मरम्मत  किए  जाने  सम्बन्धी  बढ़ती  हुई  मांग  को

 पूरा  करने के  लिए  इस  निगम  के  अन्तगंत  रांजबागान  डाक  यार्ड  को  आधुनिक  बनाय  जा  रहा

 जहां  तक  सड़क  यातायात  का  सम्बन्ध  जिन  महानगरों  कौ  आबादी  5  लाख  या  उससे

 है  वहाँ  लोगों  की  आवश्यक्रता  के  लिए  बस  व्यवस्था  की  सुविधा  है  ।
 दिल्ली

 तथा  अन्य  |

 कई  महानगरों  में  इस  सड़क  यातायात  का  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  इस  व्यवस्था  को  कोई  पूरक

 स्था  नहीं
 है  ।  े ॥

 जहां  तक  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  प्रगति  का  सम्बन्ध  1980-81  में  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  के  पांस  309  बसें  थीं  और  1984-85  में  हमारे  पास  5040  बसें  1980-81  में

 में  25.5  लाख  लोगों  ने  यात्रा  की और  1984-85  के  दौरान  यह  संख्या  बढ़कर  40.86  लाख

 हो  गई
 |

 मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  हू  कि  दिल्ली  परिवहन  तज़िगम  के  कार्य  बढ़  रहे  1980-81

 में  कुल  456  रूट  थे  ।  अब  660  रूट  यदि  आप  रूट  किलोमीटर  देखें  तो  1980-81  में  इसकी

 लम्बाई  8,570  किलोमीटर  थी  जबकि  1984-85  5  में  यह  बढ़कर  13,220  किलोमीटर  हो  गई

 दिल्ली  के  देनिक  यात्रियों  के  प्रति  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कायें  क्षेत्र  और  बस  सेवा  में  बहुत

 बढ़ोतरी  हुई  है  लेकिन  मैं  इस  मांग  से  सहमत  हूं  कि  अभी  इस  सम्बन्ध  में  और  काम  करने  की

 इयकता  है  क्योंकि  वर्तमान  बस  व्यवस्था  हमारे  दैनिक  यात्रियों  की  मांग  पूरा  नहीं  करने  में  असमर्थ

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  शाहदरा  से  लेकर  जनकपुरी  त़क  ई०  टी#बी०  प्रणाली  की

 जो  सिफाफिश  की  वह  विचाराघीन  है  तथा  दिल्‍ली  में  एम  वाहन  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में

 का  अध्ययन  भी  कियां  जा  रहा  इस  नई  व्यवस्था  से  दिल्‍ली  के  देनिक  यात्रियों  की  समस्या

 हल  हो  जायेगी  ।  श्रीनगर  तथा  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  इस  व्यवस्था  क्रा  अध्ययन  पहले  ही

 परिवहन  नीति  समिति  ने  पुरजोर  सिफारिश  की  है  कि  सड़क  यातायात  उपयुक्त
 और  सक्षम  बनाने  के  लिए  वतंमान  अधिनियम  को  बदलकर  एक  सुसंगत  विधान  लाया

 जैसी-कि  सभा  को  जानकारी  वतंमान  मोटर  परिवहन  अधिनियम  बहुत  पुराना  पड़  गया  है
 ओर  उसमें  कई  बार  संशोधन  किए  गये  सरकार  ने  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की

 रिश  स्वीकार  कर  लीं  है  तथा.कायंवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  उपबन्धों  बी
 जांच  करने  तथा  छन्हें  वर्तमान  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  बनाने  के  लिये  नौवहन  और  परिवहन
 मंत्रालय  ने  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया

 अखिल  भारतीय  पर्यटक  बस  परमिटों  के  दुरुपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  प्रशन  उठाया  गया
 है  ।  यह  प्रइन  परिवहन  विकास  समिति  में  भी  उठाया  गया  सभी  राज्यों  के  मंत्री  इसके  सदस्य

 उस  समिति  में  भी  इस  प्रइन  पर  चर्चा  को  गई  थी  और  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  अखिल
 भारतीय  पयंटक  बसों  के  परमिटों  को  बतंमान  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।
 उन्होंने  सिफारिश  की  कि  इस  सम्बन्ध  में  तरा।।धत  याजना  तयार  को  जानी  चाहिए  ॥  संशोधित
 प्रणाली  में  चालक  को  परमिट  देने  की  व्यवस्था  है

 जिसमें
 वह  बस  चलाने  के  लिए  न्यूनतम  पांच
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 जिनमें  उसका  निवास  स्थान  भी  शामिल  का  चयन  कर  सकता  तथा  जब  चाहे  अन्य
 राज्यों  में  भी  जा  सकता  हम  उस  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  की  बजाय  उसमें  सुधार  लाने
 का  प्रयत्न  कर  रहे  परिवहन  समिति  का  यह  भी  विचार  है|  कि  जब  तक  संशोधित
 प्रणाली  शुरू  नहीं  राष्ट्रीय  पर्यटक  परमिटों  को  संख्या  नहीं  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  परिवहन
 क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यही  कहना  महानगरों  के  लिए  एक  परिवहन  प्राधिकरण  बनाने  की
 सिफारिश  भारत  सरकार  ने  इस  संशोधन  के  साथ  स्वीकार  कर  ली  है  कि  जो  उप-नगरी  रेल  सेवा

 ट्रंक  रेल  सेवा  में  चलेगी  वह  सम्बद्ध  रेलचे  का  ही  अग  रहेगी  ।  इस  सिफारिश  के  कार्यान्वयन  के

 निर्देश  निर्माण  और  आवःस  मन्त्रालय  को  दिए  गए  हाल  ही  में  महानगरों  के

 यात  के  विभिन्‍न  पहलुओं  और  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  निर्माण  और  आवास
 मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  है  और  इसमें  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  के  सचिव  को  भी  शामिज्न  किया-गया  ज॑सा  कि  आप  जानते  संडक  यातायात  राज्य

 का  विषय  है  और  कार्यकारी  दल  जो  भी  निष्कर्ष  उसमें  वे  सिफारिशें  भी  शामिल  होंगी  जो

 राज्य  सरकारों  को  आगे  कायंवाही  करने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  सी०टी०  बी०  राष्ट्रीय
 परिवहन  नीति  आरम्भ  करने  संम्बन्धी  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  तथा  ज॑ंसा  कि

 मैंने  पहले  कहा  दिल्ली  में  हम  उस  व्यवस्था  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  करने  जा

 अब  जिस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  मुके  कहना  है  तथा  जिस  बारे  में  मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री

 व्यास  सथा  हम  सबकी  बहुत  रुचि  वह  क्षेत्र  है  सड़क  यातायात  ।  इससे  पहले  की  मैं  सड़क
 यातायात  के  सम्बन्ध  में  कहूं  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  बंलगाड़ी  के  सुधार  करने  तथा  बंलगाड़ी

 के  बिकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिश  के  बारे  में  एक  प्रइन  उठाया  गया

 था  ।  रोड  रिसचं  इंस्टीट्यूट  और  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  बंयलोर  ने  इस  सम्बन्ध  में

 शोध  कार्य  और  अध्ययन  किया  है  तथा  कई  उपयुक्त  डिजाइन  निकाले  हैं  तथा  इन  पर  अब  परीक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  एक  सूचना  देना  चाहता  माननीय  सदस्यों  की  जिस

 मुख्य  प्रइन  में  बहुत  रुचि  है  वह  है  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  दक्षा  तथा  खष्ट्रीय  राजपथ
 किलोमीटर  में  वद्धि  ।  वतंधान  स्थिति  यह  है  कि  इस  समय  देश  में  32000  किलोमीटर

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  हैं  और  राजमार्गों  की  कमियों  को  पूरा  करने
 के  लिए  4500  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होगी  ।  पुनः  यही  प्रइन  है  कि  नौ  मन

 तेल  होगा  न  राधा  नाचेगी  ।/  अतः  हमें  इसो  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  कई  मांगें
 की  गई  हैं  तथा  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  माननीय  सदस्थों  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  की

 यह  मांग  उचित  है  कि  राजमार्गों  को  राष्ट्रोय  राजमार्ग  घोषित  किया  जाए  तथा  कार्यकारी  दल
 उस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कुछ  सिफारिशें  कर  चुका  कार्यकारी  दल  ने  यह  मांग  की  है  कि
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  7500  किलोमीटर  राष्ट्रीय  मार्ग  बनाये  जायें  ।

 हाल  ही  में  लखनऊ  में  कुछ  बड़े  इन्जीनियरों  की  एक  बंठक  हुई  थी  और  उन्होंने
 इस  छाताब्लै  के  भन्‍्त  तक  के  लिए  भावी  योजना  तैग्रार  की  उस  भावी  योजना  के  अनुसार
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  66,000  किलोमीटर  लम्बाई  तक  बढ़ाया  जाना  बाहिए  |  स्थिति  यह  है  ।
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 --  की  -  शीत

 हमारी  बतंमान  स्थिति  यह  है  कि  हम  नहीं  जानते  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 के  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  को  योजना  आयोग  किस  ह॒द  तक  स्व्रीकार  करेगा  ।  सातवीं

 वर्षीय  योज  ता  की  समाप्ति  से  पूर्व  हमें  सब  कुछ  स्पष्ट  नहीं  हो  पाएगा  लेक्नि  निदिचत  रूप से  इस
 बारे  में  दो  विच्ारषारायें  एक  के  अनुसार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  किलोमीटर  लम्बाई  बढ़ाई

 जाए  और  दूसरे  वतंमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ब्यवस्था  में  सुधार  किया  जाए  ओर  उसको  कमियों  को

 दूर  किया  जाए  ।  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  हम  इस  समय  वतंमान  राष्ट्रीय  रा  त्र्मार्ग  न्‍्बयस्था  की
 >

 कर्मियों  को  दूर  करने  पर  बल दे  रहे  हैं  ।  .

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  और  उनके  रख-रखाव  के  लिए  घन  आवंटित  करने
 के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।

 ] L  हि
 हाई

 |
 थ्रो  गिर्मारी  लाल  व्यास  नए  नेशनल  हाई-बे  की  हमने  डिमान्ड  को

 उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  बताइए  |

 ]
 .

 श्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारो  :  मेरे  मित्र  मेरी  कठिनाई  नहीं  समभंते  ।  मेरी  कठिनाई  यह  है
 यदि  मित्रता  के  नाते  मैं  उनको  मांग  स्वीकार  कर  लेता  हूं  तो  मैं  मुशिकिल  में  पड़

 र्स्षि  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  और  राज्य  सरकारों  ने  जिन  सड़कां  को  सिफारिश  क  वे
 सब  योजना  भागीग  के  समक्ष  रखी  गई  हैं  तथा  योजना  भ्रायोग  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर
 विचार  करेगा  और  जब  तक  साततब्रीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अन्तिम  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हो  जाती
 मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  माननीय  सदस्थों  को  यह  गलतफहमी  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  के
 रख-रखाव  के  लिए  कोई  मानदंड  निर्धारित  नहीं  है  ।

 जब  हम  राष्ट्रीय  राजपथ  के  रख-रखाव  के  लिए  घन  का  आवंटन  करते  हैं  उस
 समय  हम  इन  बातों  पर  विचार  करते  उस  क्षेत्र  में  वर्षा  की  मात्रा  कितनी  उस  क्षेत्र  का
 भाग  जहां  पर  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  बना  हुआ  वह  कंसा  है  क्‍या  वह  पव॑ंतीय  क्षेत्र  है  अथवा
 रेतीला  क्षेत्र  भू-परत  किस  तरह  की  पथ  की  गहनता  कितनी  है  तथा  सडक  की  दक्षा  क्या  है
 इत्यादि  ।  हम  किसी  भी  जगह  सप्ट्रीय  राजपथ  के  रख-रखाव  तथा  विकास  के  आदि  के  लिए _
 भावंटन  करते  समय  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देते  हैं  ।

 यद्यपि  यह  मामला  पूरी  तरह  नौवहन  एवं  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  हैं  ,  परन्तु  मैं
 भी  कह  सकता  हूं  कि  सरकार  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गावों  में  सुविधाओं

 क॑  विस्तार  कार्यक्रम  को  पर्याप्त  महत्व  देती  तक  की  उपलब्धियों  के  सम्बन्ध  में  योजना
 लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  के  लगभग  अबादी  वाले  सभी  मांव  तथा  से
 तक  की  आब्रादी  वाले  50%  गावों  को  सभी  मौसमों  के  लिए  उपयुक्त  सड़कों  से  जोड़ा  जायेगा  ।
 इसके  लिए  आवंटित  घन  अन्य  कार्यक्रमों  क्रे  लिए  नहीं  दिया  जा  यह्‌  निर्णय

 यह

 गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  पर्याप्त  हुई  (
 व्यवधान  )  मैं  नहीं  समभता  कि मैं  इससे  अच्छा  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 न
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 a  '

 ',  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  आपने  1500  तक  की  जनसंख्या  सीमा  के

 कितने  गांवों  की  पूर्ति  कर  दी  है

 श्री  जियाउरंहमान  झंसारी  :  अरे  छो  डिए  भी  उसको  ।

 |
 '  ह

 माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  तथा  प्रो०  मघु  दण्डवते  जी  ने  भी  दूसरे

 हु।ली
 पुल  के  बारे  में  प्रघन  उठाया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  श्री  दास  मुन्शी  जी  ने  जो

 उत्तर  बिया  है  उससे  बेहतर  उत्तर  नहीं  दे  सकता  । ह
 श्री  नारायण  चोबे  :  उन्हें  मंत्री  बना  दीजिए  ।

 श्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  यह  मेरे  हाथ  में  नहीं  अन्यथा  मैं  आपको  मंत्री  नियुक्त
 कर  देता

 गिरधारी  लाल  व्यास  :  आप  कंसे  नियुक्त  कर  सकते  हैं  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  जियाउरंहमान  प्नन्सारी  :  यह  दूसरा  हुगली  पुल  राष्ट्रीय  परियोजना  नहीं

 है  अपितु  राज्य  परियोजना  है  ।  राज्य  परियोजना  के  लिए  केन्द्रोग्न  तरकार  सहायता  देती  है  ।  यह्‌
 कार्य  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  होता  है  ।

 जाते  हैं  फरिश्तों  के  कद्दे  पर  न  हम

 की  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मगर  यह  तो  पता  लगाईये  कि  बह  पैसा  इन्होंने  खर्च  भौ  किया
 या  नहीं  |  क्योंकि  हमको  संतोष  नहीं  हुआ'*“(व्यवधान  )

 ***  ;

 #
 क्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  मुझे  इस  तरह  की  कमेन्टरी  उत्तर देने  की आदत

 नहीं  है  ।  स्थिति  यह  है  कि  इस  पुल  के  लिए  हमने  राज्य  सरकार  को  सहायता  दी  यह
 रित  मानदण्डों  के  अन्तगंत  ऋण  के  रूप  में  दी  गई

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मैंने  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  परन्तु  मैंने  माननीय  सदस्य

 द्वारा  उठायी  गयी  मुख्य  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  उन  सदस्यों

 ग़ी  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  अत्यन्त  उद्देश्यपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  कहना  चाहता  हूं  र्कि

 मैं  नौवहन  तथा  यरिवहन  मंत्रालय  के  लिए  अधिक  आवंटन  के  लिए  योजना  आयोग  से  आग्रह
 करता  रहा  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ॥
 भो  गिरघारी  लाल  व्यास  :  माननीय  मंत्री  जी  यह  बतायें  कि  हमारे  सुझावों  के  बारे  में

 पेरवी  करेंगे  या  नहीं  ?
 -  भरी  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  भाप  हमारी  कर  रहे  हैं  तो  हम  आपकी  क्‍यों  नहीं  करेंगे  ?

 e
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 1.41  छः  ह

 भोपाल  गेस  विभीषिका  अध्यादेश +
 के  निरनुमोदन  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 र  .

 भोपाल  गैस  विभीषिका  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  में  कार्य  सूची  की  मद  संख्या  ।0  और  11  को  लिया  ज़ायेगा

 जिसके  लिए  तीन  घंटे  आवंटित  किये  गये  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  अपना  संकल्प
 हु

 प्रस्तुत  कर  ।

 ली  सी०  जंगा  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू
 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  20"  1985  को  प्र्यापिंत  भोपाल  गैस  विभीषिका

 1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्यांक  1)  का

 निरनुमोदन  करती  है  ।”
 °

 सभापति  हमारे  सामने  जो  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किया  गया  बिल  रखा  गया

 इसमें  भोपाल  में  जो  गैस  कांड  में  लोग  पीड़ित  हुए  हैं  और  मरे  उनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की

 ओर  से  कोर्ट  में  लड़ने  के  लिये  अधिकार  लियर  जा  रहा  है  ।

 इसमें  तीन  क्लाजेज  ऐसे  हैं  जिनके  बारे  में  साफ  तौर  से  नहीं  बताया  गया  है  कि  किस

 उद्देशय  से  सरकार  इस  बिल्न.को  लाई
 ॥  ह

 इसमें  आपने  ओब्जेजक्टिव  में  बताया  है

 |  .
 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  चितित  रही  है  कि  विभीषिका  के  शिकार  व्यक्तियों

 के  हितों-का  पूर्णतया  संरक्षण  किया  जाये  और  विभीषिका  से  उद्भूत  या  उससे  संबंधित  मृत्यु  या
 बेयक्तिक  क्षति  के  लिए  प्रतिकर  या  नुकसानी  के  लिए  या  उससे  उद्भूत  या  डससे  संबंधित  अन्य

 विषयों  को  बाबत  दावों  के  संबंध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  साम्यापूर्ण  रूपश्से  और  दाबेदारों  के

 सर्वोत्तम  हित  में  कार्यवाही  को  जाये  ।

 )
 «

 यह  सरकार  चाहती  है  कि  जी  जनता  हुई  अं  गहीन  हुई  जो  बीमार  पड़े
 उनकी  तरफ  से  जल्दी  से  जल्दी  कोशिश  हो  कि  ड्रनके  केस  कोर्ट  ले  जाकर  उनकी  तरफ  से

 *
 लड़कर  उनक़ो  पेसा  दिलाने  की  कोशिश  हो  ।  ..

 मैं  कहना  ग्रह  चाहता  हू  कि  इस  तरह  के  मल्टीनेशनल्स  और  भी  हैं  जानते  हैं  कि

 ,  यूनियन  कारबाइड  वाले  कंसे  व्यक्तित  सारी  दुनिया  उनके  उद्योग  हमारे  भारत  देश  में
 भौ  कई  जगह  हैं  ।  हमको  कल  ही  पता  चला  कि  दिल्ली  की  श्रीराम  फर्टिलाइजसे  फैक्टरी  में  भी
 यही  हाल  हो  रहा  '

 दो  तीन  दिन  से  पेपरों  में  यही  नजंर  भा  रहा  है  कि  हैदराबाद  के  बाज  में  भी  कई

 >
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 ऐसी  फंक्टरी  हैं  और  वहाँ  के  लोग  इनसे  डर  रहे  हैं  |  भारत  देश  में  ऐसी  फैक्टरियों  के लोग  भोपाल

 गैस  कांड  से  डरे  हुए  तेलुग्‌  पेपर  में  दिखाई  देता  है  कि  सौकेड  भोपाल  इज  गोइंग  टू  हैपन  इन

 हैदराब।द  ।
 ह

 area  भारत  टोबंको  दिल्‍ली  की  श्रीराम  फर्टिलाइजसं  लक्ष्मी  स्टार  फैक्टरी

 गोल्डन  टोबको  कंपनी  हैदराबाद  आदि  कई  ऐसी  फंक्टरी  हैं  जो  हमारे  भारत  देश  में  हैं  ओर  उनमें

 भारतवासी  भी  हैं  और  मल्टी  नेशनल्ज  भी  हैं  ।
 |

 ह
 ह

 यूनियन  कारबाइड  कम्पनी  बम्बई  में  भी  भोपाल  में  भी  है  ।  भोपाल  में  क्लोराइड  कई
 टन  सिफ  दो  टन  गैस  के  बारे  में  बताया  गया  है  जोकि  घटना  2  और  3  दिसम्बर  को  अगर

 14  तारीख  को  होती  तो  क्या  करते  ?  उसका  काम  लेने  के  लिए  हमारी  सरकार  तेयार  कर  रही
 उसके  लाइसेंस  को  रद्‌द  नहीं  कर  रही  आगे  चलकर  ऐसे  गैस  कांड  नहीं  होंगे  ऐसी  गारंटी

 नहीं  दी  जा  रही  है  ।  जब  हम  अपने  देश  में  नई  टैक्नॉलाजी  अपनाकर  विदेशी  टैक्नॉलाजी  से

 खाने  बनाते  या  लाइसेंस  देते  हैं  तो  हमें  उस  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए-कि  उससे

 कोई  नुकसान  तो  पहुंचने  वाला  नहीं  इस  बिल  में  इस  बारे  में  कोई  भी  डल्लेख  महीं  किया  गया

 यह  सामग्रीविहीन  है  ।  इसको  अमेरिका  की  कोर्ट  में  लेना  अमेरिका  के  वकीलों  की  सलाह
 लेनी  चाहिए  ।  इसके  बारे  में  अमेरिका  के  एडवोकेट  क्‍या  बोले  क्या  सलाह  ली  इसका  पता

 नहीं  वहाँ  कॉज  आफ  ऐक्शन  क्‍यों  भोपाल  में  इंडिया  में  अब  अमेरिका
 जाकर  हम  कंसे  लड़  सकते  हैं  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  वहां  हो  सकता  है  जहां  प्रतिवादी  रहता  है  ।
 करी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  परन्तु  उन  पर  मुकदमा  यहाँ  चलाया  जाना

 ५.

 आप  कहते  हैं  कि  पैसे  हम  अमेरिका  से  ले  सकते  मगर  अमेरिका  में  लोग  हमारा  मजाक

 उड़ा  रहे  अमेरिका  की  कोर्ट  ज्यादा  पँसा  इसलिए  वहाँ  लड़  रहे  इस  प्रकार  का

 मजाक  हिन्दुस्तान  में  और  बाहर  हो  रहा  है  ।

 ]  ...
 उनका  कहना  है  कि  भारत  सरकार  अमरीका  में  मुकहमा  चलाना  चाहती  है  क्योंकि

 रीका  में  क्षतिपूर्ति  अधिक  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  उसे  भारत  में  बदलना  चाहती  है  ।  समाचार

 पत्रों  में  हम  यही  पढ़ते  आये  हैं  ।
 *  हि

 अभी  तक  पेपरों  में  पढ़ा  उसके  कारण  कई  जगह  कई  लोग  मारे  गये  हैं  ।  पूरे  तौर
 पर  इस  बिल  में  इसका  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  इसमें  दो  असपेक्ट्स  पैसा  लेने  के  बाद  दूसरा ”
 क्रिमिनल  ऐक्शन  क्‍यों  नहीं  लिया  जा  रहा  इसके  बारे  में  क्‍या  सोच  रहे  जो  मारे  गये  हैं
 सिर्फ  उनके  पैसे  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।  जिन  लोगों  के  प्राण  गये  हैं  उनके  बारे  में  क्रिमिनल  ऐक्शन

 '
 के  नियम  नहीं  कर  लॉ  में  प्रावधान  नहीं  कर  इसके  बारे  में  किसी  एडवोकेट  से  नहीं

 पूछ  सकते  ।-

 वा
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 प्रदेश  और  केन्द्र  सेंस  इसके  बारे  में  वह  अपनां  उत्तरदायित्व

 अपनी  सरकार  के  ऊपर  और  मध्य  प्रेदेश  सरकार  के  ऊपर  अ  र  स्टेट  गवनमेंट  के  ऊपर  लादने  की

 हो  रही  है|  लाइसेंस  क्‍यों  सेक्शन  नहीं  किया  गया  जिस  वक्‍त  लाइसेंस  संक्‍्सन  किया  है

 उसकी  जाँच  करनी  चाहिए  और  इण्डस्ट्री  जो  ठप्प  होता  उससे  क़्या  नुकसान  इस

 प्रकार  की  बातों  से  इसको  बिना  मध्य  प्रदेश  और  केन्द्र  सरकार  लाइसस  संकक्‍्शन  इसलिए

 यह  लाइसेंस  देना  गुनाह  हम  तो  जानते  हैं  कि  यह  कम्पनी  ऐसी  है  जो  रिसर्च  के  द्वारा  नयी

 तैयार  की  हुई  दवाइयों  को  तैयार  करने कै  बजाय  और  कृमिनाशक  दवाइयां  तेयार  करने  के  बजाय

 .  कंमिकल्स  त॑यार  कर  रही  यह  कम्पनी  दू  मच  इन्टेलिजेंस  से हमको  धोखा  देने  को  के  कर  रही

 थी  ।  इससे  बचाने  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  था  ।  भोपाल  गस  कांड  के  लोगों  को  देखकर  हमको

 ऐसा  अनुभव  हु  कि  जिस  प्रकार  से  नागासाक्रो  पर  जब  एटम  बम  का  प्रयोग  हुआ  उस  समय

 बहां  के  लोग  जिस  प्रक्रार  से  उससे  पीड़ित  हुए  डसी  प्रकार  से  यहां  भी  काई  तो  पेट  के  दर्द  से  मर  है

 रहा  कोई  नाक  के  दर्द  से  मर  रहा  कोई  आंखों  से  पानी  निकलने  से  परेशान  हो  रहा

 कई  कई  तरह  की  बीमारियां  वहाँ  लोगों  को  हो  रही  उससे  उत्रको  बचाने  के  लिए  कोई  ऐसी

 दवा  नहीं  मिल  पा  रही  है  ।  भोपाल  मे  जाकर  देखें  तो  अस्पताल  के  सामने  पेशेंट्स  पड़े  हुए  हैं  ।

 मेडिकल  बोर्ड  ने  सोडियो-क्यूओ-सल्फेट  नाम.की  दवा  के  लिए  रेक्मेंडेशन  किया  लेकिन  उसका

 इस्तेमाल"नहीं  किया  जा  रहा  उस  दवा  को  डाक्टर्स  नहीं  दे  रहे  इसीलिए  वहां  पेशेंट्स
 परेशान  सरकार  इस  दवा  के  बारे  में  क्या  कर  रही  है  यह  हमें  बताना  चाहिए  यह
 जो  कम्पनी  है  इस  कम्पनी  का  भागे  चलकर  होने  वाला  है  ?  उनका  जो  विष  पदार्थ  है  वह
 अभी  भी  वहां  पर  है  ।  90  टन  कक्‍्लोरिन  अभी  भी  वहां  पर  ।  इसके  बारे  में  हमें  सोचना  होगा  ।

 इस  बिल  में  स्पेशल  कोट स  बनाने  के  बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  है  ।  कई  हजार  लोग  वहां
 मर  गए  ।  कोई  तो  धान  के  फील्ड  कोई  गेहूं  की  फील्ड  कोई  रेल  कोई  बस  में  मर

 कितने  ह  लोग  जगह-जगह  मर  गए  ।  अमेरिका  के  एटार्नी  और  कई  विदेशी  वकील  वहां  आए  और

 बहां  के  लागा  से  वकालतनामा  भरत्रा  कर  ले  गए  ।  आप  लागो  ने  उसको  रांकने  के  लिए  क्‍या
 किया  ?  जिस  वक्‍त  ब्रिंदेशी  लोग  आकर  इस  प्रकार  का  काम  कर  रहे  थे  तो  जनता.को  समंभाना

 चाहिए  था  कि  ऐसा  करने  को  जरूरत  हम  इस  काम  को  करन  वाले  ऐसे  कुछ  केसज
 अमेरिका  की  भदालतों  में  चल  रहे  उसके  बारे  म  आप  लोग  क्या  कर  रहे  यह  भी  बताना
 चाहिये  था  ।  इसके  लिये  स्पेशल  कोट  स  बनाई  जानी  चाहिये  भौर  इण्डिया  में  इसका  दाबा  चलाना
 चाहिये  ।  मध्य  प्रदेश  में  यह  कोट  स  होनी  चाहिए  और  हाई  कोर्ट  का  जज  उसमें  होना

 सुप्रीम  कोर्ट  में  उसको  अपील  करने  की  गुजाइश  होनी  चाहिए  ।  अमेरिका  में  जाने  से  पंसा  ज्यादा
 इस  प्रकार  की  आशा  करके  दूर  में  जाकर  दावा  करना  ठीक  नहीं  इसके  लिए

 स्पेशल  कांटू  स  बनानी  चाहिए  ।  इस  बिल  में  इसके  लिए  कहीं  कोई  चर्चा  या  -  प्राविजन  नही  है  ।

 भागे  चलकर  भी  ऐ  ना  हो  सकती  है  ।  इसलिए  इसके  लिए  उपाय  होना

 की  इसीलिए  यहू  बिल  अपूण  है  और  मैं  इसका  विरोध  करने  के  लि  ए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 श्री  वीरेन््र

 प्रस्ताव  करता  हूं  ह॒
 (

 148  रे

 सी  रस
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 -  ——_ —  जन  ग्ज्ण्

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भोपाल  गंस  विभाषिका  से  उद्भूत  होने  वाले  या

 उससे  सम्बन्धित  दावों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  साम्यापू्णं  रूप  से  और  दावेदारों

 के  सर्वोत्तम  हित  में  कार्यवाही  की  केन्द्रीय  सरकार  को  कतिपय  शक्तियां  प्रदान  करने  के  लिए
 और  उसके  आनषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  2  तथा  3

 1984  को  भोपाल  में  गेंस  रिसावे  के कारण  जो  भयंकर  विभीषिका  हुई  उससे  सभी  परिचित  हैं  ।
 सभा  सरकार  के  इस  सम्बन्ध  में  उसके  दृढ़  इरादे  से  भी  अनभिज्ञ  सरकार  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहती  है  कि  भोपाल  गैस  विभीषिका  से  उदभूत  होने  वाले  या  उससे  सम्बन्धित  दावों  के

 सम्बन्ध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  से  साम्यापूर्ण  रूप  से  और  दावेदारी  के  सर्वोत्तम  हित  में

 वाह्दी  की  जाये  ।
 '  इस  इरादे  को  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  कानूनी  स्थिति  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  किया

 मया  तथा  यह  अनुभव  किया  गया  कि  इन  दावों  की  भ्रक्रियां  चलाने  के  लिए  कुछ  विशेष  उपबन्ध  किए
 जाने  की  आवश्यकता  है  ।  तदानुसार  भोपाल  गैस  विभीषिका  अध्यादेश  1985
 20  1985  को  जारी  किया  गया  ।  उक्त  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापन  के  लिए  एक  विधेयक

 .15  1985  को  राज्य  सभा  में  पुर:स्थापित  किया  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता

 हूकि  राज्य  सभा  ने  इस  विधेयक  को  बिना  संशोधनों  के  18  1985  को  पारित  कर

 दिया  |  विधेयक  को  अब  इस  सभा  में  विचार  के  लिए  भेजा  गया  है  ।
 संक्षेप  इस  विधेयक  द्वारा  सरकार  को  भारत  में  तथा.भारत  के  किसी  भी  व्यक्ति

 जिसने  इस  विभीषिका  के  सम्बन्ध  में  दावा  किया  है  अथवा  दावे  करने  का  पात्र  प्रतिनिधित्व

 करने  का  एकमात्र  अधिकार  प्राप्त  होता  है  कि  वे  कोई  मुकदमा  दायर  कर  सके  अथवा  विधेयक  के
 खण्ड  3  के  अनुसार  कोई  समभोता  कर  सके  ।

 विधेयक
 में

 विभीषिका  के  शिकादू  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  आयुक्त  की  नियुक्ति  के

 लिए  तथा  दावों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  आवदंयक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  स्क्रीम  का

 उपबन्ध  है  ।  ऐसी  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ऐसे  दाबों  के  प्रशांसन  के  सम्बन्ध  में  होने  वाले '
 कामों  को  पूरा  करने  के  लिए  विधि  का  सृजन  दावों  की  तुष्टि  के  लिए  प्राप्त  किसी  रकम

 का  संबितरण  के  रूप  में  उपयोग  की  व्यवस्था  है  ।  ऐसी  तेयार  की  सभी  स्क्रीमों  को  संसद  के  दोनों

 सदनों  के  समक्ष  रखने  की  भी  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 हु

 मुझे  विश्वास  है  कि  उन  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसके  कारण  ऐसा  विधान  ब्नाना
 आवश्यक  हो  गया  है  विधेयक  के  राज्य  सभा  की  भांति  सदस्यों  का  समर्थन  मिलेगा  ।  मैं  पिचेयक
 को  सभा  में  जिचारार्थ  रखता  हूं  ।

 ५.सैंभाषति  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  ।

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  20  1985  को  प्रख्यात  भोपाल  गैस  विभीषिका

 )  1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्यांक  1)  का

 ..  निरनुमोदन  करती

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भोपाल  गैस  विभीषिका  से  उद्‌भूत  होने  वाले  या  *
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 -++  जज
 या  उससे  सम्बन्धित  दावों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  साम्यापूर्ण रूप

 से  और

 दारों  के  सर्वोत्तम  हित  में  कार्यवाही  की  केन्द्रोय  सरकार  को  कतिपय  दाक्तियां  प्रदान  करने
 के  लिए  और  उसके  आनुषगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 ह ः
 झो  डो०  बी०  पाटिल  :  सर्वप्रथम  मैं  इस  विधेयक  का  तथा  इस  विधेयक  को

 लाने  के  लिए  सरकार  के  इरादे  का  स्वागत  करना  चाहुंगा  ।  यह  अति  आवश्यक  है  कि  जो  लोग
 कष्ट  मेल  रहे  हैं  या  जिनको  कष्ट  पहुंचने  की  सम्भावना  है  उन्हें  तथा  म॒तकों  के  रिश्तेदारों  को
 सहायता  मिलनी  चाहिए  ।  इसी  प्रश्नोजन  के  लिए  यह  विधेयक  सरकार  द्वारा  लाया  जा  रहा  है  ।

 लगभग  2500  लोग  मारे  गये  हालांकि  यह  संख्या  भी  ठीक  नहीं  ठीक  हो  ही  नहीं  सकतो  ।  .
 इस  विभीषिका  के  कारण  हजारों  ही  नहीं  बल्कि  लाखों  लोग  कष्ट  उठा  रहे  जब  हम  इस

 के  कारण  हुई  बाढ़  तथा  तूफान  जैसी  ब्रिपत्तियां  आतो  हैं  और  उन  पर  तो  किसी  का
 जोर  नहीं  ।  इन  विपत्तियों  में  हजारों  जाने  चली  जाती  हैं  तथा  उन  मामलों  में  भी  सरकार  ने
 पीड़ितों  तथा  उनके  सम्बन्धियों  को  मदद  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  युद्ध  से  आघात  पहुंचने  जैसी
 ओर  भी  मनुष्य  द्वारा  खुद  पैदा  की  गई  विपत्तियां  इन  मामलों  में  कोई  भी  मदद  नहीं  कर
 सकता  ।  आजकेल  ईरान  तथा  इराक  में  लड़ाई  चल  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  उप्षमें  हस्तक्षेप
 करने  को  कोशिश  की  है  परन्तु  हमने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  यह  लड़ाई  हो  रही
 है  ।  मनुष्य  ने  यह  विपत्ति  खुद  पैदा  की  व्पित्ति  मनुष्य  केवल  छत्पन्न  ही  नहीं  की  बल्कि
 कुछ  लोगों  की  आपराधिक  असावधाती  के  कारण  इसमें  लाखों  लोगों  की  जाने  चली  लाखों
 लोग  कष्ट  उठा  रहे  हैं  तथा  लाखों  कष्ट  उठायेंगे  ।  इससे  कितना  नुकसान  हुआ  है  इसको  अन्दाजा

 :  अ्रभी  नहीं  लग  सका  है  क्योंकि  विशेषज्ञों  तथा  की  राय  में  इमसे  जो  लोग  प्रभावित  हुए उन  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  तथा  असर  काफी  सम  तक  चलता  रहेगा  ।  गेंस  रिसाव
 का  र  1984  को  हुआ  ।

 |  है  हबाउ

 2.00  म०  प०

 जो  गंस  रिसी  थी  वह  बहत  ही  जहरीली  तथा  खतरनाक  गैस  जिसे  मिथायल
 साइनेट  कहते  हैं  तथा  छोटे

 रूप
 में  इसे  कहते  यह  विभीषिका  भोपाल  स्थित  यूनियन

 काबुबाइड
 संयन्त्र

 में  हुई
 ।  इस,से  सम्पत्ति  तथा  जानों  की  लगातार  भारी  क्षति  हो  रही  है  ।  ऐसा  सुना

 गया  है  कि
 इस  बविभीषिका  के

 बाद  लाखों
 लोग  भोपाल  छोड़  गए  ।  कितने  लोगों  को  इससे  नुकसास

 पहुंचा  है  यह  ठोक  तरह  से  नहीं  पता  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जातमा  चाहूगा  कि  क्‍या  यह  जानने का  प्रयास  किया  गया  है  कि  इस  विभीषिका  से  कितने  लोगों  को  नुकसान  पहुंचा  कितनों  को  अभी ओर  नुकसान  हो  सकता  क्योंकि  शुरू  में  युनियन  कारबाइड  के  विशेषज्ञों  तथा  भारत  स  रकार  के अधिकारियों  द्वारा  यह  कहा  जा  रहा  था  तथा  तक॑  दिया  जा  रहा  था  कि  इस  प्रकार  की  गँस  से
 को  क्षति  होते  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  परन्त  स्तव  में  इससे  बहुत  बड़े  पैमाने

 शरीर  को  क्षति  पहुंची  है  ।  इ  |
 है  तथा  मैं  सरकार

 $
 की

 oo
 डे

 हा  तथा  हैं
 ते  सरकार का  ध्यान  इस  ओर

 न्ग

 ae
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 6  1907  )  भोपाल  गैस  विंभीषिका  विधेयक

 आनकर्षित  करना  चाहंगा  कि  यह  पता  लगाया  जाए  इससे  कितने  लोग  प्रभावित  हैं  ।  यह  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  जारी  किया  है  कि  जो  लोग  इस  विभीषिका के  बाद
 छोड़  गए  हैं  तथा  जिन्होंने  जाते  हुए  अपनी  चल  सम्पत्ति  को  बेच  दिया  वे  उस  सम्पत्ति

 के  उचि  त॒  दाम  लेने  के  हकदार  यदि  वह  सम्पत्ति  उन्होंने  कम  दाम  में  बेची  इसका  मतलब

 है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  यह  है  कि  इस  आपदा  के  बाद  बहुत  से  लोग  भोपाल  छोड़

 गए  हैं  |  यह  मध्य  प्रदेश  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  भी  जिम्मेदारी  है  कि  वे  यह  पता  लगायें
 वे  लोग  कहां  चले  गए  हैं  ।  जहूं  कहीं  भो  वे  लोग  गए  होंगे  बिना  किसी  सहायता  के  कष्ट  भोग

 रहे  होंगे  । इसके  लिए  किसको  जिम्मेदार  ठहराया  जाए  ?  मैंਂ  बह  कहूंगा  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार

 को  इसके  लिए  जिम्मेवार  ठहराया  जाए  ।  क्योंकि  यह  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  जिम्मेदारी  थी  कि

 यह  पता  लगाए  कि  कौन  लोग  चले  गये  हैं  तथा  उन  लोगों  के  बारे  में  जरूरी  पूछताछ  भी  की

 जाती  ।
 इस  प्रकार  से  जड़े  नुकसान  हुआ  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  बहुत  मधिक  इतना

 अधिक  है  कि  इससे  अनेक  ब्यक्तियों  के  गुर्दे  तथा  शरीर  के  अन्य  अंगों  की  बहुत  भारी

 क्षति  हुई  है  विशेषज्ञों  न ेबताया  है  कि  इससे  कुछ  लोगों  के  स्तायुतंत्र  पर  भी  बुरा  असर

 पड़ा
 है  |  इसको  पर्याप्त  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 इसीलिए  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  क्योंकि  सरकार  सम्बन्धित  कम्पनी
 क्षति  के  लिए  तथा  मुआवजा  वसूली  के  लिए  मुकंदैमा  चलाने  हेतु  एक  विधेयक  लाने  का  प्रस्ताव

 कर  रहो  यह  उतना  आसान  नहीं  है  ।  जबकि  सरकार  यह  आशा  कर  रही  है--तथां  मन्त्री  जी
 ने  भी  खुले  शब्दों  यह  कहा  है  कि  वे  यूनियन  कारबाइड  निगम  को  न्यायालय  में  नले  जाकर

 उससे  बाहर  समक्रौता  करने  का  प्रयास  करेंगे--मेरे  विच्ञार  से  यह  सम्भव  नहीं  हैं  क्योंकि  निगम
 के  अध्यक्ष  श्री  एन्डरसन  ने  बहुत  पहले  इस  सम्बन्ध  में  अपना  बयान  दिया  केकल  बयान  ही  नहीं

 बल्कि  उन्होंने  यह  संकेत  भी  दिया  था  कि  तोड़-फोड़  भी  इसका  कारण  हो  सकता  है  |  मेरे  विचार

 से  यदि  इसमें  तोड-फोड़  जरा  भी  साब्नित  हो  जाये  तो  सरकार  मुआवजे  की  हकदार  नहीं
 जिसका  अब  दांवा  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  भोपाल  में  यूनियन  कारबाइड  संयन्त्र  की

 असावधानी  साफ-साफ  साबित  करनी  जिसका  यहां  हवाला  ही  नहीं  दिया  गया  ।  इस  विधेयक
 में  भोपाल  के  यूनियन  कारबाइड  संयन्त्र  या  यूनियन  कारबाइड  निगम  की  असावधानी  के  बारे  में

 छ  भी  नहीं  कहा  गया  ।  यदि  सरकार  इस  सचाई  को  साबित  नहीं  कर  सकी  कि  यह  विभीषिका

 असावधानी  के  कारण  हुई  तो  जो  लोग  मारे  गए  हैं  या  जो  इससे  प्रभावित  हैं  उनके  लिए
 सरकार  मुआवजा  लेने  की  हकदार  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  में  यह्‌  शामिल  करंना  अति  आवश्यक  है
 कि  यह  दुघंटना  केवल  भोपाल  स्थित  यूनियन  कारबा।इड  संयन्त्र  की  असावधानी  के  कारण  हुई  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  सम्बन्धਂ  है  यह  निराशाजनक  बात  है  ।  इन  तथ्यों  पर

 विचार  करते  हुए  कि  इससे  प्रभावित  अधिकांश  लोग  जीवन  के  हर  क्षेत्र  जिनमें  संभोग  भी

 _  शामिल  आनन्द  लेने  में  अयोग्य  हो  गये  यहां  तक  कि  यह  अति  चिन्ताजनक  लाखों  लोग

 दिमागी  तथा  रिक  तौर  से  कष्ट  झेल  रहे  हैं  ।  उनके  शरीर  के  सभी  अग॒  प्रभावित  हुए
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 इसकी  पूरी  जांच  नहीं  कीं  उही  है  कि ॥/  ही  है  कि  कुछ  महीनों  पर
 महीनों  पश्चात  उनकी  क्या  स्थिति  होगी  ।  समाचार

 *
 पत्रों  में  यह  दिया  गया  है  क्रि  प्रभावित  व्यक्तियों  में  से  कुछ  को  जांच  के  लिए  बम्बई  के  सेन्ट  जाज

 अस्पताल  में  भेज  दिया  गया  है  ।  इस  जांच  के  दौरान  कुछ  बहुत  ही  चिन्तजनक  तथ्य  सामने

 भाए  यदि  उन  तथ्यों  पर  विचार  किया  जाए  तो  प्रभावित  व्यक्तियों  को  होने  वाली  क्षति  की

 मात्रा  बहु  न  अधिक  होगी  ।  वे  अपने  प्रें  जीवन  के  लिए  अयोग्य  हो  यदि  बात  ऐसी  है  तो

 फिर  समस्या  इस  बात  की  है  कि  इसका  हल  क्या  हो  ।  उनकी  जिन्दगी  खतरा  है  |

 सरकार  को  इस  पर  अति  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  तथा  इसे  छोटी-मोटी  बात  नहीं

 समभनी  चाहिए  ।  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद  तथा  विश्व  के  अन्य  डःक्टरों  ने  यह  पता

 लगाया  है  कि  मिक  के  अलग  होने  तथा  फटने  से  प्रभावित  लोगों  के  शरीर  में  साइनाइड  का  जहर

 फँल  सकता  शुरू  में  कम्पनी  के  प्रवन्धकों  तथा  सरकारी  अधिकारियों  ने  यह्‌  तक  दिया  था  कि

 2  तथा  3  दिसम्बर  रिसी  इस  दृषित  गेस  में  साइनाइड  के  जहर  का  असर  नहीं

 होगा  ।  हम  जानते  हैं  कि  साइनाइड  विश्व  का  सबसे  अधिक  जहरीला  पदार्थ  विभीषिका

 के  कारण  एक  प्रकार  की  गँस  रिसी  जिसे  मिक्र  कहा  गया  है  ।  इस  मिक्रु  के  अलग  होने  तथा  फटने
 से  जिन  लोगों  के  इस  गैस  से  प्रभावित  होने  की  सम्भावना  हो  उनमें  साइनाइड  जहर  फैल  *

 सकता  इसका  मतलब  है  जो  गैस  2  तथा  3  तारीख  को  रिसी  वह  उतनी  ही  खतरनाक  थो

 जितनी  की  साइनाइड  ।  यदि  ऐसा  है  तो  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  मामले  में  क्या  किया  जा  सक्  ता

 है  ।  सरकार  यूनियन  कारबाइड  पर  भारत  में  या  अमरीका  में  मुकदमा  चलाने  पर  विचार  कर

 रही  कम्पनी  इतनों  आसानी  से  जिम्मेद्वारी  स्वीकार  नहीं  करेगी  क्‍योंकि  उन्होंने  किसी  प्रकार
 के  तोड़-फोड  के  कारण  ऐसा  होने  का  संकेत  दिया  यह  कहा  गया  कि  गैस  का  रिसाव  दूषित  पानी
 के  कारण  हुआ  होगा  ।  लेकिन  यूनियन  का  रबाइड  अध्यक्ष  श्री  एन्डरसन  ने  कहा  कि  यह  संभव  न  हीं  है
 कि  रिसाव  के  मुख्य  कारण  जल  प्रदूषण  से  थह  दुधंटना  हुई  थी  ।  इन  सैभी  तथ्यों  पर  विचार

 हुए  सरकार  को  संयंत्र  के  प्रबन्धक  को  असावघानी  लगाने  के  बारे  में  सतक॑  र  हना
 चाहिए  ।  जब  तक  अंसावघानी  प्रमाणित  नहीं  की  जाती  है  तब  तक  सरकार  क्षति  के  लिए  मआ  बजा
 मांगने  की  हकदार  नहीं  होगी  ।  क्षति  कितनी  हुई  इसके  बारे  में  यहां  नहीं  गया  है  और
 इसको  यहां  बताया  नहीं  जा  सकता  है  ।  विधेयक  में  यह  की  गई  एक  योजना  इस  बारे
 बनायी  जाएगी  तथा  इस  योजना  में  हर  बात  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत
 हूं  कि  योजना  में  सभी  बातों  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  लेकिन  प्रभावित  लोगों  के  बारे  में  पता
 लगाने  के  लिए  योजना  में  किसी  भी  बात  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  योजना  के  बारे  में
 विस्तृत  रूप  से  नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  योजना  में  प्रभावित  लोगों  का  पता  लगाने  के  ब्ए  में
 किसी

 तंत्र की स्थापना की व्यवस्था नही की-गई है और जब तक हम वास्तव में ब्रभावित लोगों का पता लगाने की स्थिति में नहीं होते तब तक प्रभावित लोगों के लिए लिए संभव नहीं है । जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश भोयाल नगर निगम के भन्तगंत आने वाले सभी क्षेत्र शामिल किए गए थे । इसका अर्थ यह हुआ कि संयंत्र के पास रहने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि संयंत्र से व्यक्ति इससे प्रभावित हुए दावा करना संरकार के जारी किया था तो «इसमें र या ० कि०मी० तक के अन्दर रहने वाले 3 ६) हैं तो विशेष दु:खद, घटना द्वारा कितने लोग प्रभावित हुए हैं उनके बारे में तथ्यों का पता लगाना बहुत आवदयक इस बारे में
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 कम्पनी  के  रवेया  और  इन  सभी  तथ्थों  पर  विचार  करते  हुए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  जहां  .
 तक  इस  दुःम्द  घटना  का  संबंध  है  वह  सावधान  रहे  तथा  इसके  लिए  सुस्पष्ट  बधान की  व्यवस्था

 करे  ।
 मैंने  विधेयक  में  कुछ  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  है  लेकिन  इन  संशोधनों  को  पेश  ब  ररने  के

 लिए  शायद  मैं  इस  सदन  मैं  नहीं  हूंगा  क्‍योंकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुछ  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  हैं  और

 मुझे  शाम  5.30  बजे  तुरंत  जाता  पड़ेगा  ।  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  कुछ  संशोधन  लाना  चाहता  हूं  जिन
 पर  विचा

 र  किया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  राज्य  सभा  ने  इस  क्थियक
 को  बिना  किसीं  संशोधन  के  पारित  किया  है  लेकिन  मैं  कुछ  संशोधनों  के  बारे  में  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  असावधानी  को  प्रमाणित  क्रना  होगा  ।  विधेयक  मेंविधेयक
 में  इसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  और  इसलिए  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  में  इसकी

 व्यूवस्था  होनी  चाहिए  ।  ु
 इसके  अतिरिक्त  मैं  विधेयक  के  की  ओर  माननीय  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  दिल  ता  हूं  !  इसमें  कहा  गया  है  ५

 भोपाल  गैस  विभीषिका  या  से  2  और  3  1984  की
 घटना  अभिप्रेत  जिसमें  भोपाल  संयंत्र  से  संयंत्र  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की
 यूनियन  कार्बाइड  की  समानुषंगी  यूनियन  इंडिया  लिमिटेड  का
 अत्यधिक  अनिष्टकारी  और  अत्यन्त  खतरनाक  गेंस  का  निकलना  अन्तवंलित  थां  और
 जिसके  परिणामस्यरूप  बड़ी  मात्रा  में  जीवन-हानि  और  सम्पत्ति  का  नुकसान  हुआਂ  |

 आपकने  यहां  कहा  है  जिसका  परिणाम  ब्यापक्र  स्तर  पर  जीवन-हांनि  और  सम्पत्ति  की  क्षति

 हुई  ।  लेबि.न  उन  लोगों  के  बारे  में  क्या  होगा  जो  शारीरिक  दृष्टि  से  प्रभावित  हुए  हैं  या  जो  घायल

 हुए  हैं  या  प्रभावित  होने  वाले  हैं  या  निकट  भविष्य  में  घायल  हुए  हैं  ?  यदि  विधेयक  में  उसे

 शामिल  नहीं  किया  जाता  है  तो  मेरे  अनुसार  सरकार  उन  लोगों  के  जो  शारीरिक  रूप  से

 प्रभावित  हुए  हैं  या  घायल  हुए  हैं  या  प्रभावित  होने  वाले  हैं  या  घायल  हुए  क्षतिपूर्ति  मांगने  की

 हकदार  नहीं  होगी  मैं  इस  बार ेमें  कतिपय  उपबंघ  करने  के  लिए  मंत्री  जी  से  कहना
 चाहता

 विधेयक  में  मामलों  को  वापस  लेने  और  समभोौोता  करने  के  वारे  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 सरकार  किसी  भी  मामले  को  वापस  लेने  या  समभोता  करने  की  हंकदार  होगी  ।  मैं  इस  बात
 सें  सहमत  हूं  कि  सरकार  को  ऐसा  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  लेकिन  सरकार  जब  इस  शक्ति
 को  ले  रही  है  तो  मैं  इस  बारे  में  यह  सुझाव  देना*  चाहता  हूं  कि  जब  समभोत्रा  किया  जाए  या  जब

 कोई  मामला  वापसा  लिया  जाए  तो  ऐसा  प्रभावित  पार्टी  की  स्वीकृति  से  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  जब  तक  प्रभावित  हुए  लोगों  की  राय  नहीं  ली  जाएगी  तब  तक  संभावना  यह  है  कि  इससे
 हानि  होगी  ।  अतः-मैं  सरकार  से  इस  पहलू  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हू  ।  ह

 तना  कहते  हुए  मैं  सरकार  से  इन  पहलुओं  पर  विचार  करने  तथा  बहुत  सावधान  रहने  के

 लिये  अनुरोध  करता  क्‍योंकि  शायद  प्रबन्धक  समभोते  के  लिये  तंयार  नहीं  होंगे  ।  मैं  बिस्तार
 में  न  जाकर  केवल  एक  या  दो  उदाहरण  दू  गा  ।  एक  16  बर्ष  की  लड़की  ने  जो  इस  दुःखद  घटना
 से  प्रभावित  हुई  थी  कम्पनी  से  क्षति

 बे
 लिए  मुत्रावजा  का  दावा  किया  ।  कम्पनी ने  तक  दिया कि
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 सयंत्र  में  कोई  खराबी  नहीं  औरं  इसलिये  कम्पनी  उस-दाबेदार  को  प्रकार
 के  मुआवजे

 को  देने  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  ।  जिसने  फेफड़े  खराब  होने  के  आधार  पर  दावा  किया  ।  जब  कंपनी
 का  इस  तरह  का  रवेया  है  तो  सरकार  को  बहुत  सावधान  रहना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिये
 कि  वे  कम्पनी  को  असावधानी  के  लिये  कहां  ठीक  पकड़ा  जा  सकता  है  ।  हि

 जो  लोग  पहले  से  ही  दुःख  भोग  रहे  उनके  अलावा  अजन्मे  दबच्चे  भी  दुःख  भोग  रहे
 होंगे  ।  यह  विशेषज्ञों  की  राय  है  शायद  गर्मवती  महिलायें  इससे  बहुत  प्रभावित  होंगी  ।  केवल  मां
 ही  नहीं  बल्कि  महिला  के  गर्भाशय  में  अजन्मा  बच्चा  भी  शायद  श्रभावित  होगा  ।  भोपाल  गेस
 दुर्घटना  का  प्रभाव  अभी  भी  अजन्मे  रच्चों  पर  इस  दुःखद  घटना  के  बाद  जो  पहला  बच्चा
 हुआ  था  उसको  आंखें  नहीं  थीं  या  उसके  लिग  को  पहचानने  के  लिये  अंग  नहीं  असामान्यता
 इतनी  थी  और  इस  घटना  का  वह  सीधा  परिणाम

 जब  गुद  तथा  दिल  प्रभावित  हो  जाते  हैं  तो  वास्तव  में  गर्मस्थ  शिक्ष  भी  कफी
 प्रभावित  होगा  ।  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है

 यह  अच्छी  वात्त  है  कि  सरकार  ने  सही  कदम  उठाया  लेकिन  सही  कदम  उठाने  के  बाद
 कुछ  एहतियाती  कदम  उठाये  जाने  होंगे  जो  मेरे  कहने  के  अनुसार  नहीं  उठाये  गये  अतः  मैं  मंत्री
 महोदय  से  इन  सभी  पहलुओं  पर  विश्वार  करने  के  लिये  अनुरोध  करता  मैं  विधेयक  का  समर्थन *  करता  हूं  ।

 श्रो  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  भोपाल  ग्रैस  लीक  डिज।स्टर  बिल
 .1985  ज़ो  यहां  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसका  मैं  समर्थन  करत  हूं  ।
 है  भोपाल  में  जो  दुघंटना  हुई  बसी  धुघंटना  अपने  भारत  वर्ष  में  तो  पहले  कभी  भी  नहीं  हुई  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  विश्व  में  भी  इस  प्रकार  कौ  दर्घटना  एक  ही  रही  जिसको  जानकर  और
 देखकर  हमको  बड़ा  भारी  दुःख  होता  है

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  जो  बिल  पे  किया  गया  हैਂ
 और  उसके

 जो  भी  भोपाल  के  गँस  से  पीड़ित  लोग  या  इस  दुर्घटना  में  जिनकी  मृत्यु  हो  गई  उनकी
 मुभावजे  आदि  से  किस  प्रकार  सहायता  की  इस  बात  का  भ्रावधान  किया  गया  है  ।  हमारी केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  जितने  भी  क्लेमेन्टस  हैं  उनके  क्लेम्स  के  बारे  में  प्रोसेस करके  ओर  पूरी  जातकारी  प्राप्त  करके  फिर  अमेरिंका  के  अन्दर  सूट  दायर  करने  की  कार्यवाही की  जापे  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  गया  है  ।  अइन  यह  है  कि  कया  अपने  देश  में  ही  यूनियन  कारबाइड  -
 के  विरुद्ध  हम  कदम  उठा  सकते  हैं  या  नहीं  ।  हमें  केवल  अमरोका  में  जाकर  के  उनके  कोट  स  में कार्यवाही  करने  को  आवश्यकता  क्‍यों  यह  अर  बहुत  ही  स्वाभाविक  जबकि  काज  आफ भत्ता  आड़  ह  भोप  कई जो  दुष  है

 वह
 भोपाल  में  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से  कार्यवाही  मध्  प्रदेश  में  और भोपाल  में  होनी  चांहि  उसके  कोट  स  होनी  चाहि  परन्तु  सवाल  यह  उठता  है  कि  जो  डिफें* डर  है  वह  अमरीका का  रहने  व  त्रा  इसलिए  वहां  पर  कायवाही  की  जा

 सकती  यह्‌  भी  एक
 प्रइन  उठता  परन्तु  इस  प्रकार  के  लाज  हमारे  देश  में  जिससे  देश  में  इस  प्रकार  की  जो
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 .।  लय  —  रा  की

 कम्पनीज  जो  मल्टी  नेशनल  कम्पनीज  विदेशी  कम्पनीज  उनके  विरुद्ध  में  ही  .

 वाही  की  जा  सके  ।  इस  प्रकार  का  कानून  बनना  चाहिए  कि  हम  इस  देश  में  भी  उनके  खिलाफ

 कार्यवाही  कर  सकें  और  कायंवाही  करके  उनके  खिलाफ  एक्शन  ले  सके  ।

 इसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जो  हम  दावा  प्रस्तुत  उसमें  हमारे  ऊपर  बड़ेन
 आफ  प्रव  आएगा  कि  ये  जो  दुघंटना  हुई  उसके  लिए  यूनियन  कारबाइड  जिम्मेकर  है  या  नहीं  है
 ओर  उसकी  लापरवाही  से  यहू  काण्ड  हुआ  है  या  नहीं  हुआ  क्‍या  उनके  द्वारा  लापरवाही
 बरती  गई  क्‍या  उन्होंने  इस  प्रकार  की  सावधानी  बरती  है  या  नहीं  बरती  इस  संबंध  में
 बडंन  आफ  प्रूव  हमारे  ऊपर  आता  इसकी  रिसपोंसिबिलिटी  हमारे  ऊपर  आ  जाती  जब  हम

 सूट  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  )  मैं  तो  यही  जानता  हूं  कि  जो  दावा  प्रस्तुत  उसी  पर  यह
 रिसपोंसिबिलिटी  आती  है,प्रूव  करने  की  जिम्मेदारी  आती  है  ।  जब  प्रव  करने  की  जिम्मेदारी  आती

 है  तो  हमें  यह  साबित  करने  की  आवश्यकता  है  कि  जो  यंह  यूनियन  कारबाइड  का  कारखाना  है

 उसकी  तरफ  से  इस  प्रकार  की  कोई  लापरवाही  बरती  गई  है  ।  तो  इस  संबंध  में  हमने  जो  सूट
 प्रस्तुत  उसके  लिए  हंमें  जानकारी  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  हमें  जानकारी  प्राप्त
 करने  की  आवदध्यकता  है  कि  इस  यूनियन  कारबाइड  के  द्वारा  किस  प्रकार  की  उपेक्षा  की  गई

 यह  हमें  जानकारी  प्राप्त  करना  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  इस  संबंध  में  जो  सूट  प्रस्तुत  किया  गया
 इसमें  यह  भी  प्रावीजन  गया  यह  कि  सेन्ट्रल  गवने  मेंट  अपनी  तरफ  से  लीगल  जो  एडवोकेट

 रखे  उसके  साथ-साथ  यह  प्रावीजन  रखता  गया  है  कि  जो  क्लेमेंट  वह  भी  अपना  वकील  अपाए  ट
 कर  सकता  है  मुकरंर  कर  सकता  है  ।  यह  जो  प्राबीजन  रखा  गया  यह  प्राबीजन  स्वागंत  योग्य
 क्योंकि  कोई  भी  गवनेमेंट  एडवोकेट  मगर  अच्छी  तरह  से  पेरवी  नहीं  करता  तो  जिसका  क्लेम
 उसके  लिए  उसको  खुद  का  वकील  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  तो  यह  प्रावीजन  उचित  है
 और  इसको  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  जो  केलेमिटीज  आती  कभी  भूकंप  आता  कभी
 अकाल  की  स्थिति  बनती  है  और  कभी  इस  प्रकार  के  डिजास्टर  होते  जेसे  भोपाल  में  हुए
 तो  इसके  लिए  नेशनल  केलेमिटीज  फण्ड  होना  चाहिए  और  नेशनल  केलेमिटीज  फण्ड  में  उनको

 रिलीफ  देने  की  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  मेरा  यह  भी  मत  है  कि  इसके  लिए  केन्द्र  को  सारे  प्रदेद्षों
 से  चन्‍दा  इकट्ठा  करना  जिस  प्रकार  से  बिहार  में  भूकंप  आया  था  तो  हमने  यह  कोशिक्ष

 की  थी  और  केन्द्र  ने  सारे  प्रदेशों  से  चन्‍्दा  इकट्ठा  किया  था  ।  लोगों  ने  खुशी  से  चन्दा

 दिया  था  और  अच्छी  तरह  से  भूकंप  का  मुकाबला  किया  इस  प्रकार  की
 जिसमें  2500  लोगों  की  मृत्यु  हुई  है  ओर  लाखों  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  तथा

 जिनका  भविष्य  अन्धकार  में  उनके  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ऐसी  दुषंटना  को  फेस  करने  -
 :  की  अपील  करें  ।  हमें  अपील  करने  पर  करोड़ों  रुपए  मिलेंगे  भोर  उसके  बाद  प्रभावित  लोगों  की

 हम  सहायता  कर  सकेंगे  ।  मेडीसीन  और  बसाने  की  व्यवस्था  भी  करनी  पड़ेगी  ।  95  परसेंट  के

 करीब  भ्ु्‌ग्गी  भझोपडी  वाले  या  गरीब
 लोग

 प्रभावित  हुए  उनको  बसाने  की  योजना  बननी
 मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  प्रकार  की  योजना  बनाए  और  उसके  लिए  केन्द्र  सरकार  विशेष  रूप  से

 मदद  दे  ।  उनको  जो  भी  सुविधा  दी  जा  सकती  बह  दी  जानी  चाहिए  ।  बहुत  ही  योग्य  वकील
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 क्ररनी  चाहिए  1  अमेरिका  से  भी  योग्य  वकील  मुकरुर

 देने  का  भी  प्रयास  करना
 -  मुकरंर  करके  उसकी  अच्छी  तरह  से  पैरवी

 करके  अच्छी  तरह  से  पं  रवी  करनी  चाहिए  ।  उनको  मुआवजा
 ट

 वि  पे  रे  कटम  उठाने  की
 प्रइन  यंह  है  कि  इस  संबंध  में  जल्द  से  जल्द  राहत  देंने  और  ठोस  कदम  उठाने  को  भावश्यकता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रो  के  एल»  प्रघान  :  सभापति  इस  विधेयक  से  कोई/इस  सदन  का  सदस्य

 असहमत  नहीं  होगा  ।  भोपाल  में  क्या  हुआ  हम  क्‍या  लेना  चाहते  यहां  बैठे  सभी
 माननीय  सदस्य  केबल  अखबारों  में  पढ़कर  या  एक  दूसरे  से  बात  करके  उस  बात  का

 मान  लभाते  हैं  ।  वास्तव  में  कितनी  जबरदस्त  भयानक  और  मंयकर  विभीषिका  उसका
 मान  वही  लगा  सकते  हैं  जो  उस  समय  वहां  पर  मौजूद  थे  और  जिन्होंने  उस  विभीषिकां  को  तथाँ
 उसके  बाद  में  कया  प्रभाव  पड़े  उसको  देखा  है  तथा  जो  यह  जानते  हैं  कि आज  किस  बात  की
 भावश्यकता  है  ।  मैं  वह  बदकिस्मत  संसद  सदस्य  हूं  जो  उस  क्षेत्र  से  चना  गया  हूं  ।  उस  गरीब  और
 पीड़ित  जनता  ने  मुझे  चुना  है  ।  मुझे  भो

 घाटा  हुआ  है  क्‍योंकि  एक  महीने  के  बाद  ही  मैं  इस
 सदन  का  सदस्य  बन  सका  हू  ।  सब  सदस्यों  से  उस  विभीषिका  की  वजह  से  एक  महीने  जनियर  हो
 गया  हू  ।  हम  मुभावजा  लेना  चाहते  उसके  लिए  निश्चय  ही  योजना  बननी  चाहिए  और  अधिक
 से  अधिक  मिलना  जब  तक  हम  इस  बात  का  अनुमान  नहीं  लगा  लेते  कि  वास्तव  में  हमें

 ॥
 कितना  मुआवजा  लेना  है  और

 किसि
 किस  वात  का  लेना  है  तब  तक  हम  अपने  उद्देश्य  में

 सफल  नहीं  हो  सकते  ।  मुभावजा  लेने  का  जहां  तक  सवाल  पैंने  अंदाज  लगाया  कि  जहन
 में  ऐसी  बांत  है  कि  जो  लोग  भरे  हैं  उनका  मुआवजा  और  जो  शारीरिक  रूप  से  प्र  भावित
 उनका  मुआवजा  लिया  जाए  ।  शारीरिक  रूप  से  प्रभावित  होने  में  दो  तरह  के  प्रभ  हुए

 तो  ग्रीवियस  इन्जरी  ओर  दूसरी  सिम्पल  अभी  जब  मदद  की  बात  स  रकार  के
 सामने  थी  तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  तय  किया  कि  जो  लोग  मरे  उनके  वारिसों  को  द्स .  हजार  रुपये  दिए  जायें  ।  ह

 गे  ग्रीवियसली  इंजडड  हैं  को  रड  हे
 जज

 ग्रोीवियसलली  इजड  हैं  उनको  2  हजार  रुपया  दिया  जाए  और  जिनको  सिम्पल  इंजरी
 उन्हें  एक  हजार  रुपया  दिया  जाए  ।  उंस  रिलीफ  क  मेटी  में  मैं  भी  था  और  मैंने  अफसरों

 डाक्टरों  से  यह  पूछा  कि  आप  सिम्पल  इ  जरी  को  डइंफिनीशन  कंसे  कैसे  डिफाइन  करेंगे
 अमुक  को  सिम्पल  इ  जरी  हई  आप  प्रिए  २  टी  कहेंगे  ब  रथ कि  अम्‌  सिम्पल  इ

 जरी  हुई  आप  सिर्फ  इतना  ही  कहेंगे  कि  इसकी  आंखों  में  गैस  का

 प्रभाव  हुआ  प्रभाव
 को  भी  आप  कंसे  स्पष्ट  कितने  लोगों  की  आखों  में  गैस  कितने

 ॥
 लोगों  ने  दव  कब  तक  दवा  लेते  क्रिन-किन  को  आफ्टर  इफेक्ट्स  इस  सबका  जवाब उनके  पास  नहीं  था  ।  यही  कारण  है  कि  आज  तक  प़ित्रा  हा  वि  जि
 को  क्ष

 स्  |  कि  आज  तक  स्रिवराय  कुछ  आरम्मिक  केसों  जिनमें  किसी जार  रुपए  क  हजार  रुपए  मिले  उस्य३ हजा  !  किसी
 को  एक  हजार  रुपए  उसके  बाद  वह  मदद  बंद  कर  दी  गई और  मदद  बंद  इसलिए  की  गई  कि  जब  तक  सर्वे  का  काम्र  प  न  झा

 ;  काम  पूरा
 न

 हो  जब  तक  हम  यह निश्चित  नहीं  कर  लेते  कि  किसको  कितनी  मदद  पहुंचानी  हम  किसी  ए+७  है
 ५  सकते  ।  हें

 परिणाम  पर्‌  नहीं  पहुंच

 ,  सर्वे  का  कार्य  टाटा  इंस्सीट्यूट  के  लोगों  के  सपर्द
 भी  अधूरा  ही  रह  गयां  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  भोपाल विभीषिका  का  हम  अल्दाज  नंहों  लगा  सकते  ।
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 ४ਂ

 के  नारायण  चोबे  :  मंत्री  कहां |
 प्रभापति  महोबय  :  यह  तो  संयुक्त  उत्तरदायित्व  है  ।  कुछ  माननीय  मंत्री  सदन  में  मौजूद

 और  नारायण  चौबे  :  ऐसा  लगता  है  कि  हसे  अपेक्षित  महत्व  नहीं  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  यह  तो  संयुक्त  उत्तरदायित्व  मंत्री  सदन  में  मौजूद  वे  भाषण

 में  उठाये  गग्ने  मुद्दों  को  ध्यान  से  सुन  रहे
 ली  भतराजज  जोथे  :  पीड़ित  व्यक्ति  मानसिक  तौर  पर  नहीं  मड्े  शारीरिक

 तौर  पर  मृत्यु  हुई  क्‍या  यह  मंत्रियों  की  ओर  से  कोई  नई  गैस  है  ?

 श्री  के०  एन०  प्रधान  :  मैं  चाहता  हुं  कि  इस  बात  का  सर्वे  तो  होना
 ही  चाहिए  कि  कितने  लोगों  के  ऊपर  शारीरिक  रूप  से  गस  का  प्रभाव  पड़ा  और  सम्पत्ति  का
 कितना  नुकसान  हुआ  ।

 जिस  रात  में  दो  और  तीन  बजे  के-बीच  में  यह  ददं  घटता  आप  इससे
 लगाईये  कि  रात  के  12  बजे  से  लेकर  5-5  बजे  तक  पूरे  भोपाल  शहर  में  हर  गली

 और  सड़क  पर  लोग  इस  प्रकार  से  भाग  रहे  थे  मानो  मौत  उनके  पीछे  लगी  हो  ।  किसी  को  अपनी

 या  किसी  की  चिन्ता  नहीं  बेटे  को  बाप  की  चिन्ता  नहीं  पति  को  पत्नी  की  चिन्ता

 हर  आदमी  सिर  पर  पांव  रखकर  भाग  रहा  था  और  सिर्फ  अपनी  जान  बचाना  चाहता
 ञ्री  मूल  चन्द  डागा  :  किस-किन  पत्नियों  कोब्अपने  पतियों  की  चिन्ता  नहीं  थी

 श्री  के०  एन०  प्रधान  :  यदि  आप  भोपाल  में  होते  तो  एक  नहीं  अनेकों  को  देख  सकते  थे

 इससे  पहले  भी  1982  वर्ष  में  ऐसी  ही  एक  घटना  में  घट  चुकी  है  जिसमें  वहां  के  कुछ
 चारियों  की  हुई  थी  और  सबसे  पहले  मध्यਂ  प्रदेश  विधान  सभा  में  मैंने  ही  इस  प्रइन  को
 उठाया  था  और  कहा  कि  यदि  किसी  रोज  यह  जहरीली  गैस  फंक्टरी  से  बाहर  निकल  गई  तो  भोग़ल

 शहर  का  क्या  हश्न  इस  पर  विचार  किया  कल  जब  यहां  पर  हमारे  एक  साथी  श्रीराम
 कमिकल्स  के  ऊपर  चर्चा  करते  हुए  कह  रहे  थे'**

 वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  मध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  आपने  कब  इस  प्रइन  को  उठाया

 .  श्री  के०  एन०  यह  प्रइन  मैंने  1982  में  उठाया  था  और  यह  कही
 '

 थी  कि  इसको  रोकने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  किए  कल  ललित  जी  इस  सदन  में  श्रीराम

 कैमिकल्स  फैक्टरी  के  सम्बन्ध  में  कह  रहे  थे  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  भोपाल  की  हिस्ट्रो  दिल्ली  में

 दोहराई  आप  विश्वास  मानिये  कि  मेरे  अन्दर  भी  वैसी  ही  एक  फुरेरी  सी  दोड़  गई  क्योंकि

 इसी  प्रकार  का  जवाब  मध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  मुझे  दिया  गया  था  कि  सब  कुछ  देख  लिया

 गया  सब  ठीक  पूरी  जांच  कर  ली  गई  और  यह  कोई  पत्थर  नहीं  जिसे  एक  तरफ  से

 उठाकर  दूसरी  तरफ  रख  दिया  जाए  ।
 मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  मौत  से  बचाने  के  कोई  नियम  और  कोई

 आड़े  नहीं  आ  कोई  सरकार  आड़े  नहीं  आ  ज़ेसा,कांड  ओपाल  में  घटा
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 .  जप

 जुँसी  परिस्थितियां  वहां  सरकार  उसे  जिम्मेदारी  के
 साथ  भौर  सीरिय्सली  ले  और

 जितना  जल्दी  से  जल्दी  सम्भव  श्रीराम  कंमिकल्स  फंक्टरी  के  सम्बन्ध  में  भो  सुरक्षात्मक  प्‌

 तभी  ठीक  रहेगा  ।  जिस  तरह  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एकਂ  कमेटी  बनाई  उस  कमेटी  ने

 रिपोर्ट  भी  लेकिन  उस  पर  कोई  अमल  नहीं  जांच  की  जा  सकती  सिर्फ  इतना  ही

 नहीं  है  कि  उसके  लिए  जिम्मेदार  कौन  है**“हमारे  बहुत  से  स।थी  इसपर  शक  करते  हैं  कि
 वहां  जब

 मश्ावजे  का  केस  होगा  तो  यह  साबित  करना  होगा  कि  कम्पनी  जिम्मेदार  कम्पनी  निदिच
 ख्प

 से  जिम्मेदार  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  भाकषित  करना  चाहता  हूं  कि  शराफत  की

 डिप्लोमेसी  के  साथ-साथ  हम  इस  बात  को  भी  एग्जामिन  करें  कि  इस  जहरीली  केश  इन्सान

 पर  क्‍या  असर  पड़ने  वाला  उसके  आफटर  इफेक्ट्स  क्या  होगे  £  कहीं  इस्रका  तजुर्बा  गरीब
 दे

 गरीब  भोपाल  और  गरीब  भोपाल  की  जनता-पर  तो  नहीं  किया  गया  ?

 एम  आई  सी  गैस  जिस  टंकी  में  रखी  जाती  अमरीका  की  उन  फंक्टरियों  में  अच्छे

 किस्म  का  स्टेनलैस  स्टील  इस्तेमाल  क्या  जाता  क्योंकि  यह  उनकी  अपनी  रिपोर्ट  में  शामिल

 है  कि  एम  भाई  सी  गैस  की  टंकी  में  अगर  खाली  पानी  जाग्रेगा  तो  कोई  असर  नहीं  लेकिन

 अगर  आयरन  भिकस्ड  पानी  जाग्रेगा  तो  वह  रि-एक्ट  करेगा  ।  वहां  पर  काबंस  स्टील  की  टंकी का

 यूज  किया  गया  ।  हि

 इस  प्रकार  उस  फंक्टरी  के  अन्दर  5  स्पेशलिस्ट  काम  करते  थे  ।  एक  वर्ष  के  अन्दर-अन्दर

 उनमें  से  4  को  वहां  से  हटा  लिया  गया  केवल  एक  विशेषज्ञ  वहाँ  मौजूद  जब  यह
 घटना  कटो

 इसी  तरह  रेशनल|इजेशन  के  नाम  पर  वहां  इ  टक  क्री  यूनियन  थी  ।  उप्तको  फंक्टरी  न्ते
 इस  बात  के  लिये  मजबूर  किया  कि  यहां  पर  कमंचारियों  की  स्ट्रेल्थ  कम  की  जाये  ।  इंटक की
 यूनियन  तैयार  नहीं  हुई  ।  मजदूरों  को  ज्यादा  का  लालच  दिया  गया  और  यूनियन

 को  इस  ढंग  से  पटाया  गयाँ  कि  आपके  मजदूरों  को  ज्यादा  एमोल्यूमैंट्स  मिलने  वाले  आप
 एग्रिमैंट  कश्वायें  कि  यहां  से  छटनी  होनी  स्ट्रेन्य  कम  होनी  चाहिये  ।  इंटक  की  यूनियन
 के  पदाधिकारियों  का  घेराव  किया  उनको  मजबूर  किया  गया  उस  एग्रीमैंट  पर  दस्तखंत
 करने  के

 जिस  टंकी  से  यह  लीकेज  हुआ  उस  जगह  पर  पहले  19  लोग  काम  करते  थे  जो  कि
 सब  ट्रेम्ड  हुआ  करते  थे  ।  एग्रीमैंट  के  बाद  11  आदमी  काम  करते  उनमें  सिर्फ  4  ट्रेन्ड  थे  ।
 क्या  यह  इस  बात  को  इगित  नहीं  करता  कि  जानबूमकर  इस  तरह  से  करने  का  इरादा  था  कि
 मालूम  सिफे  यह  हो  कि  यह  एक्सीडेंट  हुआ  लेकिन  वास्तव  में  चाहते  यह  ये  कि  गैस  बाहर *  उसका  गरीबी  पर  क्या  प्रभाव  किस  तरह  से  तडपेंगे  और
 इलाज  होगा  और  किस  तरह  से  उसके  आफटर  इफक्टस  इस  सबका  तज
 इस  बात  पर  हमें  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 +ितेना  नुकसान  इस  बात  का  अन्दाजा.तो  आप॑  इससे
 को  घटना  लगभग  4  लाख  लोग  भोपाल  शहर  से  भागे  [
 आये  ।  आपरेशन-फेच  जब  तक  शुरू  तब  तक  ब
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 नहीं  कब  बह  टंकी  फट  जाये  और  कब  गैस  निकलना  शुरू  कर  तो  किस  तरह  से  हम  निकलेंगे
 और  उसका  क्या  असर  हम  पर  होगा  ।  इस  डर  से  लोगों  ने  भागना  शुरू  इस  सिलसिले  में

 लोग  अपने  जो  भी  सामान  उसको  ओने-पौने  दाम

 में  बेचकर  भोगराल  से  रवाना  हो  गये  ।

 जिस  रोज़  आपरेशन-फ़्रेंथ  हुआ  पुराने  शहर  भोपाल  जिसकी  आबादी  तकरीबन

 4,5  लाख  उसमें  हर  जगह  ताले  डले  हुए  मरघट  का  सा  सन्‍नाटा  वहां  पर  केबल
 2,3  हजार  लोग  जो  या  तो  ट्रेफिक  के  लोग  पुलिस  या  हस्पताल  के  लॉग  बही  काम  कर

 रहे  बाकी  शहर  भोपाल  पूरी  तरहं  खाज्नी  वीरान
 टी०  टी०  एच०  ई०  एल०  में  भी  80  प्रतिशत  से  ज्यादा  लोगों  ने  अपनी  फंमिलीज

 को  बाहर  भेज  दिया  था  ।  इस  तरह  9  लाख  को  आबादी  में  से  7  लाख  से  ज्यादा  लोग  बाहर
 थे  ।  जहां  तक  अप्तर  का  सवाल  सीहोर  और  रायसेन  तीन  जिले  ऐसे  जिसका  कोई

 कोई  गांव  ऐसा  नहीं  था  जहां  पर  भोपाल  के-लोग  पहुंचे  कड़कती  सर्दी  में  उन
 लोगों  ने  रात  को  आग  जलाकर  अपने  बच्चों  को  सर्दी  से  बचाने  का  प्रयास  किया  ।  उसके  बाद
 लौटने  के  लिए  उनके  सामने  यह  समस्या  थी  कि  वह  कहां  से  खायेंगे  ?  क्‍या  क्‍या  ओोढ़
 कंसे  हम  भोपाल  वापिस  जायें  ।  वहां  पूरे  घंधे  चोपट  हो  गए  फंक्ट्रीज  बंद  हो  चुकी
 बार  ठप्प  हो  चुका  है  ।  आज  भी  50  हजार  कुटुम्ब  बेरोजगारी  की  समस्या  से  ग्रसित  सरकार
 ने  बहुत  कोशिश  की  इसके  लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  का  भी  आआरोी  हूं  और  विशेष  रूप  से  प्रधान
 मंत्री  जी  का  आभारी  हूं  कि  4  तारीख  को  वह  भोपाल  पहुंचे  और  सिसकती  ओर  तड़पती
 वता  को  उन्होंने  अपनी  आंखों  से  देखा  और  उनको  पूरी  मदद  तीन  महीने  तक  पीढ़ितों
 को  मुफ्त  राशन  देने  की  जो  स्कीम  बनी  थी  वह  भी  31  मार्च  को  खत्म  होने  जा  रही  इस  बारे
 में  भी  अब  आपको  सोचना  चाहिए  ।

 आप  मुआवजे  की  स्कीम  बहुत  अच्छी  बात  कथ  तक  फंसला  होगा  ?  कब  तक
 लोगों  को  रोजगार  उनके  इलाज  का  कया  होगा  ?  इस  बारे  में  भी  जल्द  से  जल्‍द
 सोचा  जाना  आज  सबसे  बड़ी  तकलीफ  इस  बात  की  हो  रही  है  कि  आज  अमेरिका  में

 घेठा  हुआ  कलकत्ता  में  बंठा  हुआ  बीमारी  के  बारे  में  अजीब-अजीब  ढ़गों  की
 स्ोजों  को  लिखता  है  ।  जिसके  कारण  भोपाल  के  रहने  वाले  इ  सानों  की  जिन्दगी  बहुत  डर  से  कट

 रही  वह  सोचता  है  मालूम  नहीं  कल  उसका  क्या  जो“पीड़ित  हुए  वे  तो  इस  पीड़ा
 को  मुगत  ही  रहे  लेकिन  जो  पीड़ित  नहीं  व ेमानसिक  रूप  से  पीड़ित  हो  -  गए  उनको

 पीड़ा  को  दूर  करना  बहुत  जरूरी  वहां  इलाज  हो  रहा  कई  डिसपेंसरियां  लेकिन
 मेटिक-वे  होना  एक  बड़ा  अस्पताल  कायम  होना  चाहिए  |  यह  स्कीम  होमी  चाहिए  कि

 छनका  इलाज  किस  तरीके  से  हो  ओर  कौन-कोन  सी  दवाओं  की  जरूरत  किन  दवाओं  से

 वहू  ठीक  हो  सकता  अंगर  यह  नहीं  किया  तो  समस्‍यायें  बढ़ती  चली  जायेंगी  ।
 इसी  तरीके  से  जो  पीड़ित  लोग  हैं  जिनकी  आंखें  आज  ठीक  नहीं  जिनकी  टांगें  बेकार

 हो  गई  फेफड़े  खराब  उनके  लिए  भी  रोजी  रोटी  कौ  ब्यवस्था  की  जाये  ।  रोजगार  बढ़ाने  के

 लिए  जो  कारखाने  बंद  पड़े  उनको  खोला  जाये  ।  एच०  ई०  एल»  को  एक्सपेंड  करने  के  लिए
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 आपको  विचार  करना  चाहिए  और  अ  डरग्राउ  ड  ट्रेंबेंज  और  र्लम  क्लीयरेंस की
 मद  में  रकम

 दी  जाये  ।  द्
 ु

 ,  .,  भोपाल  को  हिन्दुस्तात  में  री-आर्गेनाइज  के  बाद  से  नई  राजधानियों  के  नाम  से  सबसे

 कम  पैसा  दिया  गया  इस  तरफ  आप  अवश्य  छ्यान  दें
 ।  आज  केन्द्रीय  सरकार  के  नेता  माननीय

 राजीव  जिनको  भोपाल  से  बहुत  ज्यादा  हम  ईी  जब  वह  भोपाल  पधारे  तो  उन्होंने

 तत्काल  बताया.कि  वहां  पर  मदद,पहुंचाते  के  लिए  इस  बात  को  आवश्यकता  कि  भोपाल .  में

 इंस  योजना  को-केवल  मुंआवजे-की  स्कीम  तक  सीमित  न  करके  लोगों  के  इलाजः  और  रोजगार

 की  ध्यवस्था  भी  होनी

 भोवाल  में  रह  रहे  न(गरिक्रों  को  उतकी  पीड़ा  से  मुक्त  नहीं  कराया  और  रोजगार  नहीं

 दिलाया  तो  यह  मगरमच्छ  के  आंसू  बहने  से  कोई  फायदा  नहीं

 इन्हीं  शब्दों  के  साश्न  मैं  इस  विधेयक  का  समयंन  करता  हूं  ओर  आज्ञा  करता  हूं  कि  हमारी

 केन्रीय  सरकार  इस  दावे,की  योजना  के  साथ-साथ  उ  उक्रे  उनके  रोजगार  ओर  उनके

 इलाज  के  लिए  भी  पूरी  स्कीम  तैयार  करके  इस  भोपाल  गरीब  को  जहां  पर  हमें  अन्दाजा  यह  हैः

 कि  एक  तजर्था  किया  गया  उस  को  राहत  पहुंचाने  के लिए  जरूर  कदम  उठाएगी  4

 {ayer  प्रनुव
 क्री  भट्टम  :  सभापति  संदन  के  समक्ष  रखे  गए  इस

 विधेयक  का  मैं  पूर्ण  समर्थन  करता  हू
 ।

 मंत्री  महोदय  में  भोपाल  में  हाल  ही  में  घटी  भयंकर

 दुधेटना  के  कारण  पीड़ित  लोगों  की  सुरक्षा  की  जिम्मेवारी  अपने  कंधों  पर  ली  है।इस  तरह  की

 दुर्घट  ना  पहले  कभी  नहीं  घटी  ।  विश्व  में  भी  अपने  तरह  की  यह  एक  दुर्घटना  है  ।
 मेरी  शुभ

 कामना  है  कि  वे  इस  दायित्व  को  सफंलतापूर्बंक  निभा  सकें  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  भोपान्न  दुघंटना  के  तथा  प्रभावित  व्यक्तियों  के  परिवारों  के
 अन्य  संबंधिमों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  लेकिन  इसी

 तरह  की
 दुर्घटनाओं--ईइवर  न  करे  ऐसी  दु्घेटनाओं  की  पुनरावृत्ति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  को  एक
 स्थायी  अधिनियम  बनाना  चाहिए  जैसा  अग्नि  दुघेटनाओं  की  स्थिति  में  अग्नि  पीड़ितों  को  तत्काल
 सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  स्थायी  बनिर्देश  एक  स्थायी  अधिनियम  होना  चाहिए  जिसके
 अन्तगेत  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  की  जिम्मेवारी  ली  जानी  चाहिए  चाहे  पीड़ित  व्यक्ति

 देश  के  किसी  भी  हिस्से  में  दुर्घटना  घटी  हो  तथा  किसी  भी  परिस्थिति  में  दुघटमा  हुई
 हो  ।  यह  मेरा  पहला  सुझाव  है  जिसे  मैं  मंत्री  के  समक्ष  रखता

 ज॑सा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  मंत्री  महोदय  के  कंधों  पर  बहुत  भारी  जिम्मेवारी  है  ।
 कितने  लोग  गंस  से  प्रभावित  कितनों  को  मोतें  कितने  घायल  कितनों  को  अभी
 इससे  तकलीफ  कितने  लोग  रूप  से  घायल  आगे  आने  वाली  कि  तत्री  पीढ़ियां  गैस
 दुर्घटना  के  कारण  विकलांग  होंगीं--उम्हें  इम  सभी  बातों  पर  विचार  क  रना  चाहिए  तथा  देखना '
 चाहिए कि  उनको  आवश्यक  मुआवजे  का  मुगतान  क्रिया  इस  बारे  में

 हमारे  पास  आंकड़े
 होने  ।  पीछे  किसी  और  अवसर  पर  मंत्री  जी  ने  सद  समक्ष  वे  आंकड़े  स्ले  थे  यो :  उस  समय  उपलब्ध  लेकित्र  आंकड़े  पूरे  नहीं  थे  इन्हें  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है|
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 इसके  एक  अलग  निकाय  का  गठन  किया  गया  यहां  बताया  गया  था  कि  टाटा  समाज

 विज्ञान  संस्थान  को  यह  काम  सौंपा  गया  है  ।  उन्हें  सूचना  एकत्र  करने  तथा  संबंधित  अधिकारियों  के

 समक्ष  उसे  रखने  की  जिम्मेवारी  सौंपी  गई  है  ।  शायद  यह  काम  जारी  है  ।  प्रभावित  व्यक्तियों  की

 संख्या  का  पता  लगाए  बिना  सरकार  के  लिए  यह  कंसे  संभव  है  कि  वह  उनके  हितों  की  रक्षा  करे

 तथा  वे  सब  उपाय  करे  जो  उपयुक्त  मुगतान  के  लिए  उनका  मामला  न्यायालय  में  दायर  करने.से

 जरूरी  हैं  ।  अतः  मंत्री  जी  को  जरूरी  आंकड़े  एकर्त्र  करके  उन्हें  यथा  संभव  शीघ्र  तैयार  करंना
 चाहिए  ।  इस  न्यूनतम  जरूरत  को  पूरा|करना  निहायत  जरूरी  शुरू  में  मैं  यंही  बात  बताना  चाहूंगा  ।

 जहां  तक  सीमा  का  प्रइन  है  इस  संबंध  में  परिसीमन  अधिनियम  बना  हुआ  है  ।  मंत्री  जी  ने  उल्लेख

 किया  है  कि  परिसीमन  अधिनियम  1963  की  घारा  8  (1)  के  अन्तगंत  (i)  सक्षम  न्यायालय

 में  अपील  दायर  करने  के  लिए  एक  विशेष  समयावधि  निर्धारित  लेकिन  भोपाल  अपवाद

 स्वरूप  इस  विधेयक  में  अदालत  में  विलम्ब  से  अपील  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  ठीक  है  ।

 मैं  उनसे  दोबारा  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  इस  विधेयक  के  अन्तगंत  इस
 तरह  की  छूट  देना  तथा  मधिनियम  अर्थात  परिसीमन  अधिनियम  1963  में  इस  तरह  को छूट
 न  देना  क्‍या  कानूनी  तौर  पर  मान्य  है  उसमें  इस  ब््‌
 में  इसकी  व्युअस्था  क्‍या  मान्य  होगी  ?  ******  जाई

 महोदय  :

 अध्धि|  यम  है

 «क्री  भट्टम  :  विशेष  अधिनियम  लेकिन  क्या  यह  उस  अधिनियम  का
 क्रमण  करेगा  ?  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  तो  उनसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  ताकि  वे

 इस  मामले  को  सुस्पष्ट  बना  सकें  ।  ऐसा  संबंधित  व्यक्तियों  के  हित  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।  मेरा

 उद्देश्य
 इस  संबंध  में  किसी  की  गलतियां  बताना  नहीं  इस  पहलू  पर  उन्हें

 करना

 ट  की  व्यवस्था  न  करना  तथा  इस  विधेयक

 यह  विशेष  विधान  है  जबकि  परिसीमन  अधिनियम  एक  सामान्य
 के

 दोबारा  से  विचार

 इसी  पर  नहीं  बल्कि  मंत्री  महोदय  को  एक  अन्य  पहलू  पर  भी  ध्यान  देना  मंत्री

 महोदय  के  समक्ष  दो  उपाय  पहला  कि  वे  सभी  प्रभावित  लोगों  की  ओर  से  इस  देश

 न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  करें  अथवा  वे  अमेरिकी  न्यायालय  में  दायर  करें  ।  तीसरा
 उपाय  यह  है  कि  वे  अदालत  में  ना  जाकर  बाहर  ही  मामला  निपटा  उनके  समक्ष ये  तीन

 उपाय  हैं  कौन  सा  उपाय  अपनाएंगे  ?  क्या  वे  इस  देश  में  न्यायालय  में  अपील  या

 अमेरिकी  न्यायालय  में  जाए  गे  ?  वे  कौन  सा,उपाय  अपनाए  गे  ?
 छे  एक  बार  महा  न्यायवादी  को  अमेरिकी  विधि  तथा  विधिवेत्ताओं  और  विधि

 संगठनों  और  निकायों  के  साथ  विचार-विमश्श  करने  के  लिए  भेजा  गया  इसी  तरह

 विधि  विभाग  को  हालात  के  जायजे  के  लिए  दोबारा  अमेरिका  भेजा  गया  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?  क्‍या  हुआ  ?  तथा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  ?  मेरे  जंसे  आदमी  की  जानवरी  की

 सूचना  के  अनुसार  अमेरिका  में  इस  तरह  के  पीड़ितों  को  मुआवजे  की  व  हुत  अधिक  घनराशि  दी
 जाती  सामान्यतः  उन्हें  बहुत  अधिक  घनराशि  दी  जाती  अतः  हम  अमेरिका  जाकर  अपील
 क्यों  नहीं  करते  ?  भारत  में

 क्यों  अपील  करें  ?  अतः  णह्‌  अभी  भी  बाद-विवाद  का  विषय  ,
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 इस  बारे  में  क्या  कुछ  किया  गया  है

 निर्णय  लिया  गया  है  ?  मैं  चाहता  हूं
 को

 कुछ  लोगों  के  मामले  अमेरिका  में  न्यायालयों  में  निर्णायाधीन  उन  मामलों  का  क्‍या

 हुआ  ?  इस  विधान  द्वारा  सरकार  मे  प्रभावित  लागो  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  न्यायालय  में

 जांमे  के  लिए  समस्त  शक्तियां  प्रदान  कर  दी  हूँ  ।  लेकिन  उन  मामलों  क  होगा  जो  अमेरिकी

 न्यायालयों  में  निर्णायाधीन  हैं  ?  क्‍या  व॑  सभो  विधान  जो  आपने  यहां  बनाए  तथा  लागू  दिए  हैं

 उस  देश  में  लाग  होंगे  जहां  उक्त  मामले  विचा  राधीन  हैं  तथा  इस  माम्ले

 पर  विचार  करके  मंत्री  महोदय  निर्णय  लें  कि  क्या  उक्त  विधान  अमेरिका  के  संघीय  न्यांयालयों

 या  राज्य  न्यायालयों  में  विचाराधीन  मामलों  पर  लागू  होगा  तथा  उसकी  विधि  मान्यता

 तीन  महीने  गुजर  गए  हैं  ।  इन  तीन  महीनों  में  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या

 किया  क्या  सरकार  ने  अधिनियम  की  व्यवस्था  अनुसार  एक  आयुक्त  की  नियुक्नित  को  हैं  जो

 तथा  दावे  तैथार  करेगा  ।  मामला  कहाँ  तक  पहुंचा  है  ?  क्‍या  गैस  पीड़ितों  के  कल्थाण  के

 संबंधित  कार्यों  के  लिए  आयुक्त  की  नियुक्ति  को  गई  है  ?

 मंत्री  जो  ने  राज्य  सभा  में  बताया  था  कि  जप  ही  ऐस्वरी  योजना  तैयार  होगी  उसे

 सदन  के  समक्ष  रखा  जाएगा  ।  इसका  तात्तय  है  कि  अब  तक  ऐसी  कोई  तेयार  नहीं  को

 गई  है  |  इससे  क्या  पता  चलता  इसमें  कोई  नहीं  कि  मंत्री  जो  चाहते  हैं  क॒  मामले  को

 जल्दी  निपदाया  जाए  ताकि  पीड़ितों  को  यथा  संभव  शीक्ष  न्याय  जा  सके  लेकिन  योजना

 बैयार  नहीं  हुई  है  और  दावेद्वारों  के  दावों  को  ठीक  से  तंथार  नहीं  किया  गया  है
 इस  विषय  पर  विस्तार  से  चर्चा  करने  के  अपना  भाषण  समाप्त  करने

 से  थूव॑
 मैं  एक  बार  फिर  विधेयक  के  मुरूष  उद्देश्यों  का  सम्॑थंव  करता  हूं  और  जंसा  कि  मैं  पहले

 कह  चुका  हूं  मेरी  हादिक  कामना  है  कि  मंत्री  जी  ने  जो  जिम्मेवारोी  अपने  कधों  पर  ली  है  उसे
 सफलतापूर्वक  निभायें  4  वे  असहाय  और  अशिक्षित  लोगों  की  सेवा  कर  रहे  हैं  ।
 अन्हें  इसमें  सफलता  मिले  ।

 »ओ  बचिन्तामणि  पाणिग्रही  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और
 मैं  यहे  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  भोपाल  त्रासदी  का  सम्बन्ध  है  सरकार  ने  बहुत  गंभी  र  तथा  उचित

 अपनाया  है  4  सम्भवतया  यह  हमारे  देश  या  शायद  समूचे  विश्व  में  सबसे  बड़ी  दर्घटनाओं  में
 .  से  एक:थी  ।  ज्योरेज  ओरवंल  के  की  भाँति  भारत  ने  1984  में  शायद  सबसे  बर्ड  त्रासदियों

 में  से  एक  त्रासदी  को  देखा  है  ।  जापान  के  लोग  इस  भोपाल  त्रासदी  के  बारे  में  क्या  सोचते  हैं  और
 प्रकार

 से
 उन्होंने  टोकियो  में  यूनियन  कार्बाइड  के  मुख्य  किलर  कारपोरेशन

 भ्यूनियन  के  समक्ष  प्र<्शन  किया  था  ।  मैं  उद्धृत  करता  हू
 हम  सूचना  पाकर  अपने

 गस्रे
 गुस्स  पर  क्राबू  नहों  रख  सकते  कि  2500  से

 गय  है  तथा  हजारो  लोग  जहरीज़ी  मंस  के  रिसाव  क॑
 कारण  वीक  हो ।  तक  किसी  एक  गर-सरकारी  संस्थान  द्वारा

 हत्याकांड  का  कोई  अन्य  उदाहरण  नहा  देखा  है  ।  फ्ही

 हार  मं

 कं  जे
 जिस  दुःखद  दुध्धटना का  हमारे  देश  के  लोगों  ने  सामना  किया  है  जापानियों ने  उस  पर
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 ठीक,ही  अयनता  रोब  मैं  यह  जानता  चाहता  हु  क्‍या  आज  तक  सरकार  इस  योग्य  '

 बन  पाई  है  किसदन  के  समक्ष  या  लोगों  के  समक्ष  यह  बता  सके  कि  विभीषिका  के  लिए  कौन
 जिम्मेदार  हैं  ?  .  मैं  पिछले  तीन  महीनों  प्रकाशित  पत्रों  तथा  प्रतिवेदनों  को  पढ़  रहा  हु  लेकिन

 कहीं  भी  पैंने  यह  नहीं  पढ़ा  कि  अमुक  व्यक्ति  या  अमुक  विभाग  ऐसी  विभीषिका  के  लिए  जिम्मेदार

 हराया  गया  है  ।

 3.00  म॒०  प०
 मैं  माननीय  मंत्री  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  कहीं  यह  दुघंटना  पश्चिमी  देक्षों  में  हुई  .

 होती  तो  इस  बहूर्राष्ट्रीय  निगम  का  क्‍या  हाल  होता  ?  इस  कम्पनी  को  वहां  पर  अपना
 कामकाज  पूरी  तरह  बन्द  करने  के  लिए  कहा  जाता  ।  हमारा  देश  प्रमुत्व  सम्पन्न  एवं  स्वाधीन  है  ।
 क्या  हमें  अपने  प्रमुत्व  सम्पन्त  अधिकारों  का  प्रयोग  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ?  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  लाइसेंस  देते  समय  ऐसी  व्यवस्थ्य  क्यों  नहीं  करते  कि  अगर  ऐसी  कोई  विभीषिका

 होती  है  तो  आप  उनकी  समूची  सम्पत्ति  जह्त  कर  सकें  ?  सदन  के  सभी  पक्षों  तथा  लोगों  ने  भी
 यह  मांग  की  थी  कि  धीरे-घीरे  सभी  बहुराष्ट्रीय  निगमों  में  हमारे  पास  आधे  से  अधिक  इक्विटी

 -  शेयर  वास्तव  में  इन  बहुत  से  निगमों  में  भारत  5  प्रतिशत  तक  भागीदार  लेकिन  पता

 +

 -  नहीं  क्‍यों  यूनियबर  कारबाइड  के  पास  अभी  तक  5  प्रतिशत  इ  क्‍वटी  शेयर  हैं  ?  मुझे  यह  समझ  में

 नहीं  आता  और  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  विषय  पर  सदन  में  जानकारी  देने  का  अनुरोध  करता  हू ं।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भोपाल  जेसे  घनी  भाबादी  वाले  हाहर  के  बीचों-बीच  इस

 कारखाने  को  स्थापित  करने  का  लायसेंस  किसने  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  मामले  के  इन
 विषयों  पर  माननीय  मंत्री  ने  गौर  किया  होगा  ।  ये  बहुराष्ट्रीय  निगम  अब  तीसरी  दुनिया  के  देशों

 में  नव-पूंजीवाद  को  फैला  रहे  आजकल  तीसरी  दुनिया  के  देशों  में  प्रत्येक  दषं॑  लगभग

 25000  लोग  कीटनाशक  दवाइयों  के  प्रयोग  से  मर  जाते  पश्चिमी  देशों  में  इन  कीटनाशकों
 को  नहीं  बनाया  इन्हें  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  जहरीला  तथा  हानिकारक  पाया  गया

 भ्रब  वे  कहते  हैं  कि  इन  कोटाणुओं  पर  जहरीले  कीटनाशकों  के  इस्तेमाल  की  बजाय  उन्हें  प्राकृतिक
 प्रक्रिया  द्वारा  काबू  में  करना  बेहतर  है  ।  तीसरे  विश्व  के  देशों  क्योंकि  श्रम  बहुत  सस्ता  ब्रे
 अधिक  लाभ  के  लिए  अपने  कारखाने  स्थापित  करते  हैं  ।  पद्दिवमी  देश  हमारी  तुलना  में  अपनी

 सुरक्षा  के  बारे  में  अधिक  जागरूक  हैं  ।  ये  बहराष्टीय  निगम  ऐसे  तीसरे  विश्व  के  विकासशील
 देशों  में  जहरीली  गेसों  का  उत्पादन  करने  की  कोशिश  में  रहते  हैं  जहां  श्रम्म  सस्ता  है  और  जहां  पर
 उन्हें  बहुत  रियायतें  भी  मिल  सकती  हैं  ।

 इस  संबंध  में  मैं  जो  डा०  पी०  एन०  हकक्‍्सर  ने  कहा  है  उसको  उद्धृत  करना  चाहता

 यह  एक  दिलचस्प  टिप्पणी  है  ।  उन्होंने  कहा  है  :

 स्थित  यूनियन  कारबाइड  के  सेंटर  में  किया  गया  अनुसंघान  कार्य  संदेहास्पद
 है  और  इसको  रसायन  युद्ध  सम्बन्धी  अनुसंधान  से  सम्बद्ध  किया  जा  सकता  है  ।”
 डा०  पी०  एन०  हकक्‍सर  ने  इसके  बारे  में  एक  लेख  लिखा  अब  प्रशइन  यह  उठता  है  कि

 गैस  का  उत्पादन  करने  के  लिए  किसने  लाइसेंस  दिया  ?  मिक  गैस  का  एक '
 साथ  इस  का  रखाने  में  मंडारण  क्‍यों  किया  गया  था  !  क्‍या  वहां  पर  निरीक्षण  प्रणाली  नहीं-थी  ?
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 आम  प्रक्रिया  जो  अपनाई  जाती  है  कि  बजाय  टन  गैस  का  एक  साथ  भंडारण  करने  के  उसमें
 प्रति  घंटा  लगभग  एक  द्रन  गैस  का  उत्पादन  किया  जाता  ये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है ंजिनका
 जवाब  दिया  जाना  जरूरी  है  ।  *

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  इस  दुर्घटना  के  बाद  पीड़ित  उनकी  तरफ  ध्यान
 नहीं  दिया  गया  मैं  चाहता  हु  कि  उनका  भी  झरूपाल  रखा  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  ने
 कहा  है  कि  जो  लोग  इस  दुघंटना  से  बचने  में  सफल  हो  गये  हैं  वे  अभी  मी  इसके  बुरे  प्रमाव  से  पीड़ित
 हैं  और  आगे  आने  वाले  समय  में  उन्हे  किन  कष्टों  का  सामना  करना  पड़े  इस  बारे  में  अमी  भी
 पूरी  तरह  से  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  विधेयक  में  उन  लोगों  के  लिए  जो  इस

 ज्ासदी  के  बाद  प्रभावित  उनका  रियाल  रखने  विधेयक  में  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इन

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  का  का  करने  का  अपना  ही  ढंग  उनके  अपने  समर्थक  हैं  और  वे  अच्छी
 तरह  से  जानते  हैं  कि  इन  हिमायतियों  को  किस  प्रकार  से  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  वे  इस

 -

 तरह  से  बोलेंगे  कि  जेसे  सारा  कसूर  मारत  सरकार  है  उनमें  से  किसी  का  कोई  कसूर  नहीं  है  ।
 उनके  एक  योग्य  बकता  भारत  आये  और  किसी  व्यक्ति  ने  भोपाल  दुर्घटना  के  बारे  में  उनसे  पूछा
 उन्होंने  हो  सकता  है  क्‍योंकि  मारत  सरकार  हमेशा  भारत  में  ही  न्तिमित  उपक  रणों  के
 प्रयोग  किए  जाने  पर  जोर  देती  है  और  शायद  इस  यूनियन  कारबाइड  सेयंत्र  में  इस्तेमाल  किए  गए
 उपकरण  भारत  निर्मित  होंगे  /”  जैसे  कि  उपकरणों  ,  संयंत्रों  तथा  मशीनों  को  स्वॉदेड  में  बनाने  के
 लिए  जोर  देना  एक  अपराध  है  |;

 सभापति  महौदय  :-  इस  तरह  के  उपकरणों  का  इस्तेमाल  करना  दण्डनीय  उपेक्षा  हो सकती
 श्री  चिस्तामणि  पाणिग्रहो  :  वे  अब  इसे  एक  मुह  बनाने  की  कोशिश  कर  र  हे  अब  मैं

 मान  ये
 मंत्र

 यह  जानना  चाहता  हु--यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  दुर्घटना  को  *
 गम्भी  रता  से

 लिया  है--पिछले  तीन  माह  में  मुआवजे  सम्बन्धी  कितने  मामले  निबटाये  गए  हैं  और
 भारत  सरकार  के  विचार  में  इस  भारी  नुकसान  की  मुभावजे  की  वास्तविक  राशि  कितनी  है  ? मेरे  विचार

 मे
 भांकड

 न
 ता  मे  नकद  a  fs परे  विचार  में  कुछ  डे  दिए  जाने  चाहिएं  ताकि  हम  कुछ  हृद  तक.पता  चल  सके  कि  कितना

 नुकसान  हुआ  है  ।  वि
 मैं  एक  अमरीकी  समाचार  पत्र  पढ़  रहा  था|  शायद  कई  सौ  मामले  अमरीका  के

 ऊँ  जो  आपके  हिल है  |  आपको  अनुभव  है  कि  न्यायालयों  के  मामलों
 में  एक  न्यायालय  दूसरे  न्यायालय  से  भिन्न  मत  वाला  हो  सकता  है  और  एक्र  न्यायालय  का  फैँम  ला
 दूसरे  न्यायालय  के  फंसले  से  भिन्‍न  हाँ  सकता  आखिर  उन्हें  फंडरल  कोर्ट  में  जाना ्ज्त्छ्े  2  बह  वि  हि  हँ  ¢  if
 पड़ेगा  और  अगर  फंडरल  कोर्ट  का  फैसला  उनके  हक

 में  होता  है  न  सरल  3.
 ष्ट्रीय  निगम  नेश  हि  ॥॒  छा  !

 हे  मे  हाता  है  तो  हमारी  स्थिति  क्‍य  होगी  ?
 बहुराष्ट्रीोय  निगम  इतने  शक्तिशाली  हैं  कि  तीसरे  विश्व  के  देशों  में  उनका  समर्थन  करने  वाले  भी हैं  ।  आजकल  वे  तीसरे  विदव  के  देशों  के  सबसे  बड़े  शोषक  हैं  |  एक  प्रमृत्व  सम्पन्न  देश  के क्या

 हम  तुरन्त  इस  यूनिट  के  51  प्रतिशत  शेयर  लेकर  इसका  3७०७
 नहीं ह  |  ५  hC  ईसका  अधिग्रहण  नहीं

 कर  सकते भोौर  अमरीकी  न्यायालयों  के  फँसले  की तल  प्रतीक्षा  कि  ए  बिना  हस  यनित  को  :  चलाना करदें  ?  हम  नहीं  जानते  कि  फंडरेल  कोर्ट  का  फैसला  क्या  को  स्वयं  को
 ।

 जज  .  ऊशकि्षला  कया  हांगा  इसके  बारे  में  हे  कोई  नहीं

 वि+िन्‍न  न्यायालयों  में  दायर  कि  ए  गए
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 नर  —

 »  प्रो०  एन०  जी  रंगा  :  हम  ऐसा  कंसे  कर  सकतेਂ  हैं  ?  है
 दो  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  हमारा  देश  एक  प्रमुत्व  सम्पन्न  देश  है  और  हम  ऐसा  कर

 सकते  तीसरे  विश्व  के  सभी  देश  इकट्ठे  गिलकर  आजकल  इन  सारे  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के

 खिलाफ  लड़  रहे  ऐसा  नहीं  है  कि  केवल  भारत  ही  ऐसा  करेगा  ।  यह  वीं  छाताब्दी  की

 सबसे  बड़ी  चुनौती  है  जिसका  हमें  सामना  करना  होगा  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  यह  विधेयक

 लाया  गया  है  और  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  इस  भोपाल  दुर्घटना  को  गम्भीरता  से  लिया  है  और

 कार  इस  मामले  में  कि  पीड़ितों  को  किस  प्रकार  मुआवजा  दिलाया  पूरी  कोशिश  कर रही

 भ्रह्मां  पर  केवल  भारत  की  प्रमुत्व  सम्पन्नता  का  प्रश्न  यह  पीड़ितों  क ेलिए  2  मिलियन  डालर

 या  इससे  कुछ  अधिक  मुआबजा  दिलाने  का  प्रइन  नहीं  जब  ऐसी  दुघघंटना  के  शिकार  हमारे  लोग
 हों  तो  हमें  इस  प्रकार  से  अपनी  प्रमुत्व  सम्पन्नता  का  प्रयोग  करना  हमें  इन

 राष्ट्रीय  निगमों  पर  भविष्य  में  ध्यान  रखना  होगी  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।

 ]  .
 शी  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  सभापति  2  और  3  दिसम्बर  की  रात  को  मौत

 ने  अपना  मुह  खोल  दिया  था  और  मौत  के  मुह  के  अन्दर  कितने  ही  लोग  चले  यह  जो  45

 टन  गैस  वह  जमीन  के  साथ  बह  रही  थी  |  एक  दिन  के  अन्दर  जब  45  गैस  लीक  हो  गई

 और  जमीन  के  साथ  बहने  तो  उससे  लोगों  की  आंखों  में  . जलन  पैदा  हुई  और  सीने  में  दर्द

 पैदा  हुआ  और  कितने  ही  लोग  मौत  के  घाट  उतर  तीन  संप्ताह  के  बाद  तो  सरकार  ने  एक
 इंक्वायरी  कमीशन  बिठाया  ।  11  सप्ताह  के  बाद  तक  हमें  मालूम  नहीं  कि  कमीशन  ने  अभो  तक  -

 क्या  रिपोर्ट  दी  ।  हमें  11  सप्ताह  के  बाद  तक़  यह  नहीं  मालूम  हुआ  है  कि  उस  रिपोर्ट  के  अन्दर  '

 किसको  दोषी  ठहराया  गया  लि
 हु  अब  आप  यह  बिल  लेकर  आ  गये  आपने  कहा  है  कि  इस  बिल  के  एक्ट  बन  जाने  के  |

 बिल  के  पास  हो  जाने  के  बाद  आप  इस  चीज  को  पूरा  इसमें  कितता  समय प्र
 लगेगा  ?  मेरी  समर  में  नहीं  आता  कि  क्‍या  आपके  ला  डिपार्टमेंट  ने  इसके  इसके  बारे  में  सोचा  है
 कि  जो  यह  सारी  पावर्स  आप  एक  कमिदनर  को  देने  जा  रहे  हैं--जिसके  बारे  में  क्लाज 6  में  कहा
 गया

 ]  ॥
 इस  अधिनियम  के  अघीन  अपने  कृत्यों  के  निवंहन  में  उस  ही  संहायता  के

 प्रयोजन  से  एक  अधिकारी  जिसे  भोपाल  गेस  विभीषिका  के  शिकार  ब्यक्तियों  के  कल्याण  के

 लिए  आयुक्‍त  के  रूप  में  जाना  जाएगा  तथा  उसकी  सहायता  करने  के  लिए  ऐसे  अन्य

 अधिकारियों  और  कमंचारियों  की  नियुक्ति  कर  जो  वह  ठीक  समझे  ।”  ॥
 वह  अधिकारी  कौन  होगा  और  उसकी  योग्यतायें  कया  होंगी  ?  क्या  वह  कोई  उच्च

 लय  का  न्यायाधीश  या  एस०  डी०  ओो०  या  कोई  समाहर्ता  ?  आपका  अधिकारी  से  क्‍या

 मतलब  है  ?  है :
 उसके बाद  उपखंड  (2)  :
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 गण

 ऐसे  कृत्यों  का  निवंहन  जो  उसे  झक्रीम  द्वारा  समनुदेशित  किये

 स्कीम  कहां  है  !

 अब  यह  आपकी  स्कीम  क्‍या  होगी  ?  आप  यह  बिल  ले  कर  आ  रहे  आपकी
 तैयार  नहीं  जब  स्कीम  ही  तंयार  नहीं  है  तो  क्या  काम  होगा  ।  |

 ,  कली  गिरधारों  लाल  व्यास  :  आपने  इस  बिल  को  पढ़ा  नहीं  |
 ,  भो  मूल  चंद  अगर  आपने  पढ़  लिया  है  तो  मेहरबानी  कर  के  मुझे  बता  दें  ।

 ढाई  महीने  हो  गये  लेकिन  आपकी  अभी  स्क्रौम  ही  रेढी  नहीं  है  ।  आप  बता  कि
 इस  डिजास्टर  में  कितने  लोग  भघे  हो  कितने  लोग  मर  कितने  लोग  आंखों  की  बीमारी
 से  पीड़ित  कितने  आदमियों  की  प्रापर्टी  नष्ट  हो  गई  ?-  इसके  आपके  पास  क्या  आंकड़े  हैं  ?

 ््  न
 आपने  क्लाज  9  के  अन्दर  कहा  है  --

 ।
 इस  अधिनियम  के  प्रयोजनों  को  कार्यान्वित  करने  के  इस

 अधिनियम  के  लागू  होने  के  पद्चचात  राजपत्र  में  अधिसूचना  स्कीम
 बनाएगी  ।”

 वह  स्क्रीम  कहाँ  है  ?

 स्कीम  ऐसी  बनाई  जब  आप  इस  बिल  को  ले  कर  सदन  में  आ  रहे  हैं  और  सारी
 डेलीगेट  करने  जा  रहे  हैं  और  आपके  पास  अभी  कोई  स्कीम  ही  नहीं  है  कि  आप  चीज को  तय  करने  जा  रहे  ये  जो  आपकी  सारो  पावस  -

 ]
 *

 मे  निम्नति  ँि  खत  सभी  मा  ऊकिन्ही  ह उसके  बाद  नम्नलिखित  सभी  या  किन्ही  विषयों  के  लिए  उपबंध  किया  जा
 अर्थात्‌

 बे  राशियां  जो
 केन्द्रीय  संसद  द्वारा  इस  नि्ित्त  विधि  द्वारा  सम्यक  विनियोग किए  जाने  के  पदचात  निदिष्ट  निधि  में  जमा  कर  ः

 तो  ये  जितनी  बातें  आपने  लिखी  हैं  उनसे  यह  मालम  होत  है  कि  गे ;  हक  हे  हा
 5

 हैगीा  अभी  यह  भो  पता  नहीं है  कि  आप  लोगों  को  क्‍या  कंपंसेशन  देंगे  ।  यह  भा  पता  नहीं

 [  भ्रनुवाद  ]
 व सभापति  महोदय  :  डागा  जी  क्या  मैं  आप+  घ्प ह

 ?  कृपया  इसे  पढ़िए  या
 मैं  ध्यान  खंड  9  (3)  के  तरफ  आकर्षित  कर पर  रो  कं  इसमें  कहा  गया

 है  कि  स्कोम  तंयार  होने  के पर  रखी  जायेगी  *****  बाद  यह्‌  सभा-पटल
 :  भर  मूल  चन्द  यह  विधेयक  के  पारित

 .  श्रभापति महोदय  :  निरचय  होने  के  बाद  रखो
 जायेगी  ।

 मूल  चन्द  डागा  :  क्या  कोर  उपलब्ध  है  ?
 166



 6  1907
 :”

 भोपाल  गैस  विभीषिका  विधेयक

 -  संभाषति  महोदय  :  तैयार  होने  क ेबाद  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  माननीय  मंत्री  _
 .  इसे  सभा-पटल  पर  रखेंगे  ।

 '  भ्रो  मूल  चन्द  डागा  :  इसमें  क्या  हानि  है  अगर  हम  इस  पर  विधेयक  के  साथ  ही  विचार

 करें  ?  ाः
 ४

 अगर  आपके  पास  स्कीम  तैयार  नहीं  है  और  आप  यह  भी  नहीं  बता  सकते  है  कि  कंपंंसेशन
 का  जो  दावा  करने  जा  रहे  उसमें  क्या-क्या  दिया  गया  है  ।  हवाई  जहाज  में  एक  आदमी  मरता

 उसको  आप  एक  लाख  रुपया  कंपंसेशन  देते  एक्सीडेंट  में  कोई  डेथ  होती  10000

 »

 क्षतिपूर्ती  अधिनियम  के  कर्ंकार  की  मृत्यु  पर  देय  राशि  होने

 रुपये  से  लेकर  40000  रुपये  तक  है  और  स्थायी  तौर  पर  पूर्ण  तरह  अप ग  होने  पर
 देय  रुपये  से  लेकर  42000  रुपए  तक  स्वभावतः  इसका  संबंध  कमंकार  को
 देय  क्षतिपूर्ती  राशि  से  है  और  न  कि  आम  जनता  के  लोगों  के  लिए  भारतीय  रेलों '
 के  मामले  मृत्यु  की  दशा  में  देयता  सिर्फ  ।  लाख  रुपए*तक  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स
 फिर  भी  मुत्यु:पर  या  ऐसी  चोट  जिससे  स्थायी  तौर  पर  पूर्ण  अपंगता  हो  जाये  के  लिए .
 2  लाख  रुपए  की  क्षतिपूर्ती  देती  है  ।”

 .
 तो  आप  हमें  यह  बताइये  कि  आप  किस  तरह  से  उनको  रुपया  देंगे  या  आपका  कंपंसेशन

 का  काम  ला  क्या  होगा  ।  आप  इतना  भी  नहीं  बता  सकते  कि  कंपंसेशन  कितना  होगा  ।  लोग  कहते
 हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  कंपंसेशन  का  सूट  करते  हैं  तो  हिन्दुस्तान  की  हालत  को  देखकर  के  प॑सा  कम
 मिलेगा  ओर  अमरीका  में  सूट  कर  रंहे  हैं  तो  क्या  आपको  रुपया  ज्यादा  मिल  जायेगा  ।  डाइगनोज
 करने  वालों  ने  भी  यह  बताया  है  कि  वे  यह  जान  भी  नहीं  इसको  लोग  इसके  डिफेंस  में
 चैलेंज  कहेंगे  कि  गोपाल  और  उसकी  पत्नी  ने  जांच  करके  बताया  कि  एक  लाख  लोगों  में
 साइनेट  का  मामूली  सा अश  उसको  निकाल  कर  बाहर  किया  पहले  यह  नहीं

 किया  गया  इसलिए  भोपाल  में  मौतों  का  सिलपिला  बंद  तहीं  हुआ  और  उनका  निदान

 नहीं  किया  जा  आप  यह  बताइए  किजो  आपके  एक्सपर्टस  डनके  बयान  क्‍या

 एक्सपर्टस  बता  रहे  हैं  कि  हमारे  नेग्लीजेंग  हमारी  गलतों  से  यह  सब  हुआ  है  ।  फंक्ट्री
 एक्ट  के  अतंगंत  आचरण  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  क्‍या  कभी  गबनंमेंट  ने  उनके  खिलाफ  एक्शन
 लिया  ?  कभी  इस  बात  की  जांच  नहीं  हुई  ।  तो  ये  सारे  डिफेंस  के  प्वाइ ट्स  क्या  सरकार  इनका

 जवाब  देने  की  स्थिति  में  क्‍या  सरकार  बता  सकती  है  कि  इससे  कितने  लोग  इफेक्टड  हैं
 आने  वाले  समय  में  कितने  बच्चे  इससे  प्रभावित  पैदा  कितने  बच्चे  विकलॉय  कितने
 बच्चों  की  हालत  खराब  यह  कोई  नहीं  बता  रहा  ।  जब  तक  सारी  स्कीम  तंयार  करके  नहीं
 रखेंगे  और  गबनंमेंट  दावा  नहीं  करेगी  ओर  स्कीम  तैयार  नहीं  तब  तक  कोई  फायदा  नहीं

 आप  डेलीगेशन  आफ  पावसं  चाहते  पावसं  डेलीगेट  कर  इसके  हाउस  के
 सामने  बिल  आया  इस  बिल  के  अ  दर  कुछ  बातें  पालियामेंट  के  अन्दर  तय  होनी  चाहिएं  ।
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 ।

 स्कीम  पूरी  नहीं  ए  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  सारी  बारों  का  पूरा  विवरण  बिल  में  आना

 चाहिए  ।  हमें  सारे  अधिकार  ब्यूरोक्र  दूस  पर  नहीं  छोड़  देने  चाहिएं  ।

 थी  लाल  विजय  प्रताप  सिंह  :  आदरणीय  सभापति  मैं  मन्‍्त्री  महोदय

 द्वारा  प्रस्तावित  तिल  का  समर्थन  करता  हूं
 । आदरणीय  सभापति  भोपाल  की  गंस

 यदि  मैं  यह  कहूं  कि  इस  शताब्दी  की  सबसे  भयावह  घटना  है  तो  कोई  गलत  बात  नहीं  होगी  |
 इससे  न  केवल  14-15  सौ  व्यक्तियों  का  जानें  गई  बल्कि  इस  घटना  से  लाख  डेढ़.लाख  व्यक्ति

 सीधे  प्रभावित  हुए  इससे  बड़ी  संख्या  में  लोग  दूसरे  रूप  में  प्रभावित  हुए  रिसने  से

 जिन्हें  प्रत्यर््ष  हानि  पहुंची  है  वह  तो  है  ऐसे  व्यक्ति  भी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  नुकसान  की  चपेट

 में  आए  हैं  जिन्हें  मनोवेज्ञानिक  तरीके  से  नुकसान  पहुंचा  इस  प्रकार  का  वातावरण  पूरे  भोपाल
 हाहर  में  निरमित  जिसको  छाब्दों  में  बयान  करना  कठिन  केवल  मानव  प्राणों  का  ही
 बल्कि  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  पशु  भी  हताहत  हुए  ।  यहां  पर  मैं  यह  उल्लेख  क़रना

 भी  अपना  कत्तंब्य
 हूं  कि  इस  घटना  के  घटते  ही  हमारी  राज्य  सरकार  ने  बड़ी  ही  तत्परता  के  साथ  स्थिति  से

 निप्रटने  के  सम्पूर्ण  उपाय  वहां  पर  स्थित  पूरे  के  पूरे  21  अस्पताल  तथा  जितनी  भी
 सरीज  उन्हें  पूरे  जोश  के  साथ  और  पूरे  तरीके  से  आदेश  हुए  कि  वे  ऐसे  प्रभावित  लोगों  की
 सेवा  निस्‍्वार्थ  भाव  से  करें  |  मैं  यहां  पर  सदन  को  यह  भी  बताना  आवश्यक  समभता  हਂ  कि  सात
 सौ  से  अधिक  डाक्टरीं  की  सेवाएं  ली  गई  जिससें  दो  सौ  से  अधिक  डाक्टर  बाहर  से  बुलाए
 कई  मोबाइल  ओर  कई  परमानेंट  डिस्पेंसरीज  खोली  गई  जिनके  माध्यम  से  लोगों  को  समचित  मदद

 |  गई  ।  लोगों  को  भूख  से  बचाने  के  लिए  कई  ऐसे  ठिकाने  बनाए  गए  जहां  पर  मुफ्त  भोजन  तथा
 दूध  की  व्यवस्था  की  प्रत्येक  यूनिट  को  दो  सा  मिली  लीटर  दूध  देने  की  व्यवस्था  हमारी
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  की  **

 )  इतना  ही  ऐसे  लोगों  को  जो  गंभीर  हर  से
 घायल  हुए  या  जिनके  प्राण  बच  नहीं  सरकार  की  तरफ  से  उन्हें  दस  दो  हजार  और

 हजार  रुपए  कम्पनसेशन  देने  की  व्यवस्था  की  स  मचित
 ई  जिससे  लोग  राहुत  की  सांस

 मानता

 व्यवस्था  सरकार  द्वारा
 सके  ।  इससे  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  लोगों  के  दिल  और

 तरग  में  एक  विध्वास  को  अनुभूति  इसी  विश्वोस  के  साथ  इस  चनाव  में  आपने  देखा
 !  प्रधान  को  इतने  भारो  बहुमत  से  जिताकर  यहां  भेजा  है  ।  बात  का  उल्लेख  मै

 इसलिए  भी  करना  चाहता  हूं  मैं  यह  अच्छी  तरह  से  जानता  हं  कि  हमारे  शासन  को  यह
 मंशा  है  कि  इस  प्रकार  को  घटना  घटने  पर  लोगों  को  पूरे  तरीके  से  राहत  दी  हमारे राजीव  जी  इस  दिशा  में  पूरी  तरह  जागरुक  हैं  और  उन्होंने  बड़ों  कृपापूवक  4  तारीख

 ;

 को
 जाकर  लोगों  का  उनको  दःख-तकलीफों  को  सुना  और  इस  संदमम  में  समुचित  आदेश  दिए  ।

 भादरणीय  सभापति  ज॑ रु  पाल  में  जिस  तरह  को  दर्दनाक  घटना  हुई  और  सरकार  की
 o  ओर  से  जो  कदम  उठाये  मेरी  मान्यता  है  कि  जिस  अन॒पात  में  लोगों  व  पीड़ाਂ  को  शिकार होना  लोगों  जस  त्रासदी  का  शिकार  बनेना  उस  अन॒प्रात  में  खन>ऊ  |  दी  गई

 घाए  लगभग  नगण्य
 हैं

 ।  उनको  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ः

 जहां तक  इस  मामले  को  कोर  में  ले  जाने  और  मकदमप्मा  ्
 देश में  चलाये जाए  अथव  वह  सरकार  प९  सिख

 लाने  का
 सम्बन्ध  चाहे  हूमारे प_र  निर्भर  करत  कि  वह कोई  उचित निर्णय

 लेकिन  मैं  इतना  अवश्य  कहना  चाहता  कि  हमारा  प्रदेश एक  पिछड़ा  प्रदेश  है  और
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 वहां  की  जनता  की  आवाज  यहां  नहीं  उठायी  जा  सकती  पर  न्तुःइस  बिल  के  माध्यम  से  वहां

 पिछड़े  अंचल  को  चित  संरक्षण  मिलेगा  ओर  वह  अभ  चल  सुरक्षित  महसूस  करेगा  ।

 ]  धा  ही

 श्री  सेफुहीन  घोधरी  :  सभापति  इस  विधेयक  से  सरकार  के  मन  की

 दुविधा  झलक  ती  है|  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  कहा  गया
 राज्य  अमेरिका  और  हमारे  देश  में  प्रचलित  विधियों  के  सन्दममं  में  विभिन्‍न

 स्थिति  की  सावधानी  से  जांच  की  गई  है  और  उस  जांच  के  अनुश्नार  यह  महसूस  किया
 गया  है  कि  दावों  के  संदर्म  में  कायंवाही  करने  के  लिए  विशेष  उपबंध  किए
 इसका  मतलब  दावों  को  निपटाने  से  भी  है  |  अगर  ऐसा  है  तो  विधेयक  में  ऐसे  उपबंध  हैं

 कहां  ?  इसके  लिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  एक  विशेष  अधिकरण  बनाया  जाये  जो

 बजे  से  संबंधित  मामलों  को  देखेगा  और  वहू  अधिकरण  सब  अन्य  संबद्ध  बातों  को  निपटायेगा  ।

 अब  एक  बात  कही  गई  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  जाकर  मामला  दर्ज  कराया  जाये  ।

 इसके  लिए  यह  कहा  गया  है  कि  वहां  हमें  अधिक  घनराशि  मिलेगी  ।  राहत  घनराशि  देने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  यह  इस  विधेयक  से  यह  समभना  मुश्किल  हमाशा  अपना  कानून
 अगर  हम  यह॒  महसूस  करते  हैं  कि  मुआवजा  दिलाने  में  यह  कानून  सक्षम  नहीं  हैं  तो  हम  कोनून
 में  संशोधन  कर  सकते  अमरीका  का  क्‍या  कानून  है  ?  अपने  नागरिकों  के  लिए  अमरौका  का

 अपना  कानून  हम  उनके  नागरिक  नहीं  परन्तु  यह  समभ  में  नहीं  आता  कि  अमरीकी

 कानून  हमारे  नागरिकों  पर  कंसे  लागू  होगा  ?  अतः  आवद्यक  यह  है--और  यही  हम  सरकार  से

 करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  कि  जल्दी  से अधिकरण  इन  मामलों  को  निबटाने  के  लिए  बानाये  जायें  ।

 दूसरा  प्रदन  यह  है  कि  जहां  तक  दुषघंटनाग्रस्त  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  है  इस  संदर्भ  में  यह
 कहा  गया  है  कि  सरकार  दुषघंटनाग्रस्त  लोगों  का  पक्ष  लेगी  तथा  वह  लोगों  का  ध्यान
 रखेगी  ।  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।  परन्तु  प्रश्त  यह  है  कि  जो  नुकसान  हुआ  है  उसका  मूल्यां।न
 कैसे  हो  ?  सरकार  की  ओर  से  हमें  बताया  गया  है  कि  कुल  2500  से  अधिक  मौतें  नहीं  हुई  हैं  ।

 परन्तु  ऐसी  भी  खबर  है  कि  7000  से  अधिक  लोग  मरे  हैं  और  7000  कफन  प्रयोग  में  लाए  गए  ।

 »  माननीय  सदस्य  :  खबर  किसने  दी  ?

 क्रो  संफुद्दीन  चोधरो  :  हम  जानते  हमारी  अपनी  एजेन्सियां  भी  जब  उतने  बड़े
 पैमाने  पर  दुर्घटना  घटी  है  तब  वे  उबकी  प्रतिरक्षा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ।

 कृपया  सभापति  से  मुखातिब  हों  ।

 सेफुददोन  चौधरी  :  उन्हें  यूनियन  कार्बाइड  के  एजेंट  की  तरह  काम  नहीं  करना

 महोदय  :  याद  कोई  सदस्य  बंठे-बंठे  ही  बोलता  है  तो  उसे  कोई  महत्व  न  दें
 तथा  कृपा  करके  सदस्य  को  सभापति  को  ही  सम्बोधित  करें  ।

 रप्शी  संफुद्दीन  चोघरी  :  सबूत  नष्ट  करने  का  प्रयास  भी  किया  गया  हम  जानना  चाहते  हैं
 कि  ऐसा  कुकर्म  करने  वाले  लोग  कौन  संदूषण  को  बहुत  कम  मात्रा  में  दर्शाने  में  यूनियन
 कार्बाइड  का  स्वायं  वास्तव  में  विभिन्‍न  ज्लोतों  से  सूचना  आ  रही  है  कि  विपत्ति  का  गुंरुत्व



 श्राप को  कानूस  बनाना  होया  ताकि  जो  लोग  इससे  इतना  श्रधिक
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 कहीं  अधिक  है  ।  क्या  सरकार  ने  विपत्ति  की  मात्रा  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  मानदण्ड

 रत  किया  है  ।  प्रैस  को  सैकड़ों  ऐसी  रिपोर्ट  मिल  रही  हैं  कि  इस  विपत्ति  के  फलस्वरूप  अन्धत्व  फैल
 शहा  यूनियन  कार्बाइड  ने  इसका  खण्डन  किया  शायद  सरकार  ने  भी  एक  समय

 क्षण्डन  किया  आई०सी०एम०आर०  और  टाटा  सामाजिक  विज्ञान  संस्थान  ने  सर्वेक्षण  कराए
 उन्होंते  सिद्ध  किया  है  कि  वहां  अन्धत्व  फंल  रहा  है  ।  गैस  गुर्दों  को  ओर  मस्तिष्क  को

 प्रभावित  कर  रही  कोशिकाओं  की  आक्सीजन  वहन  करने  की  क्षमंता  नष्ट  हो  रही  है  ।

 इससे  ल्यूकेमिया  और  कसर  हो  सकता  एक  अन्य  भग्रावह  रिपोर्ट  आई  है  कि  दुघंटना  के

 छ्िकार  लोगों  में  साइताइड  विष  की  मात्रा  गई  चिकित्सकों  ने  भी  इसकी  पुष्टि  की

 यूनियन  कार्बाइड  इसका  खण्डन  करने  का  प्रयत्त  कर  रही  परन्तु  जिन  लोगों  की
 सोडियम  थियोसल्फेट  से  चिकित्सा  की  गई  उतको.स्थिति  में  सुंधार  हुआ  है  ।  इससे  आभास  होता
 है  कि  उनमें  साइनाइड  विष  को  मात्रा  विद्यमाम  दो  वर्ष  पहले  उन्होंने  कम्पनी  व  पत्रिका
 में  ऐसी  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  थी  कि  मिथाइल  आइसो  साइनेट  गैस  एक  विशेष  डिग्री  के  तापमान
 पर  साइनाइड  में  परिवर्तित  की  जा  सकती  परन्तु  भोपाल  में  अपने  लोगों  को  यह  खबर
 ञ  न्होंने  नहीं  दी  इसे  टाइम्स  ऑफ  इण्डियाਂ  ने  प्रकाशित  किया  ।

 हमें  नुकसान  को  मात्रा  का  मूल्यांकन  अवश्य  करना  चाहिए  तथा
 पेड-पौधों  और  जीव-जन्तुओं  तथा  भावी  पीढ़ी  पर  इसकी  प्रतिक्रिया  का  मूल्यांकन  करमा

 यह  केवल  क्षति-पूति  का  प्रइन  ही  नहीं  इसके  लिये  हमें  अपना  ही  कुछ  प्रबन्ध  करना
 पड़ेगा  ।  हम  नहीं  जानते  कि  अमरीकी  न्यायालय  हमारे  दावों  को  स्वीकार  करेगा  अथवा  अर  व्रीकार

 7।  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  कि  जिस  विदेशी  कम्पनौ  ते  हमारे  देश  में  अपना  संयंत्र  लगाया
 हुआ  है  वह  हमारे  कानूनों  से  नहीं  बंधी  वे  अनुसंघान  कर  रहे  थे  परन्तु  हमें  उसके  बारे  में
 जानने  का  हमारे  पास  कोई  नहीं  हम  उसकी  निगरानी  नहीं  कर  सके  ।  उन्होंने
 यह  सब  व्यापारिक  रहस्य  के  नाम  पर  इस  संयंत्र  में  वे  रासायनिक  युद्ध  से  संबंधित
 अनृसंघान  किया  करते  थे  ।  वे  इसे  गुप्त  में  सफल  रहे  क्योंकि  हमारे  पास  इसके  विषय  में
 जानने  का  कोई  कानून  नहीं  है  ।  जब  यह  संयंत्र  स्त्रापित  किया  गया  तो  उसको  शर्तें  क्या  थीं  ?
 वह  सभी  गुप्त  हम  उसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  हमें  इसे  बहत  गम्भीरता

 से  लेता  होगा  |  हमें  उचित  मुआवजा  लेने  के  लिए  अपने  कानून  में  संगोधन  करता  होगा  ।  हमें
 नुकसान  का  मूल्यांकन  करना  हम  उनसे  दण्डात्मक  मुआवजा  भी  वसूल  कर  सकते  हैं  ।
 यू'नयन  कार्बाइड  विश्व  के  चोटी  की  सात  रासायनिक  १म्पनियों  में  से  एक  है  सथा  चोटी
 की  200  रहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  में  स्थान  पर  उन

 इ
 र  हींने  हमारे  देश  से  करोड़ों  रुपया कुछ  मआद  घ  क्र  कठि  हि  भी  रे  ५  1

 हे  ण
 .।  कुछ  मुआदजा  निर्धारित  करना  बहुत  कठिन  में  भी  इसके  कतिपय  प्रमाव

 भविष्य  में  पंदा  होने  शिशुओं  पर  भी  इस  गैस  का  प्र रु  भाव  उनके  लिए  भी
 पंसा  बना  रहे  हैं  और  उसे  अपने दे्ष

 में  भेज  ॥  ेु  हे  हल
 देश  में  भेज  रहे  हैं उनको  आगामी  वर्षों  में  कुछ  राशि  उस  क्षेत्र  बे  दे

 :
 ही  न

 रा
 होगी  जिन्हें  उनको  असावधामी  के  कारण

 दुःख
 उठाने
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 द्वारा ऐसा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  गलती  हम  भारतीयों  की  ही  है  तथा  कह  गह  महसूस
 कर  रहे  हैं  कि  इस  दुर्घटना  के  परिणामस्वरूप  उनकी  प्रतिष्ठा  की  ठेस  पहुंची  है  ।  वे  यह  कहते
 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि उनकी  कोई  गलती  नहीं  हैं  तथा  यह  तोड़-फोड़  की  हो

 सकती  मैं  कह  गा  कि  उनकी  ओर  से  कुछ  लोग  यह  कहने  का  -  अयत्न  कर  रहे  हैं  कि  उनकी

 कोई  जिम्मेदारी  नहीं  थी  तथा  कुछ  ऐसे  सुझाव  भी  दिए  जा  रहे  हैं  कि  दुर्घटना  के  शिकार  लोगों

 अथवा  हमारे  देढा  को
 ः

 ही  यह  सिद्ध  करना  पड़ेगा  कि  उनकी  ओर  से  किसी  प्रकार  की  कोई

 लापरवाही  बरती  गई  थी  और  तभी  हम  उन  पर  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  कर

 कानन  यह  अहुत  ही  गलत  उयारुया  यह  सच  है  कि  उम्होंने  अंपने  संयंत्र  गैस  का

 भेंडारण  किया  ।  इसके  लिए  अ ग्रेजों  का  एक  कानून  है  जिसे  राल॑ण्ड  बनाम  फ्लंचर  के  हैं

 लागू  किया  गया  यह  कानूत  अन्य  देशों  द्वारा  भी  लागू  किया  जाता  है  अर्थात  कड़ी
 जिम्मेदारी  का  कानून  ।  यूनियन  कार्बाइड  इस  विपत्ति  के  लिए  उत्तरदायी  है  और  उन्हें  इसकौ

 :  कीमत  चुकानी  उन्होंने  400  भादमियों  को  यह  प्रचांर  करसे  के  लिए  तियुक्त  किया  है
 कि  उनका  कोई  कसूर  नहीं  है  ।  उनके  प्रचार  का  आधार  यह  है  कि  हम  गरीब  भारतीय  बहुत
 भ्रधिक  बुद्धिमान  नहीं  हैं  और  जो  भारतीय  इस  कारखाने  के  प्रभारी  थे  वे  ही  इसके
 दार ह

 सहोदय  :  परन्तु  उमके  द्वारा  नियुक्तत  मास्तीय

 संफुद्दीन  चोषरी  :  जी  उनके  द्वारा  नियुक्त  भारतीय  ।  परन्तु  यहू  जैसा

 फ्क्तियूनियन  कार्बाइड  के  प्रवक्ता  जेश्सन  बार्डानश  मे  स्वीकार  किग्रा  कि  ज़ंसी  चेतावनी

 कम्प्यूटर  की  अनिवायंता  उनके  अमेरिका  स्थित  कारखानों  में  है  बसी  भोपाल  में  नहीं
 थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  कंसें  हुआ  ऐसा  संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  दिए

 ज्ञाने  से  पूर्व  हमने  ग्रह  देखने  की  भी  परवाह  नहीं  की  कि  क्या  सुरक्षਂ  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा
 ।  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  जिम्मेदार  है  अथवा  मध्प  प्रदेश

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  विदेशी  कम्पनियों  से  सहयोग  करने  का  करार  किया  जाता  है  तो

 क्या  इत  कम्पनियों  का  नियंत्रण  करने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  आदर्श  भधिनियम  है  ?  क्‍्य

 हमारे  पास  इन  कम्सनियों  की  ध्षावंजनिक  तौर  पर  जांच  पड़ताल  करने  की  गु  जाइश  है  ।  अब  कुछ
 बैज्ञानिकों  ने  टिप्पणी  की  कि  वे  पैस्टीसाइड  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्राचीन  प्रौद्योगिकी  का

 प्रयोग  कर  रहे  थे  ।  जबकि  इसके  लिए  अधिक  सुरक्षित  प्रौद्योगिकी  विद्यमान  उसका  प्रयोग

 अथों  नहीं  किया  गया  -?  उन्हें  पेस्टीसाइडस  से  कुछ  लेना  देना  नहीं  था  उनकी  म  शा  हमारे
 देश  में  कुछ  अधिक  जघल्य  कार्य  करने  की.थी  जिसे  की  अनुमति  उन्हें  अपने  स्वयं  के  देश  में  नहीं

 :  ।  वे  अपराधी  भौर  हमें  उनके  साथ  अपराधी  जैसा  व्यवहार  ही  करना  आप
 उन  पर  न्यायालय  मैं  मुकदमा  चलाने  का  प्रयत्त  कर  सकते  आप  कुछ  मुआवजा  प्राप्त  करने
 का  प्रयत्न  कर  सकते  वह  सब  ठीक  परन्तु  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  आपने  विधेयक  में

 मझऋौता  करने  सम्बन्धी  एक  प्रावधान  रखा  आप  कह  सकते  हैं  कि  यह  विधि  छाब्दावली  है
 अथवा  यह  तकनीकी  शब्द  है  अथवा  कुछ  और  है  परन्तु  मैं  इसके  बहुत  खिलाफ  हम  उनके

 -  साथ  कोई  समझोता  नहीं  कर  सकते  ।  आप  न्यायालय  से  बाहर  निपटारा  अथवा  कुछ  अन्य  शब्द
 ॥

 या



 भोपाल  गैस  विभीधिका  विधेयके  27  1985

 कह कह  सकते  हैं  पर  न्तु  समझौता  शब्द  हमारे  सम्मान  को  ठेस  पहुंचाता  अतः  भाप  या  तो

 धाबडद  को  निकाल  दें  अथवा  इसके  लिए  कोई  अन्य  धाब्द  अन्तः  स्थापित  करें  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  वे  सभी  दावों  को  मान  लें  तो  ?
 ह  ह

 क्री  परन्तु  समझोता  धाब्द  एक  बहुत  खोटे  विचार  को  प्रतिष्वनित
 करता  वहाँ  कोई  समभोता  नहीं  होमा  चाहिए  ।  "

 भोपाल  में  जो  कुछ  घटित  हुआ  हमारे  देश  में  उसकी  पुनरावृत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  मौर
 इसके  लिए  एक  आदर्श  अधिनियम  की  आवश्यकता  है  जो  ऐसी  सभी  विदेशी  सहयोग  वाली

 म्पनियों  का  नियमन  कर  सके  तथा  जो  ऐसी  कम्पनियों  के  में  सावंजनिक  जांच  पड़तालु
 की  व्यवस्था  भी  कर  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  आप  क्‍या  कर  रहे
 दब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 ली  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  भोपाल  गैस  लौक  डिजास्टर

 आफ  1985  का  मैं  समर्थन  करता  इस  बिल  के  जरिए  मन्‍्त्री
 कुछ  अधिकार  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 ह
 सुनिद्िचत  करने  के  लिए  कि  भोपाल  गंस  विभीषिका  से  उद्भूत  होने  वाले

 या  उससे  सम्बन्धित  दावों  के  संबंध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  साम्यतापूर्ण  रूप  से
 ओर  दावेदारों  के  सर्वोत्तम  हित  में  कायंवाही  की  केन्द्रीय  सरकार  को  कतिपय
 शक्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  भर  उससे  आनुषंगिक  विषयों  के  लिएਂ

 इन  प्वाइंट्स  के  आधार  पर  यह  सारा  बिल  यहां  पर  प्रस्तत  किया  गया  है  ।  न्होंने  जो
 बिल  रखा  है  उसके  सम्बन्ध  में  जिस  प्रकार  की  व्यवस्थाएਂ  आज  हो  रही  हैं  उसमें  जितने  लोग  इस
 ग्ैंस  लीकेज  से  मरे  जितने  इससे  प्रभावित  हुए  या  बीमार  हए  हैं  या  जिनके  अग
 भंग  हुए  जो  अन्धे  हो  गए  हैं  या  अन्य  बीमारियों  से  ग्रसित  हुए  कया  आप  ने  ऐसी  कोई  ऐजेंसी
 मुकरंरु  की  है  जिसके  जरिए  से  आप  को  इस  बात  की  पूरी  जानकारी  मिले  ?  इधर  से  कहा  गया
 जो  लोग  मरे  उन  की  संझया  ढाई  हजार  यह  आफिशियल  आप  की  फिगर  उधर  से  वह  कहते
 हैं  कि  7  हजार  मरे  ।  अभी  हमारे  उधर  के  भाई  कह  रहे  थे  कि  7  हजार  लोग  मरे  तो  इसबे
 सम्बन्ध  में  कोई  ऐसी  जानकारी  तो  दीजिए  जिससे  लोगों  को  मालम  पड़े  कि  कितने  लोग  मरे
 वि.तने  लोग  इससे  प्रभावित  कितने  अन्धे  कितनी  औरतें  थीं  जो  प्रेग्नेंट  थीं  और  उनका
 बच्चा  उनके  अन्दर  ही  मर  गया  या  अन्घा  हो  लूला  लंगड़ा  हो  गया  या  अन्य  लोगों  के  ऊपर

 गेस  लीकेज  का  क्‍या  असर  हुआ  ?  क्‍या  आपने  कोई  ऐसी  मे  नरी  स्थापित  की  है  जिससे  यह
 मालूम  हो  जाये  ?  क्‍यों  कि  इसका  अमेसमेंट  जब  तक  नहीं  होगा  तब  तक  आप  जो  वम्पेन्सेशन  का
 क्लेम  अमेरिका  में  या  यहां  प्रस्तुत  करेंगे  वह  किस  आधार  पर  करेंगे  ?  जब  तक  यह  पता  नहीं  है तब  तक  यह  कम्पेन्सेशन  आप  किन  लोगों  को  देंगे  ?  इस  लिए  यह  >

 इसलिए  मंत्री  महोदय  इसके  साथ-साथ  ऐसी  कोई  व्यवस्था  अवश्य  करें  जिससे  इस  का  पता  जल्दी
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 से  जल्दी  चल  सके  और  उसकेਂ जरिए
 से  क्लेम्स  बना  करके  लोगों  को  इस्ट्रीब्यूट ट  कर  सके  । सकें  ।

 नितानत  आवश्यक  है  ।  ह  धर
 हमारी  सरकार  सर्देव  से  इस  बात  की  व्यवस्था  करती  आई  है  कि  ऐसी  कैलामिटीज  जहां

 भी  आएਂ  उनकी  मदद  की  जाए  ।  भारतं  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  बराबर  उनकी  मदद  करती

 है  ।  आप  ने  आज  के  आफ  इ  डिया  में  देखा  उसमें  दिया  है  कि  कितने  अरसे  तक  वहाँ

 की  सरकार  ने  वहां  पर  क्‍या  क्या  इन्तजाम  उन्होंने  दस  करोड़  रुपया  इसके  ऊपर  खर्च
 कम्पेन्सेशन  भी  दिया  एक  दो  हजार  या  तीन  हजार  जो  भी  हो  सका  और  खाने  पीने

 का  सामान  भी  दवाइयों  की  व्यवस्था  भी  मेडिकल  फैसिलिटीज  भी  मगर

 कया  हो  रहा  है  ?  राज्य  सरकार  के  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  वह  आगे  उन  लोगों  के  लिए
 इन्तजाम  कर  दवाइयों  की  व्यवस्था  कर  सके  या  उनके  खाने  पौने  की  व्यवस्था  कर  सके  ।

 व्यवस्था  कौन  करेगा  ?  हजारों  लोग  वहां  ऐसे  हैं  जो  इस  गैस  कांड  से  प्रभावित  हुए  हैं  और  जो

 आज  अपनी  रोजी  रोटी  नहीं  कमा  सकते  ।  उनके  सम्बन्ध  में  व्यबस्था  होगी  ?  सरकार  को

 यह  सोचना  चाहिए  और  इसके  लिए  कोई  न  कोई  ऐसी  व्यवस्था  कंरनी  चाहिए  जिससे  भविश्य  में
 जो  इस  प्रक/र*  के  लोग  हैं  जो  अपनी  रोजी  रोटी  नहीं  कमा  सकेते  उनके  लिए  कोई  प्रबन्ध  किया

 सके  ।  अब  तक  यह  व्यवस्था  नहीं  का  गई  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  कि  आप  इस  के  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  व्यवस्था  कीजिए  बरना  हजारों  लोग  भूखे  मर
 हजारों  लोग  जो  इस  काण्ड  में  मरे  हैं  उनके  परिवार  वालों  आपने  थोड़ा-बहुत  पैसा

 दिया  है  लेकिन  उस  पैसे  से  उनका  गुजारा  हमेशा  नहीं  चल  सकता  है  ।  अब  उनका  राशन  भी  बन्द

 :  हो  रहा  दूध  भी  बन्द  हो  रहा  है  और  मेडिकल  फैसिलिटीज  भी  बन्द  की  जा  रही  हैं  क्‍यों  कि
 यह  एक  कंटिनुअस  प्रोसेस  नहीं  चल  है  और  जो  मध्य  प्रदेश  की  सरंकार  है  वेह  भी  निरन्तर

 हन  बातों  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकती  है  ।  इस  लिए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  जो  वहां  पर  विडोज

 हैं  या  आरफन  हैं  उनकी  मदद  करने  के  लिए  आपने  क्या  व्यवस्था  की  है  ।
 एक  बात  ओर  है  जो  कि  अस्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कही  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  एक

 अमेरिकन  है  और  वह  कहती  है  कि  संबटाज  की  वजह  से  गैश्न  लींकेज  हुई  है  तो  हमारी
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  जिससे  कि  वह  इस  बात  को  प्र्व  कर  सके  कि  इस *
 गैस  लीकेज  में  कोई  संबटाज  का  काम  नहीं  हुआ  है  बल्कि  कम्पनी  की  नेग्लिजेन्स  की  वंजह  से  नस

 लीकेज  काण्ड  हुआ  है  ।
 खरी  बात  मैं  कम्पेन्सेशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  काण्ड  में  लाखों  लोग

 प्रभावित  हुए  हैं  और  भविष्य  में  मी  इसके  असर  से  भौर  हेल्‍थ  हैजाड्ड  पैदा  होगा  तो
 उसके  लिए  कम्पेन्सेशन  दिलाने  के  सम्बन्ध  में  आप  क्‍या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ?  आप  किस  प्रकोर
 से  उस  कम्पनी  से  लोगों  को  कम्पन्सेशन  दिलायेंगे  जिससे  कि  को  कुछ  मदद  मिल  सके  ?  इन  _
 सारे  प्वाइन्ट्स  पर  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  खींचते  हुए  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  इस  ओर  वे
 विशेष  ध्यान  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हैं 1

 है
 हय|

 लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  विधेयक  का
 ः

 स्वागत  करता  समाप्रति
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 गैस  विभीषिका  विंधेयक  27  1985

 --  -  वि

 महोदय  जब  आप  के  सहित  हम  चुनाव  के  मोर्चे  पर  मत  पेटियों  की  गंभोर  लड़ाई  में  संलग्न

 थे  तब  बड़ी  दु्घेटना  से  गुजर  रहा  था  ।  यह  दुघटना  औद्योगिक  संसार  के  इतिहास  की

 सबसे  बड़ी  दुर्घटनाओं  में  से  एक  है  ।  2  और  3  दिसम्बर  की  रात  को  यूनियन्‌  कारबाइड  के  संयंत्र

 से  गैस  का  रिसाव  हुआ  ।  परिणामस्वरूप  गंस  की  चपेट  में  आने  वाले  सैकड़ों  लोग  मौत  के  घाट

 तर  गए  ।  कई  लोगों  को  महस्वपूर्ण  अंगों  छाती  जेसे  अंगों  को  मारी  क्षति  3  दिसम्बर

 की  घबराहट  में  हजारों  लोगों  ने  मोपांल  छोड़  दिया  विकराल  त्रासदी  ने  मोपाल  शहर

 जो  कभी  भारत  का  ब्रागों,का  शहर  अपने  कुछ  विशिष्ट  दाग  छोड़  हैं  ।  इसने  केवल  मुआवजे  की

 समस्या  ही  उत्पन्न  नहीं  की  है  बल्कि  कतिपय  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  सम्रस्याओं  को  भी  '

 जन्‍म दिया जिनके मेरे विचार से मुआवजे की समस्या नगन्य प्रायः है । बेशक यह विधेयक्र केवल मुआवजे तक सीमित मैं समझता हूं कि मुआवजे के पहलू के अलावा भी कुछ अन्य पहलू हैं जिन्हें इस गोरवशाली सदन के ध्यान में लाया जाना चाहिए । भोपाल के नागरिकों में एक मय और सद्रेह की भावना उत्पन्त हो गई है । राज्य सरकार ऐ उस मौके पर जो कारंवाई की उसके लिए वह श्रेय का पात्र उसनेक्कानून और व्यवस्था की स्थिति को कभी मी नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया । अधं-सरकारी और जिक संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा और अन्य किस्म की मदद की तथा स्थिति नियंत्रण में आ गई । : चाहे स्थिति पर नियंत्रण पा लियी गया है परन्तु आप मुभसे सहमत होंगे कि दुघंटना और इसके नुकसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता उनका केवल इलाज किया जा सकता दुर्भाग्य से म्‌त व्यक्तियों की संख्या और ं स्त्रास्थ्य संकट से पीड़ित लोगों की संख्या का गलत प्रचार किया गया है ! मैं समझता हूं कि हमारे एके माननीय सदस्य भी इस गलत प्रचार के शिकार हुए हैं जो कह रहे थे कि लोग मारे गंए तथा 7000 कफन गिने यह राज्य सरकार के रिकार्ड में उन्होंने विभिन्‍न कब्रिस्तानों और इमशान भूमियों से आँकड़े एकत्र किएं तथा जो सरकारी आंकड़े दिए गंए हैं वे सही पाये गये हैं । यह विधेयक जिसे अधिनियमित किया जाना है मैं समभता इसमें मौतों की संख्या का महत्व नहीं बल्कि इसका उद्देश्य इस दु्घंटना ने अस्थायी अथवा स्थायी जो प्रमाव छोड़े हैं उनका सामना करना । मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुमव क्रता हूं कि जब इसका मुआवजा दिया ही जाना है और यह विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है तो इसमें समी चीजों का और सभी प्रावधानों का समावेश नहीं किया जा अ तयम बनाए जायें और कुछ अन्य योजनायें बनाई जायें । कि श्री डागाजी कह रहे थे कि इस विधेयक में सारी चीजों को समाविष्ट करना संभव नहीं है परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे और जब भी संभव होगा वे शश्नेघ्नातिशीघ्र वैसे नियम और योजनाय बनाये । अन्यथा इसके अधिनियम से कोई मतलब हासिल नहीं प्र “4 कि मैं पहले भी कह रहा था आज स्वास्थ्य की समस्या सब समस्याओं से बड़ी समस्या राज्य सरकार ने जो कुछ किण्ण है उसके अलावा भी वहाँ एक अनुसंघान केन्द्र है काल आव है र उसकी बनियाद पित किए जाने को त | पकत उसको बनियाद तयार र लेनी पे चाहिए ॥ मान« नीय स्वास्थ्य मन्त्री यहां विद्यमान इसलिए मोपाल में अनसंघान विधा तत्काल उपलब्ध नकी कराई जाए जिससे कि जब कमी लोगों को इस प्रकार कष्ट फ्ेलना पड़े तों उस विषय पर तंत्काल
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 अनुसंघान  कार्य  किया  जा  सके  ।  क्‍योंकि  यह  सुविधा  उपलब्ध  रहेगी  ।  मंत्री  आप

 कितनी  देरी  अनुसंधान  कार्य  का  महँत्व  उतना  ही  कम  हो  जायेगा  और  यदि  यह  दुखद  घटना

 भोपाल  में  हुई  तो  अनुसंघान  केन्द्र  क्रो  दिल्लीं  अथवा  बंग्रलूर  या  मद्रास  में  स्थापित  करने  का

 कोई  महत्व  नहीं  है  ।  ईसे  केवल  मोपाल  में  ही  स्थापित  किया  जाना  जाना  चाहिये  ।  जिंतना  जल्दी

 किया  जाएगा  उतना  ही  उत्तम  रहेगा  और  इससे  आप  न  केवल  मुआवजे  के  रूप  में  बल्कि  स्वास्थ्य
 के  विचार  से  भी  भोपाल  के  लोगों  की  सेवा  कर  सक्केंगे  और  भोपाल  में  आने  वाली  पीढ़ी  एक  ऐसा
 कदम  उठाए  जाने  के  प्रति  इस  सभा  को  ऋणी  रहेगी  जिसके  परिणामस्वरूप  भिक  के  रिसने  के

 कारण  पड़ने  वाले  सभी  बुरे  प्रभाव  को  आगे  चलकर  रोका  जा  सकता

 जहाँ  तक  मुआवज़े  का  प्रइन  राज्य  सरकार  ने  बहुत.ही  कम  राशि  का  भुगतान  किया

 जो  वह  अपनी  निधि  से  दे  सकती  किन्तु  मुआवजे  की  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  किए  जाने
 के  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्त्री  जी  के  मस्तिष्क  सें  जो  उनमें  दावेदारों  द्वारा  आसानी

 _

 से  प्रतिवेदन  करने  की  बात  भी  जोड़  लेनी  चाहिए  ओर  बहुराष्ट्रिक  यूनियन  कारबाइड  की
 प्रभावशाली  और  जानबूककर  व्यवधान  वाली  गतिविधियों  को  अवश्य  ही  रोका  जाना
 चाहिए  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  समस्या  के  प्रति  अत्यधिक  सचेत

 '
 होंगे  तथा  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  इस  सभा  में  कोई  घोषणा  करेंगे  अथवा  वक्तव्य  इस  गैस
 त्रासदी  के  कुप्रमाव  और  बहुत  समय  तक  पड़ने  वाले  प्रभाव  को  रोकने  के  बारे  में  यदि  वे  गंभौर

 हैं  तो  स्वास्थ्य  अनुसंघान  केन्द्र  खोलने  की  घोषणा  उन्हें  तत्काल  कर  देनी  चाहिए  जिससे  कि  उन्हें
 पता  चल  सके  कि  इस  गैस  को  भोपाल  मानवों  और  जानवरों  के  जीवंन  पर  क्या  प्रमाव  पड़ा

 है  और  ऐसा  करने  से  आने  वाली  पीढ़ी  इस  प्रकार  का  दूरदशिता  पूर्ण  निर्णय  लेने  के लिए  इस  संभा
 को  आशीर्वाद  देगी  ।

 [  हिन्दी  ।
 श्री  बालकवि  बरागी  :  माननीय  मैं  इस  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  समय  चूंकि  कम  इसलिए  मेरे  बड़े  भाई  और  सहयोगी  श्री  के०एन०
 जो  कि  भोपाल  से  चुनक्र  आए  ने  इस  सदन  मे  माषण  उनके  माषण  पर

 मैं  अपने  करता हू  ।  उन्होंने  वहाँ  की  परिस्थिति  को  बहुत  ही  करुणा  के  रखा  है
 और  भोपाल  की  पीड़ा  को  इस  सदन  ने  उनके  माध्यक  से  समझा  इसलिए  इस  बात  पर  हमें
 थोड़ा  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  अपनी  बात  यहां  से  शुरू  करना  भाहूंगा  ओर  माननीय  मन्त्री  श्री
 पार्टिल  साहब  से  कि  भ्राप  चाहे  हिन्दुस्तान  की  कोर्ट  में  दावा  लगाइये  या  अमरीका  की  कोर्ट
 में  लेकिन  इन  सारे  दावों  डटकर  जितना  पैसा  चाहिए  खर्च  मनुष्यों  के
 जीवन  के  भारत  को  पिछड़ा  देश  मान  हम  लोगों  को  गरीब  माम  हंमारी

 के  साथ  जो  खिलवाड़  इस  मल्टी  नेशनल  के  द्वारा  किया  गया  उसका  जितना
 अधिक  मुआवजा  जहां  से  भी  वसूल  कर  अवदय  वसुल  करें  ।  यहं  बहुत  आवश्यक  है  और

 इसके  लिए  सदन  में  जब-जब  और  जितनी  आना  आपको  आना  चाहिए  और
 कायदे  के  जो  काम  जिनकी  आप  पास  कराना  चाहें  अवश्य  करायें  ।  इस  म्रःमले  में  इस
 सदन  का  पूरा  विश्वास  आपके  साथ  है  ओर  मुझे  यकीन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रा  देश  आपके
 पीछे

 पूरा
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 हत्वपूर्ण  मु  ।  ४५४९४  शमर  |

 नहीं  दिया  गया  है  ओर  मुभे  ऐसा  यकीन  है  कि  शायद  मैं  पहली  बार  इस  इस  सदन  में

 रहा  रह  ।  ता  के  कारण  बहत  से  बच्चे  अनाथ  हा  गये  वे

 बच्चे  न  उनको  सम्भालने  वाला  कोई  बचा  न  आंसू  पोंछने  वाला  कोइ  बच  न  उनसे

 रोटी-पानी  पूछने  वाला  क  बचा  न  शिक्षा  और  चिकित्सा  के  बारे  में  सोचने  वाला  कोई  बचा

 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  ऐसा  अन्तर्राष्टीय॑  पडयन्त्र  हो  सकता  है  कि  विदेशी  एजेन्सीज  उन  बच्  चों  को

 एडाप्ट  करनें  के  नाम  पर  इस  देश  से  बाहर  ले  जाये  |  मैं  तमाम  सामाजिक  और

 धाभिक  संस्थाओं  से  अपील  करता  उन  सब  बच्चों  को  कोई  न  कोई  परिवार  या  संस्था  ऐडाप्टं

 करे  और  ऐसी  कोशिश  करें  जिससे  वे  अपने  धर्म  और  नाम  के  साथ  इसी  देश  में  रह  इ  |  घरती
 :

 वर  अपना  सिर  ऊंचा  उठा  कर  चल  सकें  ।  यदि  ये  बच्चे  ब्राहूर  चले  गये  तो  उनके  धम  और

 वर्ण  सब  कुछ  बदल  जायगे  और  बड़  होने  पर  ये  हम  पर  थूकग  कि  ये  वे  लो०  जन्हों  ने  अपनी

 जवानी  और  बुढ़ापे  में  हमें  इस  देश  से  खदेड़  हमारे  आंसू  पोंछने  के  लिए  इनकी  अ गुनी

 नहीं  बढ़ी  ।  ह

 मैं  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  से  निवेदन  करना  चाह  गा--कम  से  कम  आने  वाले  20  वर्षों

 तक  अपने  बज़ट  में  ऐसी  व्यवस्था  अवदय  करें  और  केन्द्रीय  सरकार  प्रदेश  सरकार  को  संकेत  मलाह

 दें  कि  उन  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  और  नौकरी  कसी  न  किसी  प्रकार  की  सुविधाओं  की

 व्यवस्था
 की  जाय  ताकि  वे  अपने  को  अकेला  महसूस  न  कर  ।

 जसः
 ह  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  इसका  उहृश्य  स्पेसिफिक  भोपाल  गँस  ट्रेजिडी  पर

 इसलिए  मैं  इस  संदन  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहूगा  कि  जितनी  भी  र  ल्टी-ने
 कम्पनियां  हमारे  देश  में  काम  कर  रही  हैं  उन  सबको  महेनजर  रखते  हुए  पूरे  देश  के  बारे में  ऐमा

 .  कोई  नग्ना  विधेयक  तंयार  करें  जिससे  यदि  ऐसी  घटनायें  घटें  तो  उनक्रे  खिलाफ  तुरन्त  कायंवाही *
 की जा  सके  ।

 जैसा  हमारे  भाई  डागा  व्यास  जी  और  मशरान  साहब  ने  कहा  नकी  बातों  पर
 दस्तखत  करते  हुए  कहना  चाहता  हूं--इस  बात  की  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  क्‍या  वाकई  हमारे
 साथ  कोई  षडयन्त्र  या  एक्सपंरिमेंट  तो  नहीं  किया  गया  है  जिसके  हम  शिकार  हो  गए  हैं  ।

 मर गए  अन्त  मैं  पाटिल  साहब  से  कहना  चाहता  हं--वहां  तीन  तरह  के  लोग  एक  वे  जो
 मर  गए  दूसरे  वे  जो  मर  रहे

 हैं  भौर  तीसरे  वे  लोग  हैँ  जो  मरे  हुए  पदा  होंगे  या  केवल  इस  कारण
 '

 से  मरने  क॑  लिए  पदा  ह  गे
 ।  आप  इन  सारो  बातों  पर  विचार  करके  कोई  न  कोई  ऐसी  ज््यवस्था

 करें  जिससे  उनके  घावों  को  साफ  कर  सके  ।  इस  काम  में  हम  भी  आपके  स  भागीदार  होंगे  ।
 याद  हमारे  स्वास्थ्य  मत्री  जो  मेरो  बात  को  सुन  रहे  तो  मैं  उन  तक  यह  बात  पहुंचाना

 चाहता
 कि

 भोपाल  में  किसी  मेडिकल  रिशतचं  सेन्टर  के  बा
 ै रे  में  सोचें  ताकि  उनको  धन्यवाद  देने

 के लिए हम आगे आ सके । धर « « *थ्री प्लार० झ्ननानास्बवी : संभापति अਂ ने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेक कपघम की ओर से भोपाल गैंस्त विभीषिका के ब्रारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं पि +तमिल दिये गये भाषण के अ ग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।
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 इस  घातक  गैस  का  रिसाव  भोपाल  में  2  और  3  ।  984  को  हुआ  था  ।
 -  उसी  समय  तमिलनाडु  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  भयनाक  तूफान  आया  था  जिससे  हजारों  आम

 पीड़ित हुए
 थे  |  तमिलनाडु  में  हमारे  प्रिय  नेता  पुरात्वी  थालेवर  डा०  एम०  जी०  आर०  की  राज्य

 सरकार ने  जनता  का  दु:ख  दूर  करने  के  लिए  तत्काल  कायंवाही  की  ।  इसी  आंध्र  प्रदेश  मे

 श्री  एन०  टी  रामाराव  की  राज्य  सरकार ने  प्रभावित-व्यक़्तियों  को  तत्काल  राहत  सहायता  प्रदान

 की  ।  इस  मामले  में  4  1984  को  हमारी  भूतपूर्व  महान  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  के  योग्य  जो  आज  स्वयं  में  युवा  भारत  की  आशाओं  और  ओआकांक्षाओं  का  प्रतीक

 समझे  जाते  हैं  और  जो  आज  देश  के  कर्णघार  मुसीबत  के  समय  में  लोगों  को  सान्त्वना  देनेਂ

 भोषाल  गये  थे  ।  राहत  उपायों  में  उन्होंने  व्यक्तिगत  रुचि  लो  उन्होंने  समाचार  पत्रों  तथा

 रेडियो  के  माध्यम  से  यह  आश्वासन  दिया  कि  इस  त्रासदी  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  तत्काल  राहत

 पहुंचाये  जाने  के  बारे  में
 ,
 भारत  सौरकार  कोई  भी  कसर  नहीं  छोड़  अपनी  राहत  निधिसे

 उन्होंने  आर्थिक  सहायता  दी  ।  इसके  संबंध  में  तत्काल  और  शीघ्र  निर्णय  लेकर  हमारे  प्रधान  मंत्री

 श्री  राजीव  गांधी  पूरे  राष्ट्र  में  लोकप्रिय  हो  गये  कयामत  के  इन  दो  दिनों  के  दोरान  मध्य

 प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  जो  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखी  उसके  लिए  वे  प्रशंसा  के

 योग्य  हैं  ।  रा
 4.00  म०  qo*

 मुझे  यह  कहना  कि  मानव  इतिहास  में  ये  दों  दिन  पूरी  तरह  से  अंघकार  के
 दिन  थे  ।  इन  दो  दिनों  से  यह  भी  पता  चल  गया  कि  मुसीबत  के  दिनों  में  भी  लोलुपता  मानव  का

 शोषण  करंने  से  नहीं  हिचब्ती  पूरे  विश्व  से  संवाददाता  और  फोटोग्राफर  इस  दयनीय  नगरी  में

 आए  थे  |  उन्होंने  पीड़ित  व्यक्तियों  के  चित्र  लिए  और  लोगों  के  दुःखों  के  बारे  में  उन्होंने  बिना  ॥॒
 सोचे  समभे  प्रइन  किए  ।_  अमरीका  से  अनेक  वकील  भीपाल  आये  थे  ।  उन्होंने  पीड़ितों  की

 अगूठा  निशानी  और  हस्ताक्षर  लिये  और  उन्हें  यह  आश्वासन  दिया  कि  वे  अमरीका  में  यूनियन
 कारबाइड  पर  मुकदमा  दायर  करेंगे  और  उन्हें  मुआवजा  दिलवायेंगे  ।  लेकिन  वे  अपने  साथ

 दवाइयां  तक  नहीं  लाये  थे  जबकि  दूसरीं  ओर  वे  कम्पनी  पर  अनेक  मुकदमे  चलाना  चाहते
 हम  ठीक  से  यह  नहीं  कह  सकते  क्रि  यह  त्रासदी  यूनियन  कारबाइड  की  लायरवाही  के

 कारण  हुई  ।  हम  लोगों  को  कम्पनी  के  उस  दुर्भावनापूर्ण  रवेयें  की  निदा  करनी  होगी  जो  उसने
 ओंर-सरकारो  डाक्टरों  को  तात्कालिक  चिंकित्सा  सम्बन्धी  परामर्श  देने  के  संबंध  में  अपंनाया

 जो  पीड़ित  व्यक्तियों  से  अरे  हुए  थे  ।  फंक्टरी  के  परिसर  से  बाहर  रहने  वाले  व्यक्ति  त्तो  समाप्त
 ही  हो  गये

 थे  ।  गैस  के  फैलते  ही  अनेक  लोगों  की  आंखों  में  जलन  महसूस  हुई  थी  ।.  कम्पनी  के
 डाक्टर  उसका  जानते  थे  ।  किन्तु  उन्होंने  प्राइवेट  चिकित्सकों  को  ऐसा  उपचार  करने  की
 सलाह  नहीं  इस  स्पष्ट  अपराध  के  लिए  कम्पनी  के  इन  डाक्टरों  के  विरुद्ध  मकदमा  चलाया
 जाना

 न्‍

 ये  हमारे  युवा  श्री  राजीव  गांधी  ही  जिन्होंने  इस  बारे  में  अमरीका  में
 हुई  गतिविधि  का  व्यक्तिगत  मूल्याँकक्‍न  कराने  के  लिए  महान्यायवादी  को  अमरीका  भेजा  ।  ..

 शीघ्नता प्रभावशाली ढंग से न्यायोचित ढंग से तथा दावेदारों के सर्वोत्तम लाभ में दावों का
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 a  ॒£ फपफप फऊ  ऋ  ऋ  फउछउऋ  रउऊ्॒  छसखसऊ  तत्काल
 निपदाल  द्वेतु  राष्ट्रपति  द्वारा  अध्योदेश  जारी  कराये  जाने  के  लिए  उन्होंने  तत्काल  कार्यवाही  की

 ।

 अब  उसी  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  द्वेतु  वह  यह  विधेयक  लाये  हैं  ।  इस  भ्रासदी  से  प्रभावित  व्यक्तियों  की

 रक्षा  करने  तथा  उन्हें  कानूनी  धोखे  से  बचाने  के  लिए  अब  केन्द्र  सरकार  के  पास  अपेक्षित

 मुझे  विश्वास  है  कि  केन्द्र  सरकार  धोखेबाज  वकीलों  से  नि:सहाय  पीड़ितों  की-रक्षा  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  प्राकृतिक  विपदाओं  यथा  आदिं

 तथा  इस  प्रकार  की  वैज्ञानिक  त्रासदी  दोनों  प्रकार  की  विपदाओों  के  लिए  राष्ट्रीय  आपदा  निधि

 की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 4.04  भन्प०  हे
 पीठासीम  हुए  ]

 मध्य  प्रदेश  सरक्तार  ने  मृतक  के  आश्वितों  को  10,000  गंभीर  रूप  से  घायल

 व्यक्तियों  को  2000  रुपए  तथा  मामूली  रूप  से  घायल  व्यक्तियों  को  1000  रुपए  देने  की  घोषणा
 की  है  |  थोड़े  से  ही  लोगों  को  यह  वित्तीय  सहायता  मिल  सकी  गंभीर  रूप  से  घायल  और

 :
 मामूली  तौर  पर  घायल  व्यक्तियों  की  परिभाषा  के  बारे  में  कुछ  भ्रान्ति  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ने  यह  भादेश  दिया  था  कि  सबसे  पहले  सर्वेक्षण  पूरा  किया  जाये  ।  दुर्भाग्यवश  वह  सर्वेक्षण  बीच
 में  ही  रुक  गया  और  साथ  ही  वित्तीय  सहायता  भी  रोक  दी  मेरी  यह  माँग  है  कि  इस
 सर्वेक्षण  को  शीघ्रातिशीघ्र  पूरा  कराया  जाए  और  इस  त्रासदी  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  तत्काल
 वित्तीय  सहायता  दी  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  एन०के०  सिह  आयोग  की  रिपोर्ट  को
 शीघ्र  पूरा  कराया  जाये  ।  संगत  साक्ष्यों  को  मिटाये  जाने  से  पूंव  ही  अपराधियों  को  यथाशीक्र
 दण्ड  दिया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  मानवीय  करुणा  के  इर७विधेयक  का  समर्थन  करता
 हूं  और  अपने  स्थान  पर  बंठता  हूं  ।

 ह

 ]
 «

 थी  भ्जीज  कुरेशी  :  सभापति  विध्याचल  की  पहाड़ियों  से  घिरी  हुई विशाल  मध्यप्रदेश  की  राजधानी  जहां  के  तालाबों  और  भीलों  की  साज  की  लय  पर
 मालवे  की  सुहानी  छवे  मालवा  अपने  मधुर  गीत  गाती

 |

 तकद्दस  पवित्रता  एक  बड़े  हादसे  का  शिकार  हुई  ।
 उपाध्यक्ष  पिछली  दो-तीन  दिसम्बर  को  वही  खूबसूरत  शहर  एक  मौत  का  शहर बम  गया  ।  वहां  पुछे  हुए  लुटे  हुए  खाली  उंजड़े  हुए  मजबूर  और  बेकस लोगों  को  कोई  देखने  वाला  नहीं

 ॥  ई  दि

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  मानता  हूँ  कि
 उस  समय्‌  की  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  और  वहाँ के  मुख्यमंत्री  और  विशेष  कर  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  जो  कुछ  भयभीत  लोगों  के  लिए  जितनी

 राहत  उसकी  जितनो  भी  सराहना  की  जाए  वह  कम  लेकिन  कछ  प्रश्न  कछ  -
 सवाल  हैं  जो  आज  भी  भोपाल  के  लोगों  को  भयभीत  किए  हुए  हैं  और  उन्हें  मौत  कक  डर  में  रहने को  मजबूर  किए  हुए  मैं  चाहूंगा  कि  उन  सवालों  को

 हे
 हे

 TARA  माननीय  मन्‍्त्री  जी  सुनें  और  सदन  को यह  भाश्वासन  दें  कि  हासन  उनके  बारे  में  कार्यवाही  करेगा  ।
 हि

 |

 जहां  कि  फिजाओं  में  सांची  का

 178
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 माननीय  उपाध्यक्ष  पहला  सवाल  यह  है  कि  आज  भी  भोपाल  के  लोगों  में  एक

 बड़ा  भय  और  डर  है  और  इसे  मध्य  प्रदेश  के  सभी  प्रीभ्ियर  समाचार  पत्रों  ने  भी  लिखा  है  कि

 यूनियन  कारबाइड  में  अभी  भी  गैस  बाकी  वहाँ  पूरी  गैस  समाप्त  नहीं  हुई  है  और  कभी  भी

 ऐसा  मौका  आ  सकता  है  कि  वहां  गैस  का  विस्फोट  हो  जाए  और  सरकार  को  गैस  की  टेंकियां
 खाली  कराने  के  लिए  सारा  भोपाल  खाली  कराना  पड़  वहां  के  समाचार  पत्रों  ने  इस

 बात  को  लिखा  है  और  आंकड़े  दिए  मैं  यह  बात  इसलिए  कृह  रहा  हं  किआज  तक  न
 तो  मध्यप्रदेश  सरकार  ने  और  न  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  स्पष्टीकरण  किया  है  और  न  कोई  इसका

 खण्डन  किया  है  ।  इसलिए  वहां  के  लोग  आज  भी  मौत  के  साए  में  रहने  को  मजबूर  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  दूसरा  प्रश्न  जिसकी  ओर  मैं  सारे  सदन  का  ध्योन  दिलाना  चाहूंगा

 कि  एक  बहुत  बड़े  वर्ग  को  राय  है  कि  जो  घटना  भोपाल  में  हुई  वह  कोई  एक  मामूली  हादसा  नहीं
 एक  कंमिकल  वारफेयर  का  रिहर्सल  उस  वारफेअर  का  एक  तजुर्बा  एक

 एक्सुपेरीमेंट  था  जिसको  कि  साम्राजी  ताकतों  ने  भोपाल  किया  था  ।  यह  बात  ही  नहीं

 कह  रहा  हूं  बल्कि  इसको  वंल्ड  पीस  कौंसिल-क  अध्यक्ष  ने  भोपाल  में  सारे  भारत  के  समाचारपत्रों

 के  प्रतिनिधियों  के  बीच  में  कहा  था  ।  लेकिन  इस  बात  का  कोई  खण्डन  भारत  सरकार  या  मध्य

 प्रदेश  सरकार  के  द्वारा  नहीं  किया  गया  ।.  इतना  ही  एक  आल  इण्डिया  रिकगनाईज्ड  पार्टी

 के  मध्य  प्रदेश  के  एक  प्रमुख  नेता  ने  भोपाल  में  दूसरी  बात  यह  कही  कि  यूनियन  कारबाईड

 भोपाल  की  इस  घटना  के  पहले  दो  अमेरिकन  फौजी  जनरल  आए  थे  औरं  ठहरे  थे  ।  यह  बात

 अखबार  के  अन्दर  »आई  उनकी  साजिश  से  यूनियन  कार्बाइड  के  अन्दर  यह  घटना

 उनकी  देख  रेख  में  यह  अनुभव  क्या  गया  ।  उनकी  देखरेख  में  यह  तजुर्बा  किया  इस
 बात  का  कोई  भी  खण्डन  या  स्पष्टीकरण  सरकार  की  तरफ  से  नहीं  किया  गया  १

 हैं  उपाध्यक्ष  -  तीसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाह  वह  यह  कि  यूनियन  कारबाइड

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  पर  इल्जाम  डालते  और  हमारा  यूनियन  कारबाइड  पर  इसका  फंसला
 अभी  होना  बाकी  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  सिंफे  एक  सवाल  पूछना  चाहूगा  कि  क्‍या  उन्होंने

 इस  बात  की  इन्क्वायरी  की  है  कि  हर  ऐसी  फंक्ट्री  जैसे  यूनियन  कारबाइड  भोपाल  में

 वहां  एक  इलेक्ट्रीफाइड  सिस्टम  होता  उसके  अन्दर  आटोमेटिक  व्यवस्था  की  जाती  है  कि

 अगर  कभी  भंस  लीकेज  हो  तो  बिजली  इलेक्ट्रीसिटी  से  वह  गैस  वातावरण  में  अपने

 जला  दी  कमा  वो  सिस्टम  काम  करे  रहा  था  |  मैं  चाह  गा  कि  इस  बात  की  छानबीन

 शायद  कमेटी  नहीं  कर  क्‍योंकि  यूनियन  कारबाइड  के  कर्ताधर्ता  इतने  ताकतवर  हैं  कि  वे

 हंर  लेवल  पर  अपना  इन्फ्लुएस  यूज  कर  सकते  चाहू  गा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  सदन  के

 माननीय  सदस्थों  की  एक  कमेटी  बनाकर  इस  बात  की  छानब्रीन  करवाने  का  प्रयत्न  यह
 स्पष्टीकरण  अगर  दे  दें  तो  बहुत  कृपा  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  जो  मैंने  पहले  भी  कही  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने
 बहुत  कुछ

 जो  कुछ  किया  वह  सराहना  के  काबिल  लेकिन  अगर  आप  जाकर  देखें  उस  गरीब  और  वीरान
 बस्ती  जहां  आज  भा  हजा  ज  लोग  बेबस  होकर  न  बिता  रहे  उनकी  क्‍या

 हालत  है  ।  उनके  कान्टीन्यू  ए  कोई  योजना
 बनाए  ।  उन  विधवाओं  के

 '
 बेवाओं  के  यतीम  बच्चों  के  जिनका  सारा  खानदान  शहीद  हो  गया  जब  तक  उनके
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 -- हा  ष्  -

 लिए  सेटलमेंट  की  गारंटी  हम  लोग  नहीं  तब  तक  इस  बिल  का  परपज  पूरा  नहीं  होगा  ।

 मै  भोपाल  के  उन  लुटे  हुए  लोगों  के  नाम  बेवाओं  और  यतीम  बच्चीं  के  नाम  पर  माननीय

 मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहूगा  कि  कोई  बिल  आप  लेकर  कोई
 भी  मुकदमा

 भारत  के  न्यायालय  में  ग्रा  अमरीका  के  न्यायालय  लेकिन  आपका  फंसला  उस  वक्‍त  तक

 सफल  नहीं  होगा  जब  तक  कि  जो  प्रभावित  हुई  वह  उसको  पूरी  तरह  स्वीकार  नहीं

 कर  लेती  |  क्योंकि  इन  न्यायालयों  से  एक  और  अदालत  है  और  वह  है  भविष्य  के
 :

 इतिहासकार  वह  जब  कलम  उठाएगा  ओर  आपके  और  हमारे  एक्शन  का  एनेलिसिस

 करेपा  और  आने  वाली  नस्लें  उसका  निर्णय  करेंगी  कि  हम्नने  अपने  कत्तंव्य:का  पालन

 किया  या  नहीं  किया  !  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  हम  अपने  कत्तंव्य  को

 पालन  करने  में  नाकाम  रहे  तो  भविष्य  का  इतिहासकार  और  भविष्य  की  आने  वाली
 नस्‍्लें  हमको

 के  कटघरे  में  खड़ा  करेंगी  और  हमेशा  हम  पर  मातम.करती  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  कहना  चाहू गा  कि  वे  आने  वाली  नस्‍्लें  और  भविष्य  के  इतिहासकार  आप  मायूस

 मन  होने  दें  और  इस  तरह  से  कार्य  जिससे  कि  भविष्य  के  इतिहासकार  को  हमारे  ऊपर  कोई

 तोहमत  लगाने  का  मौका  न  मिले  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता-हू  ।

 ]
 वि  क्रो  नारायण  चोबे  :  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  मंत्री जी
 ने  कहा  था  कि  सरकार  का  दृढ़  इरादा  न्यायोचित  और  उचित  मुआवजा  प्राप्त  कराना  है  चाहे  वह
 भारत  में  या  भारत  के  बाहर  चाहे  भारत  के  न्यायालय  अमरीका  के  न्यायालय  से

 प्राप्त  हो  |  यह  एक  सीमित  विधेयक  है  और  इस  विधेयक  का  सीमित  उद्देश्य  मुआवजा  प्राप्त
 कराना  किन्तु  भोपाल  की  त्रासदी  केवल  इस  बात  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  इस  मामले  पर

 सरकार  ने  एक  दम  चुप्पी  साध  रखी  भोपाल  गंस  रिसाब्ब  त्रासदी  भारत  में  पर्यावरण  संबंधी
 सर्वाधिक  दु:खद  त्रासदी  यह  त्रासदी  न  केवल  भारत  की  है  अपितु  पूरे  विश्व  की  क्‍या
 क्रापको  पता  है  कि  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  सरकार  का  कहना  है  कि  2,500  व्यक्ति  मारे
 गये  हैं  किन्तु  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  इससे  कहीं  अधिक  व्यक्ति  मारे  गये  दो  लाख  से  अधिक
 व्यक्ति  अपंगे  और  घायल  हुए  हैं  भौर  ऐसे  लोगों  की  सैंस्या  50,000  से  अधिक  है  जो  भयानक
 माइयों  से  त्रस्त  हैं  ।  टाइम्स  झ्राफ  इ  डिया  ने  लगातार  तीन  दिनों  तक  समाचार  दिया  था,और  चित्र
 भी  छापे  थे  जिनसे  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  भोपाल  में  लोगों  को  कितने  कष्ट  झ्ेलने  पड़  रहे  हैं  ।
 इन  50,000  व्यक्तियों  को  सांस  आदि  संबंधी  गंभीर  बीमारियों

 हो  गई  हैं  और  अधिकांश  व्यक्तियों  में  काम  करने  की  शक्ति  ही  नहीं  रही  वे  लोग  काम  पर
 नहीं  जा  सकते  ।  ये  सब  बातें  भोपाल  में  हुई  यहां  तक  की  कांग्रेस  पार्टी  में  हमारे  कुछ  मित्र  _

 भी बहुत सच्ची बात कह रहे हैं कि यह बहुराष्ट्रिक निगम का कार्य है जिन्हें साम्यवादी विधव है ज भी आप बह-राध्टगिक को आमनन्‍िद् कर रहे बात आज भी आप बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं चाहे वे रसायन बनाने वाली कम्पनी ही क्यों न हों । आप दूसरी तरह से बहु-राषि हिंरोशिमा और नागासाकी णें का शत्र समभते मलिये आ गूरी हें शत्र समभते यह के लोगों का इसल्लिये आप भी उन्हें शत्रु समभते यह मजे +ी
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 यह  त्रासदी  थवा  बाढ़  अथवा  अ

 है  ।  यह  मनुष्य की  पैदा
 की  हुई  जंसा  कि  [  वाली

 गैस  है  जिसका  प्रयोग  कम्पनी  अस्त्र  बनाने  में  करती  वह  भस्त्र  ज़ों  वियतनाम  में  प्रयोग  किये
 जाते  हैं  ।  ऐसी  वस्तुएँ  यहां  तेयार  की  जाती  थीं  और  जैसा  कांग्रेस  पार्टी  के  मेरे  मिश्र  न  अभी-अभी

 कहा  है  इनका  परीक्षण  स्थल  था  ।  आपकी  यह  बात  भली  भांति  पता  है  कि  ये

 राष्ट्रिक  कम्पनियां  अपने  परीक्षण  के  लिये  तृतीय  विश्व  के  देशों  को  अपने  (  अमरीक़ी
 के  समान  समभतोी  हैं  ओर  संभवत  स्थान  उनका  परीक्षण  स्थल  था  ।  मुझे

 आछ्षा  है  कि  सरकार  इस  अवसर  का  लाभ  उठायेगी  पर  अभी  तक  तो  सरकार  पूरी  तरह  जागरूक

 नहीं
 भोपाल  के  लोगों  की  परेशानियां  समाप्त  नहीं  हुई  वे  आज  भी  यथावत  बनी  हुई  हैं  ||

 टाइस्स  श्लाफ  इंडिया  में  प्रबराशित  समाचारों  में  कहा  गया  है  कि  भोपाल  में  तीन  महीने  पहले  जो

 न

 व्यक्ति  स्वस्थ  देखे  गये  थे  इस  समय  कमजोर  दिखाई  दे  रहे  जिन्हें  पहले  कोई  बीमारी  नहीं
 थी  अब  बीमार  उस  जो  व्यक्ति  काम  कर  सकते  थे  वे  अब  काम  नहीं  कर  सकते

 अतः  यह  सब  प्रभाव  अभी  भी  बना  हुआ  श्रमिक  अपने  काय॑-स्थलों  पर  नहीं  जा

 महिंलायें  अपना  काम  नहीं  कर  सकतीं  ।  वहां  यह  हालत  है  ।
 के  सम्बन्ध  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  वहां  गहन  और  कठिन

 परिश्रम  के  साथ  परीक्षण  कर  रही  है  और  उसने  यह  सिद्ध  किया  है  कि  भोपाल  में  साइनाइड  जहर

 अभी  भी  विद्यमौन  है  सरकार  द्वारा  जो  पोस्ट-मार्टम  कराये  गये  हैं  उनसे  भी  यह  सिद्ध  हो  चुका

 है.कि  उनके  शरीर  में  साइनाइड  जहर  विद्यमान  था  ।  किन्तु  जो  दवाइयां  सप्लाई  को  जा  रही  हैं  वे
 रही  दवाएं  नहीं  सोडियम-डायो-सल्फेट.जो  सही  दवा  वह  अनेक  स्थानों  पर  सप्लाई  नहीं

 की  जा  रही  है  |  इतना  ही  गहन  और  कठिन  पंरिश्रम  के  बाद  भारतीय  भायुविज्ञान  अनुसंधान

 परिषद  ने  जो  सिद्ध  किया  है  वह  यह  है  कि  यह  बहु-राष्ट्रिक  निगम  भोपाल  के  अनेक  लिक्त्सकों

 और  डाक्टरों  पर  अपने  प्रभाव  के  अन्तगंत  लाने  में  सफल  रहे  और  अब  भोपाल  के  डाक्टर

 अथवा  वःमं  से  कम  उनका  एक  वर्ग  यह  प्रचार  कर  रहा  है  कि  साइनाइड  जहर  अब  विद्यमान  नहीं

 है  अथंवा  भ्रान्ति  पैदा  करने  की  चेष्टा  को  जा  रही  है  और  बहां  के  रोगियों  को  जो  बज्ञानिक

 उपचार  दिया*्जाना  चाहिये  था  उसके  स्थान  पर  अब  लक्षणों  क ेआधार  पर  उपचार  दिया  जा  रहा

 है  और  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  ने  जिस  वेज्ञानिकं  उपचार  का  सुकाव  दिया  वह

 भोपाल  के  लोगों  को  नहीं  मिल  रहा  है  और  जो  मभी  तक  वे  भारी  कष्ट  भेल  रहे  हैं  ।

 अपने  मित्रों  की  भांति  मैं'भी  यह  चाहता  हूं  कि  इस  अवसर  का  मुकाबला  करने  के  लिए  भोपाल  में

 कुछ  विशेष  अस्पताल  अथवा  कम  से  केम  एक  ऐसा  अस्पताल  होना  चाहिए  ताकि  वास्तविक  उपचार

 किया  जा  सके  ।  यह  तो  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किया

 गया  उपचार  अन्य  डाक्टरों  द्वारा  केवल  लक्ष्णों  के  आधार  पर  किए  गए  उपचार  से  अधिक  श्रभावी

 है  ।  .

 राहत  के  विषय  में  कम  कहना  ही  बेहतर  होगा  ।  समाचार्रपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  एक
 भयावह  तस्थीर  प्रस्तुत  करते

 हैं
 ।  इस  दुःखद  घटना  से  प्रभावित  हजारों  लोगों  को  अभी  तक  कोई

 राहत  नहीं  मिली  है  क्‍योंकि  उनके  कार्ड  नहीं  थे  ।  केवल  राशन  कार्ड  को  राहत
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 दी  गई  है  और  दी  जा  रही  है  ।  जितके  पास  राशन  कार्ड  नहीं  थे  उन्हें  कोई  राहत  नहीं  मिली  है
 इन  लोगों  को  12  किलो  दूध  आदि  दिए  जाने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 गेहूं  के  बारे  में  तो  समाचार-पत्रों  में  पहले  ही  प्रकाशित  हो  चुका  है  कि  गेहूं  अच्छी  किस्म  का
 नहीं

 है  |  उसमें  कंकड़  भरे  हुए  हैं  और  उन  तक  केवल  एक  चौथाई  ही  पहुंचता  सरकार  घन  खर्च
 कर  रही  है  और  घन  कमा  रहे  हैं  ।

 ह

 पर
 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  राहत  तदर्थ  आधार  पर  अर्थात  मासिक  आधार  पर  पहुंचायी

 जा  रही  है  ।  अन्तिम  तदर्थ  राहत  देने  का  आदेश  विधान  सभा  चुनावों  से  पूर्व  दिया  गया  मैं
 भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राहत  देना  जारी  रखें  ।  चूकि  चुनाव  खत्म  चुके
 आपको  वोट  मिल  गए  इसलिए  राहत  भी  बन्द  नहीं  हो  जानी  मैं  यह  भी  कहना

 हूं  कि  गेहूं  आदि  की  इस  राहत  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  पीड़ित  लोगों  को  समुचित  दवाईयां  और
 पोषक  भोजन  मिलना  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  इस  मामले  में  आपको  अमरीका  जाने  की  क्‍या  आवश्यकता
 है  |  उन्होंने  यह  खिलवाड़  यहां  किया  और  आप  वहां  जा  रहे  हैं  ?

 आप  उन्हें  यहां  क्‍यों  नहीं  ला
 सकते  ?  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  अत्यन्त  लापरवाही  पूर्ण  दृष्टिकोण  अपना  रही
 इस  कम्पनी  के  अध्यक्ष  श्री  जब  भारत  उन्हें  गिरफ्तार  क्या  गया  ।  उनकी

 के  बारे  में  अखबारों  में  बड़े-बड़े  समाचार  प्रकाशित  हुए  परम्तु  शाम  को  उन्हें  रिहा  कर
 दिया  गया  ।  उन्हें  न  केवल  रिहा  किया  गया  बल्कि  उन्हें  हवाई  अड्डे  पर  एक  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  की
 भांति  विदा  कियो  गया  ।  उन्हें  एक्जीक्युटिव  श्रेणी  में  जाने  की  अनुमति  दी  गई  इस  प्रकार
 भाप  उन्हें  कैसे  पकड़  सकते  हैं  ।

 यूनियन  कार्बाइड  आसानी  से  काबू  आने  वाली  नहीं  वे  पहले  हो  यह  प्रचार
 कर  रहे  हैं  कि  वे  इसके  लिए  ज़िम्मेवार  नहीं  हैं  और  इस  दुर्घटना  का  मुख्य  कारण  तोड़-फोड़  है  ।
 अतः  हमारी  सरकार  को  चौकस  रहना  आज  के  समाचार-पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि
 भोपाल  में  यूनियन  कार्बाइड  के  लोगों  ने  भोपाल  में  अदालल  में  विवरण  देने  से  यह  कहते  हुए
 इन्कार  कर  दिया  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  लोग  उन्हें  फेक्ट्री  में  प्रवेश  नहीं  करने  दे  रहे  हैं  ।
 इस  प्रकार  को  बातें  हो  रही  इसी  बीच  हम  यूनियन  कार्बाइड  में  काम  करने  अपने  हरीश
 महेन्द्र  जैसे  भारतीय  भाइयों  की  बातें  भी  सुन  रहे  हैं  जो  यह  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  भारतीय  होने  का
 अफसोस  है  ।  हमें  भी  उनके  भारतीय  होने  का  दुःख  हो  सकता  है  क्‍योंकि  वह  भारतीय
 लोगों  की  सेवा  करने  को  बजाय  अपने  गोरे  मालिकों  की  सेवा  कर  रहे  न  जाने  हमें  यह  सुनने को  क्‍यों  मिल  रहा  है  कि  अदालत  से  बाहर  समभौता  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  क्‍यों  ? क्या  भारत  सरकार  के  लिए  यूनियन  कार्वाइड  के  साथ  अदालत  से  बाहर  समभोता  करना
 जनक  नहीं  है  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  इसे  रोका  इन  मामलों  को  हंल  करने  में  काफी
 समय

 लगेगा  ।  श्री  एन्डरसन  ने  घोषणा  की  है  कि  इस  नुकसान  के  लिए  कोई  जिम्मेवारी  लेने  को तयार
 नहीं  उन्होंने  कहा

 के

 कि  इस  सब  में  इस  संयन्त्र  का  कोई  दोष  नहीं  उन्होंने रीका  में
 4३

 स्पष्ट  शब्दों  में  यह  कहा  है  ।  अब  यदि  अमरीका  में  इस  तरह  मामले  लटकते  रहे तो  लाखों  पीड़ितों  का  क्या  होगा  ?  अदालतों  में  मामले  निपटाये  जाने  तक  वे  कितनी  देर  प्रतीक्षा
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 करेंगे  ?  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  ।  भारत  सरकार  को  स्वयं  लोगों  की  प्रतिर्पति  हेतु  कदम  उठाने

 चाहिए  और  अन्तिम  रूप  से  निपटाने  पर  समायोजित  कर  देना  चाहिए  ।  यदि  मामला  5

 या  6  या  7  वर्ष  तक  लटकता  रहता  है  तो  लोगों  को  मरकर  ही  शांति  उनकी  शीघ्र  मौत

 ही  उनकी  प्रतिपूर्ति  होगी  ।  मुझे  आशा  है  कि  भारत  सरकार  इन  मामलों  में  आवश्यक  कार्यवाही
 करेगी  ।  इन्हीं  झ्ब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हू  ।  धन्यवाद  ।

 ओ  के०  रामचन्द्र  रेडडो  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  ने  यह
 विधान  पेश  किया  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  इससे  क्‍या  प्राप्त  होने  वाला  है  ?  कया  यह  विधान

 पूर्णतः  त्रुटिरृहित  है  ?  क्ष्या  अमरीका  अथवा  भारत  में  अदालतें  मामले  को  तोड़-मरोड़  सकती  हैं  -

 ओर  अधिनियम  में  जो  त्रुटियां  उनका  उपयोग  दावाकर्त्ताओं  को  हानि  पहुंचाने  के  लिए  कर
 सकती  हैं  !  ५

 मैंने  देखा  है  कि  इस  अधिनियम  के  कई  खण्ड  अस्पष्ट  आप  उनकी  व्याख्या
 जैसे  चाहे  कर  सकते  इन  पीड़ितों  की  सहायता  के  लिए  सरकारें  का  असली  इरादा  अथवा

 -  विचार  कया  है  ?  कार्बाइड  के  अध्यक्ष  यहां  गिरफ्तारी  का  ढोंग  किया

 उन्हें  जमानत  पर  छोड़  गया  और  उनसे  एक  अति  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  की  भांति  उनसे

 व्यवहार  किया  गया  ।  इससे  सरकार  के  असली  इरादों  को  पता  लता  यूनियन  कार्बाइड  पर

 अविवेकपूर्ण  और  उतपेक्षापूर्ण  ढंग  स ेकाम  करने  का  आरोप  इसी,कारण  लाखों  लोगों  को  कष्ट
 उठाना  हजारों  मर  गए  ।  ऐसे  मामले  में  सरकार  को  क्‍या  करना  चाहिए  था  ?  सरकार  को

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  304  अथवा  धारा  332  से  336  तक  के  अधीन  तत्काल

 राधिक  कार्यवाही  आरम्भ  कर  देनी  चाहिए  यूनियन  कार्बाइड  के  अध्यक्ष  को  जमानत  पर

 जाने  दिया  गय  पदि  उपय  कक्‍त  धाराओं  के  अघीन  मामला  दर्ज  किया  जाता  तो  वह  अमरीका

 नहीं  जा  सकते  थे  ।  यह  मामला  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  अविवेकपूर्ण  और  लापरवाही  से  काम  करने

 का  है  |  यह  फंक्ट्री  जहरीली  गंस  छोड़ती  सुरक्षा  सम्बन्धी  सभी  ऐतिहाती  कदम  पहले  उठाए
 जाने  चाहिए  थे  जो  नहीं  उठाये  मुझे  बताया  गया  है  कि  सुरक्षा  प्रणाली  ने  काम  करना  बन्द

 कर  दिया  था  ।  इसका  अथे  हुआ  उन्होंने  इसको  मरम्मत  कराना  भी  ठीक  नहीं  समझा  ।  पहले  भी

 लगभग  3  या  4  बार  गंस  का  रिसाव  हुआ  है  और  कुछ  लोग  मरे  इन  सबसे  यह  स्पष्ट  होता

 कि  यूनियन  काबइड  समुचित  सावधानी  नहीं  बरत  रही  थी  ।  इस  प्रकार  उन  पर  अविवेकपूर्ण  और  .

 उपेक्षापूंणं  ढंग
 से  काम  करने  का  आरोप  उन्होंने  जहरोली  गस  से  लोगों  का  बचाव  करने  हेतु

 नी  नहीं  बरती  ।  मैं  कह  चुका  हू  कि  इन  लोगों  पर  मेरे  द्वारा  उल्लिखितु  धाराओं
 के  अन्तगंत  चलाया  जाना  चाहिए  था  ।  परन्तु  सरकार  ने  ऐसा  करना  उचित  नहीं

 मैं  अब  अपने  इस  मुददे  को  प्रभाणित  करूंगा  कि  यह  अधिनियम  किस  प्रकार  अंस्पष्ट  है  ॥
 धारा  (3)  की  उप  धारा  (3)  में .

 भारत  के  बाहर  किसी  न्यायालय  में  या  अन्य  प्राधिकारी  के  समक्ष  इस
 अधिनियम के  प्रारम्भ  ठीक  पूर्व  . लम्बित  किसी  दावे  के  सम्बन्ध  में  किसी  ऐसे  वाद  या

 अन्य  कार्यवःही  को  दशा  में  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  दावेदार  यदि  न्‍्यायलय  या
 अन्य  प्राधिकारी  इस  प्रकार  अनुज्ञात  कर  दे  तो  प्रतिनिधित्व  करेगी  और  उसके  स्थान  पर
 या  उसके  साथ  कार्य  करेगी  ।”

 रा  ह

 ल्‍  «
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 म  के  आरम्भ  होने  से  पूर्व  शुरू  हो
 यदि  अदालत  अनुमति  नहीं

 बिल्कुल  सन्देहास्पद  है  कि  साथ  न्याय  किया

 हैं  उनके  भाग्य  पर  छोड़  दिया  जाएगा  ।

 दसरी  इसी  घारा  के  खण्ड  उपघारा  (2)  के  बारे  में  जो  कि
 समझौता

 करते  के  बारे  में  इसकी  अधिकारिता  क्‍या  है  ?  क्‍या  वे  गैस  पीड़ितों  पर  विचार  करेंगे  ?  ये

 सभी  बातें  छोड़  दी  गई  हैं  ।  सरकार  के  इरादे  पर  थोड़ा  शक  होता  इस  अधिनियम  को  ग

 नियामित  करके  सरकार  अभिवादी  जो  प्रतिवादी  पर  मुकदमा  प्रतिनिधित्व  करने

 का  अधिकार  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहो  है  ।

 अब  आप  इस  अधिनियम  में  संशोधन  कर  रहे  हैं  और  आप  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहे

 हैं  कि  आपको  अधिकार  प्राप्त  संभवतः  यह  अधिनियम  भारंत  में  न्यायालयों  पर

 हो  ।  यदि  आप  उन  पर  भारेत  में  नहीं  अपितु  अम  रीका  में  मुकदमा  चलाते  हैं  तो  यह्‌  अधिनियम

 अमरीकी  अदालतों  के  लिए  कंसे  बन्धनकारी  होगा  ?  आप  अमरीकी  न्यायालयों  में  दावे  करना

 चाहते  परम्तु  क्या.यह  अधिनियम  अमरीको  अदालतों  के  लिए  बन्धनका  री  मैं  नहीं  जानता
 कि  क्या  सरकार  ने  इस  ओर  उचित  ध्यान  दिया  है  ।

 जहां  तक  क्षेत्राधिकार  का  संबंध  जिस  बात  के  लिए  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  वह

 यहां  भारत  मैं  गैस  दु्घेटना  से  पीड़ित  व्यक्ति  यहां  फंक्ट्री  यहाँ  हैँ  और  मालिक  जो
 बादी  भी  यहां  परन्तु  मैं  नहीं  समकता  कि  हमें  अमरीका  क्‍यों  जाना  चाहिए  |  कारण  यह

 है  कि  अमरीका  जाने  से  आपको  अधिक  रुपए  अधिक  मुआवजा  परन्तु  केवल
 मुआवजे  की  रकम  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  आप  केवल  कुछ  और  रुपयों  के  लिए  अमरीका  जा  रहे  हैं  ।

 यदि  सरकार  मरने  वालों  की  कीमत  जिनके  माता  पिता  चल  बंसे  हैं  उनके  बारे  में  सोचे
 जिनकी  पत्लिय  उनके  बारे  में  विचार  करे  जिनके  पति  और  बच्चे  नहीं  उनके
 बारे  में  सोचे  तो  मेरे  विचार  में  यूनियन  कार्बाइड  की  सारी  दौलत  लोगों  के  उस  चिन्ता
 ओर  दु:ख  का  उचित  मुआवजा  नहीं  भर  सकती  ।  बहुत  से  लोगों  को  बहुत  सी  चोटें  लगी  हैं  और

 प्रकार  बा  विधान  प्रस्तुत  करने  में  तत्पर  सरकार  ने  पीड़ितों  की  सुरक्षा  हेतु  क्या  क्रिया

 है  ?  वीडितों  के  संबंध  में  वे  क्या  करेंगे  ?  आपने  पीडितों  को  राहत  नहीं  पहंचाई  ।  आपने  उनका
 उचित  ढंग  से  इनाज

 !
 हीं  कराया  ।  संभवतः  आपने  चुनाव  समाप्त  होने  तक  इलाज  प्र  राहत

 का  ढोंग  किया  है  ।
 अब  जिन  लोगों  को  क्षति  पहुंची  उसका  क्या  प्रमाण  है  ?  क्या  आपने  मरने  वाले  लोगों

 कां  पोस्टमार्टम  प्रमाण  पत्र  लिया  जिन्हें  क्षति  पहुंची  उनके  बारे  में  प्रमाण-प
 कहा  जाता  है  कि  2500  से  अधिक  लोग  मरे

 बाद  भोपाल  से  भाग  कछ  खेतों  में  मर  कछ  रास्ते  में  मर  गए  आप  इन  बातों  का  ध्यान
 कंसे  उनके  बारे

 में  प्रमाण-पत्र  कंसे  प्रात  करेंगे  ?  क्या  इस  दु:ःखद  घटना  के  बाद  आपने  कछ
 विशेषज्ञों

 की  सहायता  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  गैस-निकासी  लापरवाही  से  हुई  अथवा  अन्य
 किसी  कारण  यूनियन  कार्वाइड  की  छानबीन  की  ?  आपको  यह  सिद्ध  करना  होगा  कि  यह
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 भयावह  घटना  यूनियन  कार्बाइड  की  लापरवाही  से  हुई  ।  उसका  क्या  प्रमाण  है  ?  आाप  जानते

 कि  यह  विनाश  कंसे  हुआ  ।  आप  अपना  दावा  कंसे  सिद्ध  कर  सतते  हैं  ?

 ऐसा  प्रतीत  होता  कि  यह  आम  जनता
 को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए

 लाया  गया  है  और  पीड़ितों  को  लाभ  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  नहीं  ।  यदि  आप  वास्तव  में  पीड़ितों  को

 लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  आपको  मेरे  द्वारा  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बताई  गई  त्रुटियों
 को  दूर  करना  होगा  ।  फिर  भी  मैं  इस  विधेयक  की  प्रशंसा  करता  हूं  क्योंकि  इस  दिशा  में  आखिर

 कुछ  कदम  तो  उठाए  गए  हैं  ।

 ]  . ह
 श्री  भ्रस्दुल  रशीद  काबुली  :  उपाध्यक्ष  अव्बल  बात  यह  मैं  आप  से

 कहूंगा  इस  मोअज्जिज  ऐवान  में  क्जाहत  के  साथ  यह  बात  बतायी  गई  है  कि  किस  कदर
 दर्दनाक  वाक्‍्या  है  यह  भोपाल  का  अलमिया  एक  बड़  शहर  में  जो  हिन्दुस्तान  की  तहजीब॑ं  और
 संस्कृति  की  एक  बहुत  बड़ा  मेरफज  उसके  साथ  वही  हाल  हुआ  है  जो  मैं  समझता  हू  कि
 हिरोशिमा  या  नागासाकी  का  हुआ  थाया  1976  में  इटली  में  जो  धमाका  जिसमें

 साइड्स  प्लान्ट  से  ग़ंस  निकली  जिसने  कि  वहां  पर  उसी  पंमाने  पर  तबाही  कर  कुछ  उससे
 यह  वाक्य  कम  नहीं  है  यह  वारदात  जो  यूनियन  कार्बाइड  आफ  यू  एस  ए  के  इस  प्लान्ट  की  बजह
 से  हमारे  मुल्क  को  मुगतना  पड़ा  है  और  यह  बेहद  दर्दनाक  बात  यह  बताया  जा  रहा  है  कि

 ढाई  हजार  आदमी  इस  में  मरे  हैं  लेकिन  सही  तयदाद  हमारे  सामने  नहीं  आ  रही  है  ।  ऐसां  लगता

 है  कि  बहुत  ज्यादा  लोग  मरे  हैं  जहा  तक  तबाही  सामने  आई  बताया  जा  रहा  है  और  अखबारात

 की  रिपोर्ट  है  कि  दो  लाख़  से  ज्यादा  लोग  इस  वक्‍त  ऐसे  हैं  जो  तरह  तरह  की  बीमारियों  के
 शिकार  हो  चके  हैं  और  जो  मुआशसी  गस  का  अम्नर  न  मालूम  कितने  जेनरेशेंस  तक  यह
 सिला  जारी  रहेगा  जैसे  कि  एटामिक  एक्सप्लोजन  के  बाद  होता  बिलकुल  इस  मामलें  में  यही
 नजर  आता  है  ।  पिछले  दिनों  अखबारों  में  यह  भी  आया  था  कि  एक  औरत  ने  जो  बच्चा  जना  है
 छस  की  हैयत  क्‍या  है  इस  भोपाल  ट्रेजेडी  के  बाद  ओर  वह  किस  कदर  बिगड़ा  हुआ  था  ।  यह  न

 हमारे  वक्‍त  की  बड़ी  वारदात  है  बल्कि  न  मालूम  आने  बाले  कितने  अर्सा  तक  इसका  कितना

 असर  रहेगा  ।

 मुझे  एक  बात  बड़े  दुःख  से  कहनी  पड़  रही  है  कि  इतने  बड़  वारदात  को  और  भोपाल  जो

 मध्य  प्रदेश  की  राजधानी  हिन्दुस्तान  के  बड़  शहरों  में  स ेएक  बड़ा  शहर  है  बहां  पर  हुई  वारदात
 को  मरकजी  सरकार  ने  इतनी  अहमियत  नहीं  दी  ओर  इसको  एक  नेशनल  ट्रेज़ढी  के  तोर  पर
 स्वीकार  नहीं  किया  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  पर  इसे  छोड़  दिया  ।  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  का

 ताल्‍लुक  है  जेसा  कि  अखबारात  के  बयान  से  लगता  है  और  जो  मोअज्जिज  भेम्बरान  ने  इस  सदन

 में  बताया  उससे  लगता  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  भी  इसमें  नाकामयाब  रही  वजाहिरा
 दस  करोड़  रुपया  कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  पर  खबं  किया  है  लेकिन  अखवारों  की  रिपोर्ट
 के  मुताबिक  इस  वक्‍त  भी  न  सर्वे  मुकम्मिल  हुआ  है  जो  कि  टाटा  इंस्टीच्यूट  आफ  जो  सोशल
 स्टडीज  के  कालेजेज  से  कोआपरेशन  के  तहत  बताया  गया  था  कि  वह  रिपोर्ट  पेश  उन्होंने
 भी  पिछले  महीने  से  वह  रिपोर्ट  बनाना  और  तैयार  करना  छोड़  दिया  ऐसा  लगता  है  इन  इस
 वाकयात को  तोड़  मरोड़  कर  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  जिस  कदर  बड़ी  ट्रेजेडी  हुई  है  इस  सारे
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 मामले  में  जो  सारी  एजेंसीज
 स॒त्रें  कर  रही  वे  सही  ढंग  से  अपना  फर्ज  अदा  नहीं  कर  रही

 यह  रिपोर्ट  टाइम्स  भ्राफ  इण्डिया  में  भी  आई  है  जो  उस  में  तीन
 मुसल्सल

 फों  में  छपी  है  और

 यही  हांल  और  अखबारात  से  भी  जाहिर  है  ।  हालत  यह  है  कि  जिन  लोगो  का  रा  गन  वर्गरह  दिया

 जा  रहा  है  कुछ  अनाज  15  किलो  फी  आधा  किलो  आधा  किलो  इस  किस्म  की

 चीजें  मालम  हुआ  है  कि  उन  में  से  बहुत  सी  चीजें  लोगों  को  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  इस  सारी

 बारदा  त  में  जो  हजारों  लाखों  लोग  इस  वक्‍त  तक  तबाह  हो  चुके  मर  गए  हैं  या  बेघर  हो  गए
 उनकी  सारी  की  सारी  रिपोर्ट  हमारे  सामने  नहीं  आ  रही  है  |  दुःख  तो  इस  बात  का  है  कि  जब

 -  सरकार  इस  ममय  एक  बिल  ला  रही  है  तो  इस  बिल  में  भी  कम्पेन्सेशन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया
 इसलिए  हम  इस  की  मुखालिफ  त  कर  रहे  यह  कगम्पेन्सेशन  के  बारे  में  नहीं  लिटिगेशन  के

 बारे  में  है  ।  इतना  बताया  जा  रहा  हैं  कि  इन  केसेज  को  हम  ले  लेंगे  और  गवनंमैंट  आफ  इंडिया
 अख्त्यारात  हासिल  करेगी  कि  यूनियन  कार्बाइड  आफ  यू  एस  ए  के  साथ  जो  लिटिगेशन  जो

 क्लेमस  हमारे  होंगे  उनके  लिए  वह  लड़ेंगी  चाहे  एक  फर्द  के लिए  या  फिर  जितने  लोग  मरे  हैं  या

 जिनको  नुकसान  पहुंचा  है  उन  सभी  के  लिए  |  जाहिरा  तौर  पर  तो  लग  रहा  है  कि  बहुत  बड़ा  कदम
 उठाया  जा  रहा  है  लेकिन  यह  लिटिगेशन  यूनाइटेड  स्टेट्स  के  साथ  कितना  वक्‍त  लगेगा  ?  इस
 बिल  में  एक  बात  सामने  आई  आपने  कहा  है  सक  यूनाइटेड  स्टेट्स  के  कानून  और  इस  देश  के

 कानून  को  स्टडी  करने  के  बाद  यह  सिलसिला  शुरू  किया  है  लेक्नि  इसके  लिए  कितने  वक्‍त  की
 जरूरत  होगी  ?  आपने  इस  बिल  में  एक  रकम  मुकरंर  कर  दी  है  ओर  एक  कमिइनर  मुकरंर  करने
 का  फैसला  किया  और  जो  खर्चा  एक्सपेंडीएर  आन  दिस  उसके  लिए  आपने
 फाइनेंशियल  मेमोरंडम  में  बताया  है  :  *

 [  प्रनुवाद  ]

 गेस  विभीषिका  के  शिकार  ब्यक्तियों  के  कल्याण  के  लि  ए  आयुक्त  की
 तथा  उसकी  सहायता  के  लिए  अन्य  अधिकारियों  और  कमेचारियों  की  **
 ]  -
 फाइनेंशियल  मेमो  रंडम  में  बताया  गया  है  कि  लाख  25  हजार  रुपया  तनख्वाह्‌  के  लिए

 खर्च  होगा  और  इसकी  मांग  आपने  सदन  के  सामने  रखी  है  ।  इसके  साथ  साथ  आपने  बताया

 के  उपबन्धों  के  कारण  कोई  अन्य  आवर्ती  या  अनावर्ती  व्यय  नहीं
 ]

 ु
 लेकिन  इसमें  इमदाद  का  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।  आप  सिफफ  यह  कहते  हैं  कि  लिटीगेशन

 अदालती  कार्यवाही  आप  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हू  यह  सारी  बात  गलत  है  । भसल  में  गवनमेन्ट  आफ  इण्डिया  का  यह  फर्ज  बनता  है  कि  इनफरादी  तौर  पर  या  जो  परे
 दान  मिट  गए  हैं  उनका  गरा  पता  लगाएं  आज  वहां  से  ऐसे  सेकड़ों  घर  हैं  जिनसे  एक  भादमी  भी बचकर  बाहर  नहीं  निकल  सका  ।  इसके  अलावा  वहां  प्र  बहुत  से  ऐसे  लोग  थे  जोकि  डेली  वेजज
 पर  काम

 करते
 मजदूर  थे  उनके  बारे  में  भी  कोई  पता  नहीं  इसलिए  मैं  सममता  गवरनंमेन्ट आफ  इंडिया  को  सबसे  पहले  एक  सर्वे  मुकम्मल  करना  चाहिए  कि  कुल  कितने  लोग  मरे  कुल कितनी  इन्जरीज  हुई  हैं  भौर  उसके  बाद  में  अदालतों  जंग  आप  शुरू  करें  ।  पहले  तो  आप  इस  बात
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 का  पता  लगा  लें  कि  इस  बारदात  में  कुल  कितने  लोग  मुतास्सिर  हुए

 हैं  जोकि  अभी  भी  सफर  कर

 रहे  हैं  या जिनको  अभी  खाना  नहीं  मिल  रहा  है  और  बच्चे  तालीम  से  महरूम  द्वो  गए  हैं  या  जो
 भी  बेवायें  यतीम  बच्चे  जिनके  गुजारे  का  कोई  जरिया  नहीं  है--ऐसे  लोगों  की  कुल  कितनी
 तादाद  है  ।  यह  सारी  मालूमात  करने  के  बाद  उनकी  प्राबलमस  को  हल  करने  के  कदम  आपको
 उठाने  चाहिये  ।

 जहां  तक  लिटिगेशन  की  बात  जो  मल्टीनेशनल  कम्पनी  यूनियन  कारबाइड  उसके
 खिलाफ  आप  कितनी  डेथ्स  का  क्लेम  लेकर  जा  रहे  हैं  ?  कुछ  लोग  कहते  हैं  10  हजार  मरे  हैं  और

 कुछ  व  हते  हैं  15  हजार  मरे  हैं  और  कुछ  तो  इस  वक्‍त  भी  मर  रहे  अपने  घरों  में  या  अस्पतालों

 इसलिए  आप  सिलसिले  में  पूरी  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  बाद  ही  यूनियन  कारबाइड  के  साथ

 मुकहमा  लड़  सकते  हैं  ।
 हु

 दूसरे  इसका  एक  मारल  आस्पेक्ट  भी  आपको  सरकारी  लेवल  पर  भी  यूनाइटेड  स्टेट्स
 से  टेंकल  करना  चाहिए  ।  हमारा  देश  जो  है  वह  रुपया  कमाने  की  कोई  मश्ञीन  नहीं  है  कि  बड़ी
 बडी  कम्पनियां  यहां  पर  अपने  कारखाने  खोल  दें  और  कोई  सेफटी  मेजस॑  न  लें  ।  बातें  सामने  भा
 गई  हैं  कि  यह  फंक्ट्री  सिर्फ  रुपया  कमाने  की  मशीन  सिर्फ  भाम  दनी  बढ़ाने  का  एक  जरिया  था  ।

 यूनियन  कार्बाइड  फंक्ट्री  को  पूरे  मुल्क  के  लाखों  लोगों  की  जिन्दगी  और  मौत  को  परवाह  नहीं
 इसलिए  मैं  समझता  हू  कि  इन  मसाइल  के  लिए  यूनाइटेड  नेशन  लेवल  पर  भी  आपको

 लड़ाई  लड़नी  चाहिए  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।
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 ४  "५

 थ्रो  के०  पी०  उन्‍नोकृष्णन  :  उपाध्यक्ष  इस  क्थिय  पर  मुझे  बोलने  का
 समय  देने  के  लिए मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  का  हादिक  स्वागत  करता  हूं  ॥  मेरे
 विचार  में  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  के  बारे  में  सदस्यों  को  कुछ  गलतफहमी  हुई  है  और  इस

 फहमी  को  विधेयक  में  दिए  गए  उद्देश्यों  में  दूर  भी  नहीं  किया  गया  मैं  इसका  स्वागत  करता हूं
 क्योंकि  दावों  पर  कार्यवाही  करने  और  दावे  करने-के  लिए  यह  एक  समर्थंक्रारी  विधेयक  च्‌  कि  मेरे
 पास  समय  कम  है  इसलिए  मैं  इस  दुःखद  घटना  जिसको  मिसाल  विश्व  के  भौद्योगिकोत्तर

 हास  में  मिलना  कठिन  विभिन्‍न  पहलुओं  में  नहीं  जाना  चाहता  और  ने  ही  मैं  इसके  -  विभिन्‍न
 नंतिक  और  अन्य  पहलुओं  में  जाऊ गा  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  आप  समय  समाप्त  होने  की  घंटी
 बजा  देंगे  ।  मैं  केक्ल  कुछ  उन  महत्वपूर्ण  मुद्दों  तक  ही  सीमित  जो  दावे  की  समस्या
 पर  विचार  करते  समय  और  भोपाल  में  पीड़ित  हजारों  परिवारों  को  राहत  पहुंचाने  के  बारे  में
 विचार  अत्यन्त  होंगे  ।  मैं  इसके  विभिन्‍न  परिणामों  तथा  अन्य  संबंधित  महत्वपूर्ण  मामलों
 के  बारे  में  भी  नहीं  बोलू  गा  चाहे  वे  भक्रौद्योगिक  सुरक्षा  से  संबंधित  हों  या  बहुरांष्ट्रीय  -  कम्पनियों
 के  कार्यंचालन  से  संबंधित  हों  अथवा  प्रौद्योगिको  के  स्तर  से  संबंधित  हों  ।

 आपने  देखा  होंगा  कि  भोपाल  और  भारत  पर  ऐसे  अमरीकी  वकीलों  ने  धावां  बोला  जो
 पहले  कभी  यहां  नहीं  भाए  |  मुर्के  इस  धावे  के  बारे  में  एक  गम्भीर  गलतफहमी  और  सन्देह  है
 परंतु  मैं  इस  समय  उसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  परंतु  मैं  मंत्री  महोदय  और  सभा  को
 यह  जानकारी  अवश्य  देना  चाहता  हूं  कि  कुछ  मामलों  में  मैं  इस  बारे  में  सावंजनिक  रूप  से  चर्चा
 नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  यह  उचित  नहीं  है--इन  वकौलों  को  कंली  ड्रायर  और  वारेन
 जो  न्यूयार्क  कीः  प्रमुख  निगमित  विधि  फर्म  है  भौर  युनियन  कार्बाइड  की  वकील  भी  प्रोत्साहित
 किया  गया  है  ।

 अतः  इस  समस्या  से  निपटते  समय  हमें  अत्यन्त  सावेधानी  बरतनी  होगी  क्‍योंकि  हम  नहीं
 चाहते  कि  अमरीका  को  यूनियन  कार्बाइड  अथवा  भारत  में  इसकी  सहायक  कम्पनियां  दूसरों  की
 मोत  और  कष्टों  का  सामान  लाएं  ।  भारत  सरकार  को  सावधानी  बरतनी  मेरी  इच्छा
 थी  कि  विधि  मंत्री  आज  यहां  उपस्थित  होते  ।  मैं  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  की  बजाए  उनसे  कुछ
 प्रइन  पूछना  पसन्द  वरता  ।  दावों  संबंधी  प्रश्नों  के  उत्तर  विधि  मंत्री  द्वारा  दिए  जाने  चाहिए  चे  ।

 इस  मामले  के  कतिपय  पहलुओं  को  समझना  होगा  ।  यूनियन  अमरीका  की  एक  बहुत
 बड़ो  बहुराष्ट्रीय  और  मूल  कम्पनी  हैਂ  ओर  केवल  मूल  कम्पनी  ही  प्रौद्योगिको  की  सप्लाई  कर
 सकती  बे  यह  कह  देंगे  जंसा  कि  अब  भी  कह  रहे  हैं  कि  इस  लापरवाही  के  लिए  सहायक
 कम्पनी  भी  जिम्मेवार  है  जो  इस  दुघंटना  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  मुहे  में  इन
 सत्र  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  एक  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार  के  बारे  में  मेरे

 साथ  वकील  लोग  सहमत  होंगे  कि  भारतीय  कानून  और  अमरीकी  कानून
 अ ग्रेजी

 साम्नन्म  कानून
 पर  अप्वारित  अतः  इस  मुकदमे  की  सुनवाई  यहां  भारतीय  अदालत  में  होनी  चाहिए  क्योंकि
 यह  घटना  भारत  में  हुई  और  वादी  तथा  मुरय  प्रतिबादी  दोनों  यहाँ  भारत  में  हैं  ।  बुनियादी  और

 .  संबंधित  साक्ष्य  भारतीय  परिस्थितियों  के  अनुसार  दिए  जा  सकते  हैं  ।  आप  यह तर्क  देंगे  कि ह्
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 घारण  परिस्थितियों  में  यह  मुकदमा  अमरीकी  अदालतों  में
 भी  चलाया  जा  सकता  है  तव  हमें  यह

 कहना  पड़ गा  कि  क्या  क्षारतीय  न्यायालयों  में  न्याय  नहीं  मिलेगा  ।  दावा  करने  बाले  भी  यह  कहेंगे

 किचूकि  भारतीय  न्यायालय  और  सिविल  प्रक्रिपा
 संहिता

 यदि  आप  इबल्‍ढ
 समें  परिवर्तित  नहीं

 करते  हैं  यह  प्रावधान  है  कि  दावा  की  गई  रकम  का  केवल  दस  प्रतिशत  मिलेगा  ।  परन्तु  क्या

 भारत  सर  करार  एक  ऐसे  काम  में  पार्टी  बन  सकती  है  जिससे  हमारी  अपनी  प्रतिष्ठा  गिरती  हो  और
 अमरी  ४ी.न्यायालंय  में  जाकर  यह  कह  हो  सकती  है  कि  भारत  में  न्याय  नहीं  मिलता  हम

 यहां  क्षेत्र  धिकार  बना  रहे  हैं
 ?”

 इस  प्रकार  यदि  ये  सभी  दावे  प्रतिदावे  अमरीकी  न्यायालयों  के

 समक्ष  किए  जाते  हैं  केवल  क्षेत्राघिकार  के  मूल  विषय  को  निषटाने  में  ही  दो  या  तीन  वर्ष  लग
 जाए  गे

 इसके  बाद  ऐसी  परिस्थितियों  में  विदेशी  कम्पनी  को  देयता  का  महत्वपूर्ण  ओर  बुनियादी :
 प्रश्न  आता  है  ।  अब  यह  बहुत  सारे  साक्ष्य  पर  निर्मर  है  परन्तु  उपाध्यक्ष  इसमें  भी
 यह  त्रुटि  है  कि  इसको  अगर  सुनवाई  होनी  है  तो  अमरीकन  जूरी  द्वारा  होगी  ।  और  मैं  अमरीकी
 अं  व्यवस्था  और  अमरीका  में  उस  पर  डाले  जा  रहे  प्रभात्र  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  इस  बात  की
 कल्पना  नहीं  कर  सकता  कि  अमरीका  में  कोई  भी  जूरी  कोई  ऐसा  निर्णय  देगी  जिसका  उस  पर

 -  है रगामी  प्रभाव  पड़ता  हो  ।  इसमें  भी  आपको  समय  के  बारे  सोचना  होगा  ।  आपको  दीघंकाल  तक
 चलने  वाली  कानूनी  लड़ाई  के  लिए  तंयार  रहना  होगा  ।

 इसके  बाद  क्षति  की  मात्रा  का  प्रदन  आता  है  ।  अमरीका  में  कई  मामलों  में  और  कुछ
 मामलों  में  भारत  में  भो  प्रशन  व्यक्ति  की  औसत  का  वह्ने  निर्णायक  होगा  और
 मैं  यह  और  नहीं  जानता  कि  भारत  या  भोपाल  के  मामले  में  यह्‌  औसत  आयु  कितनी  होगी  और
 इसकी  व्याख्या  कंसे  की  जाएंगी  और  इस  बात  की  पूर्ण  आशंका  हैਂ  कि  यदि  कोई  आसाघारण  निर्णय

 दिया  गया  तो  कम्पनी  दिवालिया  भी  हो  सकती  कृपया  यह  न  सोचिए  कि  ऐसा  संभव  नहीं  है  ।
 आप  क्षमरीका  के  कम्पनियों  के  इतिहास  को  देखें  तो  आपको  ऐसे  अनेक  मामले  भिलेंगे  ।  हाल

 ही  में  एक  बहुत  बड़ी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  मेन्सविलेਂ  के  दिवालिया  होने  की  मिसाल  ओर
 इसके  अतिरिक्त  सुरक्षित  ऋण  दाताओं  का  भी  प्रश्न  है  ।  उनके  दावों  का  भी  सत्यापन  किया  जानां
 हो  |  महोदय  ०००

 ,  भी  एच०  ए०  डोरा  (  :  वह  अपनी  पत्नी  के  नाम  सम्पत्ति  हस्तांतरण  करने के  बाद  दिवालिया  हो  गया  ।

 थ्रो  के०पी०  उन्नोकृष्णन  :  हमें  अत्यन्त  सावधानी  से  कदम  उठाना  होमा  ।
 इससे  संबंधित  एंक  ओर  समस्या  भी  मुझे  विश्वास  है  कि  भाप  कुछ  मुद्दों  का

 उत्तर  नह
 ईद  यदि  मेरे  कुछ  प्रइनों  का  उत्तर  देने  के  लिये  विधि  मंत्री  यहां  उपस्थित  होते तो  मैं  उनसे  प्रइन  पूछना  अधिक  पसन्द  करता  ।  बीमा  कम्पनियों  का  प्रइन  भी  सम्मिलित फबय  मा  क  ;  रे  we  के बर्थात  डन  भारतीय  कम्पनियों  देयता  का  प्रइन  भी  सम्मिलित  है  जिन्होंने  इस  संयंत्र का  बीमा

 कर
 रखा  था

 ।
 यद्यपि  अन्य  बीमा  कम्पनियं  पे

 ग  ।  रखा  थ  यद्यपि  अन्य  बीमा  कम्पनियों  के  साथ  बीमा  भीहो  गा  ।  हम  क्षति के  कुछ  भाग  की  पूर्ति  भारतीय  कम्पनियों  और  २  बेंक  से  भी  कर  सकते  भतः  इस प्रकार  जो  मात्रा  सामने  आएगी  उसका  भी  ध्यान  रखना  होगा
 कि

 .  का  जता  वि
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 ये  समस्‍यायें  सामने  आएंगी  और  दावों  पर  कायंवाहो  करने  से  पूर्व  इनका  विस्तार  से
 अध्ययन  करना  होगा  ।  हमारे  लिए  केवल  सावधान  रहना  ही  काफी  नहीं  कृपया  एक
 बात  और  याद  रखें  ।  पैंने  समय  चल  रहे  बोहग  मामले  में  कुछ  बातें  देखी  बोइग
 कम्पनी  अमरीका  को  कम्पनी  है  और  वही  से  ऑपरेट  करती  है  ।  यहां  इस  मामले  में  कानूनी
 ढांचा  पूर्णतः  भिन्‍न  है  क्योंकि  संयंत्र  की मालिक  और  -  चलाने  वाली  कम्प्रनी  बहुराष्ट्रीय  व  म्पनी
 की  सहायक  कम्पनी  कम्पनी  सदा  हीं  एक  अलग  कम्पनी  होती  इसी  कारण

 मैं  काफी  अरसे  इस  दुःखद  घटना  से  बहुत  पहले  से  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  समस्या  को  ओर
 च्यःन  देना  होगा  और  इन  बदुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  यदि  वे  यहाँ  निवेश  करना  चाहती  हैं  तो
 प्रकार  की  कसी  भी  आकस्मिकता  के  लिए  बन्धन  में  बांघना  होगा  ।  मैं  आपका  अधिक  समय

 नहीं  लेता  चाहता  ।  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  माननीय  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  और  विधि

 तथा  वित्त  मंत्री  इस  समस्या  पर  ध्यान  दें  ।  विधि  मंत्रालय  या  एटर्नी  जनरल  से  केवल  विधिक
 परामर्श  ही  नहीं  लेना  चाहिए  बल्कि  ऐसी  विधिक  सलाह  भी  लेनी  चाहिए  जो  इस  प्रकार  के
 मामले  में  आवश्यक  हो  ।

 एक  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  हमें  इस  मामले  में  समझोता  नहीं  करना

 चाहिए  ।  इस  में  मेरी  केवल  इतनी  रुचि  है  कि  पीड़ितों  को  वास्तविक  राहत  पहुंचे  ।  मेरे  विचार
 में  हमें  यह  कह  कर  कि  हम  इस  कम्पनी  से  बात  नहीं  करेंगे  अशद्यवा  हम  इससे  भारतीय  न्यायालय

 में  या  अमरीकी  न्यायालय  में  सरकार  को  बन्धन  में  नहीं  बांघना  आप  किसी
 संभावना  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  और  इस  प्रकार  की  संभावना  से  इन्कार  करने  पर  आप

 केवल एक  ऐसी  स्थिति  में  फंस  जाएंगे  जिसमें  आप  पीड़ितों  को  कोई  राहत  उपलब्ध  नहीं  करा
 अतः  केवल  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  यह  निर्णय  लेना  कि  हमें  यूनियन  कारबाइड  के

 जो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  कोई  समझोता  नहीं  करना  चाहिए  अथवा  कोई  बात  नहीं  करनी
 अलाभकारी  मैं  नहीं  चाहता  कि  सरकार  किसी  तरह  से  बंधी  रही  क्योंकि  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  इस  समस्या  का  सामना  करना  फ्डेंगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इससे  निपट
 लेगी  ।

 भरी  बोरेस्त्र  पाटिल  :  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  जितने  भी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  चर्चा  में
 भाग  लिया  लगभग  सभी  ने  इस  विधान  का  स्वागत  किया  जो  बहुत  से  माननीय  सदसरुंय

 कह  चुके  हैं  उसे  मुझे  दोबारा  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 जहां  तक  इस  विधान  की  बात  इसका  प्रयोजन  बहुत  सीमित  है  ।  जेसाकि  विधेयक  में
 ह

 स्पष्ट किया गया इसका प्रयोजन ऐसी शक्तियां हासिल करना है जिनसे दावों सम्बन्धी का रंवाई शीघ्र कारगर तथा न्‍्यायसंगत ढंग से ही तथा यथासम्मव दावेदारों के हक में हो । 2 तथा 3 दिसम्बर को भोपाल में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई वह अश्नृतपूर्व थी तथा इस किस्म की गंभीर दु्घंटना हमारे देश या पूरे विश्व में पहले नहीं घटी । इस दुघंटना की गंभीरता का किसी को भी अनुमान नहीं इसीलिए यह एक भारी विपत्ति यह दुघंटना घट चुकी है । अब भाहे वह राज्य सरकार है या केन्द्रीय एक तरह से हमारे सारे समाज की यह जिम्मेवारी है कि जो व्यक्ति इस दुघंटना के हैं उनकी सह्दी तरीके से ऊ
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 देखभाल  की  जाए  तथा  उनके  हित  की  रक्षा  की  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता
 कि  राज्य  सरकार  ने  राहत  देने  के  लिए-क्या  उपाय  किए  हैं  तथा  राज्य  सरकार  ने  पीड़ितीं  की

 राहत  के  लिए  जो  उपाय  किए  हैं  उसमें  केन्द्रोय  ने  राज्य  सरकार  की  किस  सीमा  तक
 मदद  की  राहत  कार्य  अभी  भी  जारी  हैं  ।
 5.00  मन्प

 ।  ।
 कुछ  माननीय  सदस्य  यंह  जानना  चाहते  थे  कि  सरकार  मामले  भारतीय  न्यायालयों  में

 क्यों  नहीं  दायर  करती  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  पहले  ही  यह  निष्कषं  निकाल  लिया  है  कि
 सरकार  ने  अमरीका  के  न्यायालयों  में  मामले  दायर  करने  का  फैसला  कर  लिया  जहाँ  तक

 विधेय  कर  का  सम्बन्ध  है  इसमें  कहीं  भी  इसका  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  मामले  भारतीय
 या  अमरीका  के  न्यायालयों  में  दायर  करने  जा  रही  पर  यह  जैसा  नि  माननोय
 सदस्य  श्री  उन्नीकृष्णन  ने  अभी  बताया  केन्द्रीय  सरकार  को  3  विकल्पों  का  अधिकार  देता
 यह  केन्द्रीय  सरकार  को  3.  विकल्प  प्रदान  करता  प्रथम  विकल्प  है  मामलों  को  भारतीय
 न्यायालयों  में  दायर  दूसरा  विकल्प  है  मामलों  को  अमरीका  के  न्यायालयों  में  दायर  करना
 तथा  तीसरा  विकल्प  है  कि  सरकार  जो  भी  रास्ता  अपनाए  वह  दावेदारों  हित  में  होना

 हए  ।.  इस  प्रकार  से  दावेदारों  या  पीड़ितों  के  परम  हित  का  रुयाल  भारत  सरकार  के  |  इमाग
 में  हो  ।  मान  लिया  यह  प्रस्ताव  आ  जाता  है  कि  कम्पनी  समभौते  के  लिए  तैयार  है है  तथा

 वह्‌ प्रस्ताव  पीड़ितों  के अधिकतम  हक  मे  है  ज॑सा  क्रि  माननीय  सदस्य  श्री  उन्नीकृष्णन  ने  बताया
 तो  हम  उस  विकल्प  पर  विचार  क्‍यों  न  करें  ?  इस  प्रकार  से  ये  तीन  विकल्प  भारत  सरकार  के
 पास  जो  भी  विकल्प  पीड़ितों  के  हित  में  ह ैसरकार  निश्चय  ही  उसी  पर  विचार  करेगी
 इसीलिए  भोपाल  दुघंटना  के  पईंचात  विधि  मन्त्रालय  में  एक  अनुभाग  खोला  गया  है  जो  समस्या
 के  विधिक  पहलुओं  पर  विचार  करेगा  ।  पीड़ितों  के  हित  +  ।  सुरक्षा  के लिए  जो  भी  उपाय  करने
 जरूरी  किये  जा  २हे  हैं  ।  मैं  अभी  इसका  ब्यौरा  द  दूसरी  भोर  कुछ  ख्यातिप्राप्त  वकील बंठे  हैं  जो  पह  तक  दे  रहे  हैं  कि  हम  अमरीका  के  न्यायालयों  में  क्‍यों  जाना  यदि भ।वश्यक  तो  यहीं  न्यायाधिकरण  क्यो  नहा  बना  लेते  तथा  उनके  मामले  दायर  क्ररके  शीह८ शीघ्र  मुआवजा  क्यों.नहीं  दिलाते  ?  मान  लिया  तकं  के  तोर  मैं  कहता  ठीक  है  हम मामले  भारतीय  न्यायालयों  में  दायर  कर  देते  हैं  तथा  डिक्री  ले  लेते  उस  दह्या  में  उस  डिक्री की  निष्पादित  कहां  करेंगे  ?  यदि  हम  उस  डिक़ी  को  भारत  में  निष्पादित  करन  चाहें  त्तो प्ूनियन  कार्बाइड  की  जितनी  भी  सम्पत्ति  भारत  में  है  केवल  उस  सीमा  तक  हम  वसल  कर हैँ  पीड़ितों  को अटा  कर  सकते  ।  पर  क्‍या  यह  पर्याप्त  है  ?  तब  फिर  हमे  दोबारा निष्पादन  के  लिये  अमरीका  के  न्यायालया  में  जाना  पड़ेगा  तथा  हमें  बह  कह नि  िर

 ड़गा कि  यह बह  डिक्री  है  जो  हमारे  न्यायालयों  ने  दी  है  तथा  हम  इसे  निष्पादित  करन  चाहते  हैं  क्‍योंकि
 ।  बाई  श्री  उन्‍्नीकृष्णन  '  किया मैं ast  9 कम्पनी  उनके  देछ्  में  श्री  उन्‍्नीकृष्णन  ने  एक  सन्‍्दह  जाहिर  मैं  यहाँ ज्  हु  [  4  ते  कया  मे  जहा  स्पष्ट  कर  देना हूं  कि  यह  मूल  ब.म्पनो  है।***  व्यवधान  )

 -  श्रो  एच०ए०  डोरा  (
 :  इस  विशेष  अवस्था  से  3->

 ल्‍  |
 में  मुझे  एक  बात  कहने  की अनुभति  यह  अधिनियम  यूनियन  कार्बाइड  लिमिटेड  दो  सम्पत्तियों  की  कुर्की  के  बारे में  बूक  मेरा  भान  लिया  निणंय  से  पहले

 ा  सम्पत्तियों  को  कुक  नहीं  किया  जाता
 196
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 भौर  मान  जिया  कम्पनी  किसी  अन्य  पार्टी  को  अपनी  सम्पत्तियां  अन्तरित  कर  देती  है  उस  दशा

 में  न्यायालयों  द्वारा  मुआवजे  की  जिस  राशि  का  फँसला  दिया  जाएगा  वह  वसूल  ही  नहीं  हो

 सकेगा  ।  इसीलिए  क्‍या  ऐसा  कोई  उपबन्ध  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  हो  कि  मुआवजे  के  निर्णय  से

 पहले  सम्पत्तियों
 की  कूर्बी  की  जा  सकेगी

 :

 ,  भी  दौरेन्द्र  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  सम्पत्ति  की  दुर्तो  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  जाती
 श्री  होने के  डोरा  :  मान  लिया  सम्पत्ति  किसी  तीसरे  व्यक्ति  को

 बेच  दी  जाती

 तत्र  ।  होने  के  ब्राद  उस  सम्पत्ति  वो  कुर्जो  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री  बीरेस  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  सम्पत्ति  की  कुओं  के  प्रइन  के  बारे  में  कह  रहे  यदि

 यह  प्रश्न  सम्पत्ति  की  कुर्को  देश  में  ही  करने  के  बारे  में  होता  ता  निश्चय  ही  हम  इस  पर  विचार  कर

 सकते  लेकिन  क्या  हम  यहां  बंठे-बैठेः  उस  सम्पत्ति  की  कुर्की  कर  सकते  हैं  जो  दूसरे  देशों  में

 स्थित  है  ?  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?
 ॥

 एच०  ए०  डोरा  :  मान  लीजिए  इस  कम्पनी  की  भारत  में  जो  सम्पत्तियां  हैं  उनकी

 कुर्की
 कर  दी  जाती  है  जो  पिछली  तारीख  से  प्रभावी  हो  तो  वह  हमारे  हित  में  होगा  ।  अन्यथा  .

 यदि  इसे  बेकऋ्रदिया  जाता  तो  पीड़ितों  का  क्‍या  होगा  ?

 वोरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  यह  जिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चांहता  हूं  कि  हमारा  प्रस्ताव  मूल
 कम्पनी  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  करने  का  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करूंगा  ।  मैं  नहीं

 जानता  यह  कहना  ठोक  है  या  नहीं  कि  भारत  में  स्थित  व.म्पनी  सहायक  कम्पनी  है  ।  यह
 भारत  स्थित  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  अधिनियम  के  अन्तगंत  कम्पनी  है  तथा  अमरीका  की

 यूनियन  कार्बाइड  के  इसमें  5।  प्रतिशत  शेयर  इसीलिए  यह  प्रश्न  ही  पंदा  नहीं  होता  कि

 यह  मूल  कम्पनी  है  या  सहाण्क  कम्पनी  तथा  मूल  कम्पनी  यह  कहे  कि  यह  उसकी  जिम्मेवारी  नहीं

 यह  सहायक  कम्परटी  की  जिम्मेवारी  हम  मुख्य  कम्पनी  अर्थात  मूल  कम्पनी  के
 खिलाफ  मुकदमा  दायर  कर  रहे  अब  हम  इसी  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  श्री  जंगा  रेड्डी  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार-ने  यूनियन  कार्बाइड  पर  मुकदमा
 क्यों  नहीं  चलाया  पिछले  सत्र  में  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  बहुत  स्पष्ट  किया  था  कि  राज्य  सरकार
 ने  कम्पनी  पर  मुकदमा  किया  है  और  यह  विचाराधीन  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 को  जांच  के  लिए  इसे  सौंप  दिया  है  ।  जो  मामले  की  छानबीन  कर  रही  है|  जहां  तक  कारण  और
 अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  है  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  जांच  अधिनियम
 के  अन्तगंत  नियुक्त  आयोग  द्वारा  इसकी  जांच  पड़ताल  कौ  जा  रही

 कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किया  गया  अन्य  सन्देह  यह  था  कि  जिन  मुकदमों  को
 पहले  से  ही  दायर  किया  गया  उनका  क्‍या  होगा  ?  यह  सही  है  कि  दुघंटना  के  तुरन्त  बाद  कुछ

 वकील  ओर  न्यायवादी

 यहां आए और उन्होंने कुछ हस्ताक्षरों को इकट्ठा करने की कोशिश की और वापस जाकर वहां न्यायालयों में मुकदमे दायर कर इस विधेयक द्वारा हम विशिष्ट अधिकार ले रहे हैं । वे मुकदमे जो पहले से ही दायर किए गए उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड 3 (3) के परन्तुक की ओर दिलाना चाहता जिसमें यह लिखा है--परन्तु भारत के बाहर किसी न्यायालय में या क्षन्य प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ण लम्बित किसी दावे के सम्बन्ध में किसी ऐसे बाद या अन्य कार्यवाही की
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 aan में, केन्द्रीय सरकार ऐसे  ॒  ७  ख्हजर
 दर्शा  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  दावेदार  यदि  ऐसा  न्यायालय  या  अन्य  प्राधिकारी  इस  प्रकार

 अनुज्ञात  कर  दे  तो  प्रतिनिधित्व  बरेगी  और  उसके  स्थान  पंर  या  उसके  साथ  कार्य  करेगी  ।

 इन  अधिकारों  को  हमने  पहले  से  ही  इस  अधिनियम
 के

 8  न्‍न्तर्गंत  ले  लिया  है  |  हम

 न्यायालयों  में  यह  अम्यावेंदन  करने  जा  रहे  हैं
 कि

 क्या  हम  द  वेदार  का  प्रतिनिध्त्वि  कर  सकते

 हम  इसे  न्थायालय  के  सामने  पेश  करना  चाहते  मान  लीजिए  कि  न्यायालय  इसकी

 मति  नहीं  दता  है  तो  इस  सम्बन्ध  मं  हम  नी  संसद  में
 एक

 विधान  ॒ररित  करके कि  हम  अन्य

 देशों  के  स्थायालयों  को  उसके  अनुमार  निर्णय  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकते  हैं  इसलिए  हमें
 *

 उपबन्ध  करना  है  ।  हम  केवल  यह  उपत्रन्ध  तभी  कर  सब  ते  हैं  यदि  न्यायालय  इसको
 अनुमति

 इसलिए  उन  मुकदमों  को  जिन्हें  पहले  से
 ही

 दायर  किया  गया  है  उनकी  समस्याओं
 को

 देखना  है

 और  इस  उपबन्ध  द्वारा  उसके  लिए  उम़य  करना  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  मतकों  तथा  घायलों  के  बारे  में  पूछा  है  और  यह  जानना  चाहा  है  कि

 कितने  लोग  अपंग  हो  गए  हैं  और  कितने  अभी  भी  कष्ट  भोग  रहे

 मैं  केवल  इतना  ही  कह  संक्ता  हुं  कि  जहां  तक  जहरीली  गैस  के  तात्कालिक  प्रभाव  का

 सम्त्रन्ध  है  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  सूचना  इकट्॒टी  कर  रही  मरने  वाल  संख्या  के  बारे

 में  अब  तक  राज्य  सरकार  जो  भी  आंकड़े  इकट्ठे  कर  सकी  वे  मैंने  पहले  हो  दे  द्विए  हैं  ।  राज्य

 सरंकार  अभी  यह  सूचना  एकत्र  कर  रही  उन्होंने  पहले  से  ही  इस  काम  को  टाटा  सामाजिक

 विज्ञान  संस्थान  को  सौंप  दिया  है  ।  वे  अभी  भी  इस  सूचना  को  इकट  ट्री  कर  रहे  हैं  ।  मेरी  सूचना
 के  अनुसार  मैं  नहीं  समकृता  कि  जिस  संगठन  को  यह  काम  सौंपा  गया  है  उस  अपनी  अन्तिम
 रिपोर्ट  है  ।  जंसा  मैंने  शुरू  में  बहुत  ताफ  कहा  है  कि  यह  एक  अभूतपूर्व  दुघंटना  हम  समय  स्रीमा

 निश्चित  नहीं  कर  सकते  और  यह  नहीं  बता  सकते  कि  रि५  र्टं  उस  समय  तक  तैयार  हो  जाएगी  ।
 लोगों  के  स्वस्थ्य  पर  इस  जहरीली  गैस  के  प्रभाव  के  बारे  में  र/ज्य  सरकार  और  विभिन्‍न  संगठनों

 द्वारा  दिभिन्‍न  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  और  इनका  अध्ययन  चल  रहा  लेक्रिंन  भारत  रारकार इस
 गंस  के  रिसाव  का  लोगो  के  स्वास्थ्य  पर  दीघंकालीन  प्रभाव  पढ़ने  के  बारे  में  चिन्तित  है  ।

 इसलिए
 हाल  ही  में  भारत  सरकार  ने  जीवन  प्रणाली  पर  चिकित्सा  और  वैज्ञानिक  अध्ययन  के  प्रयोजनार्थ
 एक  आयोग

 को  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  यह  प्रमाणिक  सूचना  प्राप्त  करने  और
 स्वास्थ्यलाभ  तथा  राहत  के  लिए  वास्तविक  रूप  से  उत्तम  चिकित्सा  विज्ञान  का  संद्धान्तिक  आधघ्वार

 में

 तैयार
 करना  पहले  से  ही  शुरू  किए  गए  अध्ययनों  की  निरन्तरता  के  लि  ए  वे  सुविचारित  और

 पि  सुनियोजित
 दृष्टिकोण  सुनिश्चित  करेंगे  ताकि  अब  तक  प्रप्त  किए  ग्रए  ऑकड़ों  पे  शिकार  हुए

 लोगों  के  अलावा  भावी  पीढ़ियों  को  भी  लाभ  मिल  सके  ।  इस  तरह  आयोग  को  नियुक्त
 है  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  पहले  से  ही  निर्णय  ले  लिया  है  और

 इस
 हैं  और  इस  तरह  का  आयोग  बंहुत

 जल्दी  ही  नियुक्त  किया  जा  रंहा  :

 _  कुछ  माननीय
 सदस्यो ंने

 सुझाव  दिया  कि  यदि  कोई  समभौता  करना  हो  तो  समभौते  से

 पा

 विवाद  के  बारे  में  दि्णंय  पर  पहुंचने  से  पहले  प्रभावित  लोगों  की  राय  लेनी  मैं
 .  नहीं  समझता  कि  यह  संभव  है  क्योंकि  हम  यह  अधिकार  सामूहिक  कार्यवाई  के  लिए  कर

 रहे  हैं  !  इस  दुर्घटना  के  कारण  पीड़ित  हुए  लाखों  लोगों  के  दावों  को  जब  हम  दायर  कर  रहे  हैं
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 यदि  हम  उनकी  ओर  से  समभोता  कर  रहे  हैं  तो  क्या  यह  हमारे  लिए प्रत्येक  ब्यक्ति के  पास
 जाना  और  उनकी  राय  लेना  सम्भव  होगा  ?  यह  वास्तविक  दृष्टि  से  सभव  नहीं  होगा  ।  सरकार

 इसे  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  नहीं  बल्कि  सद्‌भावना  से  कर  रहो  है  ।  हम  यूनियन  कार्थाइड  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  यहां  नहीं  हम  उनके  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 दूंसरी  तरफ  हमें  बहुत  दुःख  है  कि  इस  तरह  की  दुर्घ  हमारे  देश  में  हुई  है  और  यह प्रत्येक
 व्यक्ति  का  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  जो  से  ज्षिकार  हुए  उनके  हितों  की  रक्षा  हो  चाहे

 हमें  कुछ  दिक्‍्क्रत  ही  क्‍यों  न  हो  ।  इसलिए  जहां  मुकदमा  का  संबंध  भारत  सरकार  सारा  खर्च
 उठा  रही  है  ।

 मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हालांकि  हमारे  सामने  तीन  विकल्‍प  जहां तक

 अमेरिका  के  न्यायालय  में  मुंकदमा  दायर  करने  का  संबंध  है  में  समझता  हूं
 कि  हमें  इस  बारे  में ध

 तुरंत  निर्णय  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  मुझे  बताया  गया  है  कि  अमेरिका  के  न्यायालय  में  दायर  किए ग्रों
 की  सुनवाई  स्थागित  कर  दी  गई  लेकिन  वे  मुकदमे  16  फ़रवरी

 को  सुनवाई  के  लिए  आा  रहे  हैं  यह  प्रतात  होता  है  कि  उस  तारीख  से  पहले  निर्णय  लिया
 जाना

 मैं  कुछ  सूचना  देना  चाहता  हूं  ॥  हालांकि  विकल्प  मामने  हैं  लेकिन  इसका  यह  आशय हि

 नहीं.है  कि  हम  अभी  भी  विचार  कर  रहे  हैं  और  हमने  कोई  कारंवाई  नहीं  की  हम  सभी
 प्रकार  की  सावधानी  बरत  रहे  और  जहां  तक  अमेरिकी  न्याय।लय  में  मुकदमों  को  दायर  करने
 का  संबंध  है  इस  बारे  में  हम  सभी  आवश्यक  कारंवाई  कर  रहे  यदि  आवश्यक  हो  त्राता  है
 और  यदि  यह  पीड़ितों  के  हित  में  है  तो  समय  बहुत  कम  अतः  हमें  निर्णय  लेना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इस  बारे  में  महान्यायवादी  राज्य  अमेरिका  गए  थे
 और  हाल  ही  में  हमारे  विधि  सचिव  भी  संयुक्त  राज्यਂ  अमेरिका  गये  थे  ।  जहां  तक  संयुक्त  राज्य

 लरिका  में  मुकदमों  का  दायर  करने  का  संबध  है  यदि  यह  निर्णय  हो  जाता  है  कि  सयुक्त  राज्य
 न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  करना  हू  ता  भारत  सरकार  ने  पहले  संहो  सयुक्त  राज्य

 की  मुकदमा  ब।जी  में  सबसे  विख्यात  फर्म  मंसर्स  रोबिन्स  लारसन  एण्ड  करलान  को  भारत
 सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  है  ।  इस  फर्म  की  सहायता  से  शिकायत  का
 मसौदा  तंयार  कर  लिया  गया  है  ।  इस  शिकायत  के  मसौदा  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  करने  के
 लिए  इस  फमे  के  प्रतिनिधि  पहले  ही  हमारे  देश  में  पहुंच  चुके  हैं  ।  आज  वे  हमारे  देश  में  आए
 इस  विधि  फरममं  के  चार  प्रतिनिधि  आज  भारत  में  पहुंचे  उनके  आने  का  उद्देश्य  इस  शिकायत
 के  मसौदे  को  अन्तिम  रूप  देना  है  ताकि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  न्यायालय  में  पहले  से  दायर  किए
 गए  मुकदमे  की  पहली  सुनवाई  की  तारीख  से  पहले  हम  शिकायत  को  दायर  करने  की  स्थिति
 में  हो  ।  16  अप्रेल  1985  को  अगली  सुनवाई

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  हम  इसके  लिए  कितर्न  क्षतिपूर्ति  कर

 रहे  हैं  ।  क्षतिपूर्ति  की  राशि  कितनी  नियत  की  जा  रही

 कि  ।  ए०  डोरा  :  इतनी  क्षति  पंहले  ही  हो  चुकी  है  जिसकी  पूर्ति  नहीं  की  जा

 .  बीरेन्द्र  इन  सभी  मामलों  में  हम  अपने  सेल  में
 रत  अधिकारियों  के  निर्देशानुसार  कार्यव।ही  करत  हैं  ओर  अमेरिकी  न्यायालय  में  यदि  ये  मामले
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 दायर  किए  जाए  गे  तो  हम  इस  काम  के  लिए  नियुक्त  करिए  गए  न्यायवादियों  तथा  कानूनी
 |  सलाह  देने  वाली  फर्म  के  निर्देशानुसार  कार्यवारी  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जाना

 मैं  आपको  आइवांपुन  दे  सकता  हूं  ज॑सा  कि  श्री  उन्‍नीकृष्णन  ने  कि  यदि  मेरे  सहयोगी  अर्थात्‌
 विधि  मंत्री  यहां  मौजूद  होते  तो  वे  इन  सब  बातों  को  बेहतर  ढंग  से  स्पष्टं  कर  सकते  थे

 क्योंकि  मैं
 नहीं  जानना  कि  क्‍या  समभौता  संभव  है  ।  यर्दि  संभव  नहीं  तो  भी  मामले  न्यायालय  में  जाएं

 मैं  नहीं  चाहता  कि'**
 थरो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  हम  बहुत  अधिक  क्षति  का  दावा  कर  सकते  हैं  ।

 री  वोरेन्द्र  पाटिल  :  इसी लिए  मैंने  कहा  है  कि  क्या  मामले  दायर  करते  समय  मुआवजे  की
 राशि  का  उल्लेख  करना  जरूरी  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  मैं  विस्तार  में  नहीं  भाना  चाहता  ।

 कुछ  विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि  इस  स्तर  पर  मुआवजे  की  राशि  का  उल्लेख  करना  जरूरी  नहीं
 इसलिए  यह  काम  पूरी  तरह  से  विधि-विशेषज्ञों  पर  छोड़  दिया  गया  है  और  हम  विधि-विशेषज्ञों
 तथा  कानूनी  सलाह  देने  वाली  फर्म  स ेसमय-समय  पर  मिलने  वाली  सलाह  के  अनुसार  काम
 मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  स्तर  पर  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  कि
 मुआवजे  की  राशि  कितनी  किस  आधार  पर  मुआवजे  का  दावा  किया  मुआवजे  की
 गणना  किस  आधार  पर  की  उम्के  लिए  क्या  मानदंड  होंगे  तथा  क्‍या  मार्गेनि्देश
 मामला  न्यायालय  में  जाने  वाला  है  इसलिए  इनकी  चर्चा  यहां  नहीं  की  जानी  विधेयक
 का  उद्देश्य  मुआवजे  की  मात्रा  निर्धारित  करना  नहीं  है  '  हम  दाबों  तथा  अन्य  बातों  की  चर्चा  नहीं
 कर  रहे  ।  हम  तो  इन  तीन  विकल्पों  के  संबंध  में  अधिकार  हासिल  कर  रहे  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  योजना  के  ब्यौरे  के  बारे  में  जानना  चाहा  है  ।  बड़ी
 संख्या  में  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  और  अभो  भी  ऐसे  लोग  हैं  जो  यातना  से  गुजर  रहे  हम  नहीं
 जानते  कि  निकट  भ्रविष्य  में  तथा  आगे  कितने  लोगों  शो  इस  विभीषिका  के  पर  रणामों  को
 मुगतना  पड़ेगा  ।  अतः  इ ३तका  अनुमान  लगाना  बहुत  कठिन  ऐसे  लोगों  की  संख्या  का  हिसाब
 लगाना  बहुत  कठिन  एक  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ।  बहुत  से  सदस्य  जानना  चाहते  हैँ

 त॑यःर  की  जा  रही  है  विधे f  जा  रहो  है  तथा  विधेयक  में  यह  बात  स्पष्र  दी  गई
 है  कि

 ज॑से  हो  योज
 के

 q  हबा  ट  कर  दो  गई  है  कि  ज॑से  हो  योजना  तैयार
 जः |  पदन  के  सम  प्रस  क  दि  ग  भरी  दब््यो  पे  बे  य्

 होगी  उः  मक्ष  अस्तुत  कर  दिया  माननीय  संदस्यों  को  इस  योजना  के  बारे  में वाद-विवाद  करने  का  पूरा  अवसर  मिलेगा  ।  यदि  उन्हें  महसूस  हो  कि  उसमें  तरह  के  सुधार ु॒  पे  ev  $  37

 कि  योजना  कब  तक  तंथार  हो  जाएगी  ।  विधि  मंत्रालय  के  साथ  विचार-विमशं  करके

 तडेैौ  तो  =
 भाव  दे  >

 न्‌
 ०  कप  ज की  जरूरत  है  तो  उस  समय  वे  सुझाव  दे  सकते  अतः  माननीय  सदस्यों  से  कुछ  छपाया

 नहीं  जा  रहा  ।  क्‍योंकि  यह  विधेयक  न  केवल  उन  लोगों  के  लिए  है  जिन्होंने  यातना  सही  है
 सह

 रहे  हैं  बल्कि  यर  उन  लोगों  डे
 लए  भी

 का
 यातना  सह  रहे  हैं  कल्कि  यह  उन  लोगों  के  लिए  भी  है  जो  भविष्य  में  भी  इसका  शिकार बनेंगे  ।  यह  योजना  केवल  इसी  उददेश्यु  से  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 ॥

 भी  एच०  ए०  डोरा  :  विधघंयक  के  खंड  की  5  है  जे
 ँ

 के
 डोरा : विधेयक  /  जड़े  (3)  म  उल्लेख  किया  गया  है  कि  इस  अधिनियम के  लागू  हो  के  तत्पश्चात  यथाशीघ्र  सरब  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा योजना  तैयार  मेरा  भर  है  कि  तत्पश्चात  यथाशीघ्र  के  पक
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 जी  बोरेना  पाटिल  :  इसीलिए  मैंने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  थोजना  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 श्री  चितामणि  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  जानना  चाहा  है  कि  इस  यूनिट  को  भोपाल
 में  या भोपाल  के  समीप  अथवा  घनी  आबादी  वाले  इलाके  में  स्थापित  करने  की  अनुमति  दि
 गई  इस  कम्पनी  को  1972  में  आशय  पैजत्र  दिया  गया  था  जिसे  1975  में  परिवर्तित  करके
 लाइसेंस  कर  दिया  गया  ।  उस  समय  स्थान  संबंधी  न  तो  कोई  नीति  थी  और  न  ही  सरकार  ने
 इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  था  ।  लेकिन  अपनी  जानकारी  के  आधार  पर  मैं  इतना  कह  सकता

 हं  कि  आजक्षब  पत्र  देते  या  आशय  पत्र  को  लाइसेंस  में  परिवर्तित  करते  समय  राज्य  सरकार  को
 विश्वास  में  लिया  गया  था  तथा  सब  कुछ  उनसे  बिचार-विमर्श  करके  किया  गया  ।  भारत  सरकार
 ने  स्थान  संबंधी  नीति  के  बारे  में  1977  या  1978  में  निर्णय  लिया  होगा  ।  इसलिए  उन्होंने  उक्त
 अवधि  से  पहले  ही  सरकार  से  आह्यय  पत्र  को  लाइसेंस  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  कहा  था  और

 इसके  लिए  स्थान  चुन  लिया  था  ।  स्थान  के  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  भी  अपनी  मंज्री  दी  थी  ।
 इस  प्रकार  उन्होंने  यहां  काम  शुरू  किया  था  ।

 करो  चितामणि  पाणिप्रहो  :  एम०  आई०  सी०  के  भंडारण  का  निरीक्षण  कंसे  किया
 जाता  है  ?

 श्री  बोरेन्दत्र  पाटिल  :  मंडारण  का  निरीक्षण  तथा  कामगारों  के  स्वास्थ्य  तथां  जान  की

 सुरक्षा  की  जिस्मेवारी  राज्य  सरकार  की  फैक्टरी  अधिनियम  के  तहत  राज्य  सरकार  को
 फेक्टरियों  में  फैक्टरी  इ  स्पेक्टर  भेजने  होते  हैं  ताकि  वे  वहां  देखें  कि  क्‍या  बहां  सुरक्षा  उपाय  किए
 गए  हैं  तथा  यूनिट  ठीक  से  काम  कर  रही  है  अथवा  नहीं  ।

 कली  नारायण  चोबे  :  क्या  यह  सब  काम  ठीक  से  किया  गया  था  ?
 झञ्री  बीरेन्द्र  पाटिल  :  उन्होंने  अनेक  बार  निरीक्षण  किया  ।  कि  एक  या  दो  सदस्यों  ने

 उल्लेख  किया  था  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  पीछे  कुछ  दुघंटनाएं  हुई  जिनमें  कुछ
 घायल  हुए  थे  ।  मेरे  विचार  से  एक  मामले  में  एक  कामगार  की  मृत्यु  हो  गई  थी  और  इसके  लिए

 कार्यवाही  की  गई  थी  ।  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है  तथा  मामले  न्यायालयों  में  अभी

 धीन  हैं  ।  राज्य  सरकार  चुपचाप  या  आंम्व  मंद  कर  नहीं  बंठी  हुई  है  ।  वह  फैक्टरी  अधिनियम  के

 अन्तगंत  कार्यवाही  कर  रही  है  तथा  जिन  मामलों  में  सुरक्षा  उपायों  की  कमी  का  पता  चला  है

 यहां  फंक्टरियों  क ेखिलाफ  मुकदमा  चलाया  गया  है  तथा  मामले  न्यायालयों  में  विचाराधीन  हैं  ।
 श्री  चितामणि  जानना  चाहते  थे  कि  कंपनी  होने  के  कारण  उत्तकी  संपत्ति  जब्त

 क्यों  नहीं  की  गई  तथा  उन्हें  देश  से  निकाला  क्‍यों  नहीं  गया  क्‍योंकि  हमारा  राष्ट्र  प्रमसत्ता  संपन्न
 राष्ट्र  है

 ?”  मैं  मानता  हूं  कि  भारत  प्रमुसत्ता  संपन्‍न  राष्ट्र  उसे  बहुत  सी  दक्तिपां  ब्राप्त  हैं  ।
 हम  उसे  अपने  अधिकार  में  ले  सकते  हैं  ।  उसका  राष्ट्रीयकरण  कर  सकते  हैं  ।  इस  रूप  में  राज्य
 सरकार  ने  इस  दुघेटना  के  तुरंत  बाद  डनके  खिलाफ  कारंवाई  की  उन्होंने  कम्पनी  को  नोटिस
 जारी  किया  तथा  यूनिट  को  बंद  करने  के  लिए  कहा  था  ।  यूनिट  में  काम  बंद  है  ।  इस  मंत्रालय
 का  कार्यभार  संभालने  के  तुरंत  बाद  मैंने  यूनिट  का  दौरा  किया  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  के
 पास  पय  क्‍्तयां  हम  असक्षम  नहीं  हैं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हमारे  पास  शक्तियां  नहीं
 माननीय  सदस्य  श्री  चितामणि  तथा  पूरे  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  होगी  कि  कई

 राष्ट्रीय  कंपतियों  को  देश  से  निकाला  गया  मैं  उन  कम्पनियों  के  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।
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 हम  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  को  निकाल  सकते  लेकिन  क्या  यही  एक  उपाय  है  ?  यूनियन

 कार्बाइड  को  निरालने  से  क्‍या  उन  सभी  समस्याओं  का  समाधान  हो  जो  इस  दुघंटना  के

 उत्तन्‍्न  हुई

 हम्त  उन  राहतों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जो  उन  लोगों  को  दी  जानो  चाहिए  इसलिए  विचाराथ॑ हम  उ
 कब

 यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  है  ।  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाएगा  या  उसे  देश  मे  ब  रहने

 दिया  जाएगा  यह  एक  अलग  मामला  है  ।

 सा  कि  मैं  पहले  भी  बता  चका  हूं  कि  जहां  तक  राज्य  सरकार  का  संबंध  है  वह  राज्य

 में  यूनिय  कम्पनी  को  बनाए  रखना  नहीं  चाहती  ।  उन्होंने  यह  बात  बहुत  स्पष्ट  क्र  दौ

 है  ।  मध्य  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  प्रधानमंत्री  को  लिख  ही  चके  हैं  कि  इस  यूनिट  का  राष्ट्रीयकरण  कर

 दिया  जाए  तथा  इसे  मध्य  प्रदेश  में  न  बने  रहने  दिया  छस  पर  विचार  किया  जा  रहा
 मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  प्रमुसत्ता  सम्पन्न  राष्ट्र  होने  क ेकारण  हम  राष्ट्र  के  हित  में  कोई  भी

 निर्णय  लेने  में  पृर्ण  सक्षम  हैं  ।

 «श्रौ  तारायण  चोबे  :  मामले  में  विलम्ब  हो  रहा  है  तो  पीड़ितो  को  क्‍या  राहत  देने  जा

 रहे  5?
 श्री  बोरेन्द्र  पाटिल  :  हम  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  मामला  चलता  रहेगा  और

 उसमें  विलम्ब  होगा  ।  किसी  के  लिए  भी  यह  भविष्यवाणी  करना  बहुत  मुश्किल  है  कि  मामला

 दायर  किया  जाएगा  या  अमरीकी  न्यायालय  में  तथा  उस  पर  फंसला  कब  होगा  ।  राज्य  सरकार

 राहत  दे  ही  चुकी  यथासंभव  केन्द्र  सरकार  ने  भी  राहत  दैने  में  उनकी  सहायता  की  है  +  अंनु
 ग्रह  पूर्वक  अदायगी  भी  की  गई  है  ।  यह  मुआवजा  नहीं  है  ।

 क्षी  नारायण  चोबे  :  क्‍या  राहत  कार्य  31  मार्च  1985  के  बाद  भी  जारी  रहेंगे  ?

 श्री  वोरेन्द्र  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्‍या  राहत  काये  31  मार्च  1985  के
 बाद  भी  जारी  इस  संबंध  में  मैं  सदन  राज्य  सरकार  से  यह  मालूम  करने  के  बाद  ही

 सक्‌ गा  कि  उनका  क्‍या  कार्यक्रम  है  तथा  वे  राहत  कार्य  को  कब  तक  जारी  रखना  चाहते
 मेरा  अपना  विचार  यह  है  कि  यदि  लोग  अभी  भी  यातना  सह  रहे  हैं  और  राहत  काय॑  जारी  रखां
 जाना  चाहिए  तो  इस  बारे  में  मैं  मुर्यमन्त्री  स ेजरूर  बात  करू  गा  ।  राहत  उपायों  के  बारे  में  मानन
 नीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  विचार  मध्य  प्रदेश  तक  अवश्य  पहुंचाऊगा  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  ऐसा  आवश्यक  भी  नहीं  है  क्‍योंकि  यह्‌
 सरल  तथा  अविवादास्पद  विधेयक  है  ।  मैं  सदन  को  तथा  सदन  के  द्वारा  समस्त  राष्ट्र  को
 आदवस्त  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  पूरी  तरह  सचेत  है  ।

 थी  संफुद्दोन  चोधरो  :  कम्पनी  सेक्रेਂ  के  नाम  पर  उत्पादन  के  तरीके  -

 गुप्त  रख  सकती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  यूनिटों  की  स्थापना  के  ए  ऐसी
 कम्पनियों  को  विनियमित  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कोई  भा  दर्श  अधिनियम  बनाने  जा  रही  है
 ताकि  हमारे  लोग  उनके  द्वारा  अपनाए  गए  तरीकों  की  जांच  कर  सके  ।  हमारे  पास  इतने  कुशाग्र
 वैज्ञानिक  हैं  मे  बता  सकते  कि  यूनिटें  क्या  कर  रही  हैं  तथा  उसमें  देश  का  हित  है  या
 अहित  ।  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  ।  क्‍या  मा

 कस
 पा

 माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर  देने  की
 स्थिति  में  हैं  ।  भविष्य  में  तरह  की  दुघंटनाओं  से  बचने  के  लिए  समय  at  यही  माँग  है  ।
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 वीरेन्द्र  णहां  तक  उत्पादन  के  तरीके  का  संबंध  है  फंक्टरी  के  बन्द  होने  के
 कारण  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 -  श्री  सेफुददीन  चौधरी  :  लेकिन  अन्य  बहत  सी  फंक्टरियां  हैं  ।

 ओर  बीरन्द्र  पाटिल  :  फैक्टरी  अब  बन्द  मैं  अभी  निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकता
 कि  क्‍या  भारत  सरकार  या  राज्य  सरकार  कम्पनी  को  चालू  करने  की  अनुमति  देगी  ।  लेकिन  मैं

 -  यह  जानता  हूं  कि  राज्य  सरकार  कम्पनी  को  चालू  करने  की  अनुमति  नहीं  देगी  ।  उन्होंने  यह  बात

 बहुत  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  ५
 हु

 अब  प्रइन  यह  है  कि  ऐंसी  यूनिटें  जिनसे  स्वास्थ्य  को  खतरा  हो  सकता  के  लिए  क्‍या
 सुरक्षा  उपाय  किए  गए  इस  संबंध  में  मैं  यह  बताना  चांहूंगा  कि  अनेक  उपाय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  जेंसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  ये  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियां  केवल  विकासशील  देक्षों  में  इस  प्रकार  की  खतरनाक  बस्तुयें  तैयार  कर  रही  एक
 ऐसा  ही  एकक  जंसा  कि  .  भोपाल  में  भ्रमरीका  में  भी  है  ।  मेरे  विचार  में  वहु  एकक  बंद  कर

 या  गया  है  ओर  इस  बात  पर  बहुत  अधिक  आन्दोलन  हो  रहा  है  कि  उसे  फिर  से

 खोलने  की  अनुमति  दी  जाये  अथवा  नहीं  ।  यह  एक॑  पृथक  मामला  अनेक  रसायन  उद्योग  हैं
 और  उनमें  से  अधिकांश  उद्योग  स्वास्थ्य  के  लिये  खतरनाक  अब  इस  भोपाल  त्रप्सदी  से  न  केवल

 हमारे  देश  की  बल्कि  पूरे  विध्व  फी  आंखें  खुल  गई  हैं  ।  हर  जगह  के  लोग  प्रदूषण  की  इस  समस्या

 के  बारे  में  अत्यधिक  चिन्तित  हैं  ।  हमने  इसके  बारे  में  अध्ययन  करा  लिया  हमने
 राज्य  सरकारों  को  भी  फंक्ट्री  अधिनियम  में  समुचित  संशोधन  कर  लेने  के  लिए  लिख  दिया  है  ।

 हमने  राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  को  मतिशीघ्र  बनाने  के  लिये  लिख  दिया

 है  ।  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ये  उपाय  आवश्यक  है  कि  जो  उद्योग  खतरनाक  रसायनों  .
 का  उत्पादन  करते  वे  पूर्णरूपेण  प्रदूषण-मुक्त  और  नितांत  सुरक्षित  हों  ।  इस  पहल  का  भी
 अध्ययन  किया  जा  रहा  है  और  प्रौद्योगिकी  में  उन्‍नत  देशों  में  जो  उपाय  अपनाये  जा  रहे  उनका
 भी  अध्ययन  किया  जा  रहा

 मैं  इस  माननीय  सभा  से  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  भोपाल  में  जो  त्रासदी  हुई  उसे
 यान  में  रखते  फंक्टरियों  में  कार्य  करने  बाले  व्यक्तियों  की  स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  के  लिए  जो

 उपाय  आवश्यक  किये  जा  रहे  हैं  ।  हंम  लोग  इस  बात  का  भी  ध्यान  रख  रहे  हैं  कि  फंक्ट्री
 के  आस-पास  का  और  पूरे  देश  का  पर्यात्ररण  प्रदूषण-मुक्त  रहे  ।  इन  सभी  उपायों  पर  विचार
 जा  रहा  है  और  कालांतर  में  सभी  सम्भव  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 के०  पी०  उन्‍नोकृषणन  :  मैं  भारतीय  बीमा  कम्पनी  के  दावे  के  बारे  में  जिसका  मैंने
 उल्लेख  किया  स्पष्टीकरण  चाहता  क्या  आप  हम  लोगों  को  बतायेंगे  ?

 श्री  बीरेन्त्र  पाटिल  :  मे  खेद  मेरे  पास  उसकी  जानकारी  नहीं  मैं  उसके
 बारे  में  बताते  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  वि

 Mt  औी  के०  पी०  उन्‍नीकृष्णन  :  आप  बाद  में  बता  सकते  हैं  ।
 बीरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  आपका  प्रइन  विधि  मंत्रालय  को  भेज  दूंगा  । ई

 फ्रो०  संफ़ुहीन  सोज  :  जो  नुकसान  हुआ  ढंग  से  मूल्यांकन  करन+
 होगा  ।  सरकार  उन  परिवारों  को  मुआवजा  जिनके  परिवार  के  मर  गये  हैं  और  जो
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 बीमार  हैं  ।  किन्तु  एक  व  के  लोगों  को  छोड़  दिया  गया  प्री  महिलायें  हैं  जिन्होंने  शिकायत

 की  है  कि  वे  लोग  प्राइवेट  डाक्टरों  से  इलाज  करा  रहीं  हैं  ऐसा  प्रतीत  होता  है  गर्मस्थ  बच्चे  पर

 बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  है  |  गर्भपात  के  संबंध  में  सरकार  ने  कोई  चिकित्सा  प्रबन्ध  नहीं  किया  है

 इसीलिये  महिलायें  आइवेट  इलाज  ले  रहीं  हैं  और  गर्मपात  करा  रही  यह  बहुत  बड़ी  राष्ट्रीय

 क्षति  है  हैं  मआावजा  कोन  देगा  ?  इस  क्षति  का  अनुमान  किसने  लगाया  है  ।  )

 भ्री  वीरेनत्र  पाटिल  :  यह  मामला  केवल  उन  लोगों  को  मुआवजा  देने  का  नहीं  ह  जिन्हें

 नुकसान  उठाना  पड़ा  है  अपितु  यह  मामला  उन  लोगो  को  भी  मुआवजा  देने  से  संबंधित  है  जिनके

 परिवार  के  लोग  मारे  गये  हैं  ।  मैं  इस  मुद्दे  का  उल्लेख  कर  चुका  हू  ।  हम  लोग  केवल  उन  लोगों

 की  सहायता  करने  की  नहीं  कर  रहे  हैं  जो  अभी  तक  पीड़ित  हैं  अपितु  एक  ऐसी  योजना  के

 के  बारे  में  सोच  रहे  जिससे  भविष्य  में  प्रभावित  होने  वालों  को  भी  ब्ाभ  हो  सके  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  गर्म  में  विकलांग  बच्चे

 झ्रो  वीरेन्द्र  पाटिल  :  योजना  तैयार  करते  भविष्य  में  प्रभावित  होने  वालों  की

 समस्याओों  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 श्री  चिताम्रणि  पाणिग्रही  :  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  भोपाल
 में  हुई  राष्ट्रीय  क्षति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  भविष्य  में  या  वतंमान  में  ब  हु  राष्ट्रोय
 निगमों  के  का्यंकरण  और  प्रशासन  की  पुनरीक्षण  करने  के  ब।रे  में  विचार  कर  रही  है  भौर  क्‍या

 सरकार  की  ओर  से  इसके  बारे  में  फिर  से  विचार  करने  का  नया  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  यदि  क्रिसी  फंक्टरी  विशेष  में  कोई  दुर्घटना  हो  तो  केवल

 इस  विचार  से  कि  यह  एक  बहुराष्ट्रिक  कम्पनी  की  फंक्टरी  मेरें  विचार  से  उन  सभी

 राष्टिक  कम्पनियों  की  निन्‍दा  करना  ठीक  जो  हमारे  देश  में  रायरत  हैं  अपितु  जहां  तक

 बहुराष्ट्रिक  और  विदेशी  कम्पनियों  का  भाग  लेने  ओर  सहयोग  देने  का  संबंध  है  रे  यहां  एक
 बोड  विदेश  निवेश  बोर्ड  ।  सभी  ऐसे  प्रस्तावों  का  अध्ययन  किया  जाता  है  और  केवल  उन्हीं
 प्रस्तावों  को  स्वीकृत  किया  जाता  है  जो  व्यवहायं  पाये  जाते  हैं  ओर  जो  देश  के  हित  में  प्रतीत  होते

 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  जहां  तक  मुकदमे  दायर  करने  का  प्रदन  भविष्य  में  सरकार
 को---दायों  दावों  का  दावों  की  परवी--इन  सभी-म्‌ल  आंकड़ों  के आधार
 पर  ही  आगे  बढ़ना  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  ये  बातें  कब  तक  पूरी  हो
 जायेंगी  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  स्वयं  मंत्री  जी  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  वह  यह  बता  सकें  कि
 सब-बातें  किस  तारीख  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ।  इसके  मंत्री  जी  ने  यह  भी  स्पष्ट  नहीं

 किया  है  कि  क्या  सरकार  अमरीका  जाकर  मुकदमे  दायर  करना  पसंद  करेगी  अथवा  उसने  यहां  के
 न्यायालयों  में

 ही  मुकदमा  दायर  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  ये  सब  बातें  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी
 भोर  इस  संबंध  में  अपेक्षित  राहत  देने  अथवा  क।यंवाही  आरम्भ  किये  जाके  की  आशा  उसे  कब  तक

 भी  वीरेन्द्र  पाटिल

 नहीं  पाये  हैं  ।  मैं  इस  मुद्दे  का  उ्
 दायर  करने  का  संबंध

 द  है  कि  माननीय  सदस्य  उसे  समझ
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 मैं  उस  टिप्पणी  को  पढ़  चुका  हू  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमने  एक  विधि  फर्म  को  नियुक्त कर
 लिया  है  और  हमारे  देश  में  चार  न्यायवादी  पहुंच  चुके  हैं  ओर  वे  लोम  इस  समय  दिल्ली  में  वे

 सभी  बातें  जानना  चाहते  हैं  और  वे  लोग  अपनी  बनाई  हुई  योजनाओं  पर  विचार-विमश्श  करना

 चाहते हैं  ।  ये  सब  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  यदि  हमें  अमरीका  के  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर

 करना  हमें  16  अप्रल  से  पहले  दायर  होगा  क्‍योंकि  सुनवाई  की  अगली  तारीख

 16  अप्रैल  निर्धारित  की  जा  चुकी  है  |
 '.  «री  एच०  ए०  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्याख्या  नहीं  चाहिए  ।  केबल  स्पष्टीकरण-मांगिये  -।
 '  ही  एच०  ए०  डोरा  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  ;  मान  लीजिये  कि  भारतीय  न्यायालयों

 अथवा  अमरीकी  न्यायालयों  के  निर्णय  दिये  जाने  के समय  तक  यदि  यह  कम्पनी  विशेष  दिवालिया

 हो  जाती  अथवा  अपनी  आस्तियां  किसी  अन्य  पार्टी  को  अन्तरित  कर  देती  तो  इस  अधिनियम
 का  प्रयोजन  ही  निष्फल'हो  जायेगा  ।  इस  संबंध  में  दावेदारों  का  हित  सुरक्षित  रखने  के  लिये

 माननीय  मंत्री  जी  क्‍या  कंदम"उठाने  जा  रहे  हैं  ?  रे
 झ्लरी  वोरन्द्र  पाटिल  :  माननीय  सदस्थ  ने  यह  एक  काल्पनिक  प्रइन  पूछा  माननीय

 सदस्य  ऐसा  महसूस  करते  कि  मामले  के  निर्णयाधीन  काल  में  कम्पनी  शायद  अपनी  सम्पत्ति
 अंतरित  करने  की  चेष्टा  करेगी  |.  हम  विधि  फर्म  नियुक्त  कर  च्‌के  हैं  ओर  इस  बात  का  पता
 लगाना  उसका  काये  है  और  यदि  ऐसी  कोई  बात  होती  तो  निश्चित  रूप  से  भारत  सरकार
 को  उचित  कायंवाही  करने  की  सलाह  देगी  ।  इन  सभी  मामलों  चूंकि  इनमें  काननी  पेचीदगियां

 विधि  फर्म  हमें  सलाह  और  हमारे  काननी  सलाहकार  हमें  सलाह  देंगे  औ  कानूनी  सलाह
 कारों  द्वारा  जो  भी  सलाह  दी  हम  उसी  के  आघार  पर  कार्य  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या
 माननीय  सदस्य  श्री  जंगा  रेह्टी  अपना  संकल्प  बापिस  लेना  चाहेंगे  ?  अथवा  उसे  सभा  में
 दान  के  लए  !

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  उसके  लिए  जोर  नहीं  ढाल  रहा  हु  ।

 संकल्प  सभा  की  भ्रनुमति  से  वापिस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्रि  भोपाल  गेस  विभीषिका  उद्मूत  होने
 वाले  या  उससे  सम्बन्धित  दावों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्रता  प्रभावी  रूप  से  साम्यापूर्ण  रूप  से
 और  दावेदारों  के  सर्वोत्तिम  हित  में  कार्यवाही  की  केन्द्रीय  सरकार  को  कतिपय  शक्तियाँ
 प्रदान  करने  के लिए  और  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विंधे  राज्य
 सभा  द्वारा  यथा  पारित  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  डी०  वी०  पाटिल

 ने
 कई  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  संशोधनों  की  -

 सूचना दी है | किन्तु जेसा कि उन्होंने स्वयं कहा था कि वह इन संशोघधनों को प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र जा कर हक 205
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 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  ओर  अर्जन  विधेयक
 27  मे

 .

 इसलिए  मैं  सभी  खंड  एक  साथ  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 प्रइन  यह  है  कि

 पके  खंड  2  से
 12

 विदेगक
 के

 अंग
 बनें

 ।”
 ः  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2
 से  12  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  1,  प्रधिनियमन  सूत्र  भोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़
 दिये

 गये
 ।

 श्री  बीरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करਂ  हू
 विधेश्क  पारितक्ष्किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाये
 ।/

 ४
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 5.41

 स्थावर  सम्पत्ति  भ्रधिग्रहण  और  अध्यादेश

 हैं  निरनुमोदन  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प
 और

 और

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अर्जन  विधेयक

 ]  ु  ह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  पड़  विचार

 -  मद  12  और  13  एक  साथ  लेते  इस  चर्चा  के  लिए  एक  घंटे  का समय  नियत

 किया  जाता  है  ।  ॥ं
 |

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू
 ह

 यह  राष्ट्रपति  द्वारा  8  1985  को  प्ररू्यापित  स्थावर  सम्पत्ति
 अधिग्रहण  और  अजंन  1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्याँक  2)
 का  निरनुमोदन  करती  है  ।”  ःब

 मैंने  यह  प्रस्ताव  इसलिए  रखा  है  कि  यह  अध्यादेश  राष्ट्रपति  द्वारा  8  मार्च  को  प्रर्यापित

 किया  गया  था  और  संसद  की  बंठक  13  माच  को  थी  ।  राष्ट्रपति  को  अध्यादेश  प्रश्यापित  करने की
 एक्ति  है  किन्तु  आम  तोर  पर  अध्यादेश  तभी  प्ररूयापित  किए  जाते  हैं  जब  आपात  /  स्थति  होती  है  ।
 इस  समय  मेरे  पास  जो  विधेयक  और  अध्यादेश  उपलब्ध  उसमें  बहुत  छोटा  सा  संशोश्वन  है  ।
 सम्पत्ति  और  भूमि  के  अधिग्रहण  की  15  ब्ष  की  अवधि  चू  मार्च  को  समाप्त  होने  वाली

 इसलिए  अत्यावद्यकता  थी  ।  इसलिए  राष्ट्रपति  ने  अध्यादेश  8  म्रार्च  को  प्रर्यापित  किया  ।
 किन्तु  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  पिछले  सत्र  में  क्‍यों  नहीं  रखा  गया  ।-  हम  लोग
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 जनवरी  में  मिले  ये  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  विभाग  में  लापरवाही  है  और  इसीलिए
 अन्ततोगत्वा  राष्ट्रपति  को  यह  अध्यादेश  जारी  करना  पड़ा  और  संसद  का  अनुचित  लाभ

 मैं  इस  अध्यादेश  और  इस  प्रकार  के  अन्य  अध्यांदेशों  को  संसद  की  मर्यादा  का  अपमान

 मानता  ह  प्रश्न  यह  है  क्लि  जब  संसद  की  बंठक  13  तारीख  को  होने  तब  यह  अध्यादेश
 8  तारीख  को  क्‍यों  प्रर्यापित  किया  गया  ?  संसद  के  बाहर  के  लोग  इन  बारीकियों  को  नहीं  जाते  हैं
 अब  अधिग्रहण  की  अवधि  दो  वर्ष  के  लिए  बढ़ाना  चाहते  15  वर्षों  के  स्थान  पर  वे  उसे  17  वर्ष

 तक  बनाये  सस्‍्खना  चाहते  हैं  किसे  पता  है  कि  दो  बाद  वे  2  वर्ष  को  अवधि  ओर  बढ़ाने  के  लिए
 एक  और  अध्यादेश  प्ररूयापित  नहीं  करेंगे  क्योंकि  इसके  बारे  में  वे  स्वयं  भी  निश्चित  नहीं  हैं  ।  यह
 केवल  निर्माण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  प्रइन  नहीं  है  ।  यह  प्रशइन  सभी  मन्त्रालयों  से  सम्बद्ध  है  भौर
 मेरे  विचार  से  यह  संसद  के  प्राधिकार  की  महान  अवहेलना  है  और  विभाग  की  लापरवाही  बढ़कर
 राष्ट्रपति  की  मेज  तक  आ  पहुंची  है  जहां  कि  *राष्ट्रपति  के  पास  अध्यादेश  प्ररूयापित  करने  के

 अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जाता  है  और  एतद्थं  संसद  को  मर्यादा  को  ठेस  पहुंची  है  ।  *

 इसके  अलावा  एक  प्रशन  और  उठता  15  वर्ष  के  लिए  वे  किसी  सम्पत्ति  अथवः  भूमि
 का  अधिग्रहण  कर  सकते  अवधि  इतनी  ही  थी  ।  उन्हें  यह  निश्चित  नहीं  था  कि  उन्हें  कि  तना
 समय  और  चाहिये  ।  इस  समय  उन्होंने  यह  संशोधन  रखा  है  कि  उन्हें  2  वर्ष  का  और  समय

 किन्तु  इन  सभी  वर्षों  के  दौरान  वे  लोग  सम्पत्ति  और  भूमि  ही  अधिग्रहीत  करते  रहे  भौर
 अब  तक  वे  200  सम्पत्ति  कर  चुके  हैं  जिसमें  लगभग  8400  एकड़  भूमि  और

 इसमें  से  अधिकतर  बेकार  क्योंकि  इसे  किसी  भी  काम  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  यह  एक
 :  राष्ट्रीय  क्षति  विभागों  को  सतक  रहना  होगा  और  समंय  पर  निर्णय  लेने  होंगे  और  प्रक्रिया

 को  इस  तरह  से  नहीं  चलायेंगे  जिससे  संसद  की  गरिमा  घूमिल  हो  और  फिर  डसंके  बाद  अंध्यादेश
 लाया  जाये  ।  ५

 आम  जनता  का  यह  विचार  है  कि  संसद  एक  रबड़  की  मोहर  बन  गई  है  $
 मार्च  को  आपने  अध्यादेश  जारी  किया  ओर  13  मा  को  सदन  को  बंठक  होने  जा  रही  इसी

 के  लिए  सिर्फ  मैंने  यह  संकल्प  पेश  किया  है  और  मैं  केवल  माननीय  निर्माणं  और  आवास
 मंत्री  को  सारे  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हु॒  किस  तरह  से  बहुत  पहले  श्री

 ने  जो  इस  कुर्सी  पर  विराजमान  होने  वाले  शायद  सबसे  भहान  व्यक्ति  थे  इस  मामले  को  पीठासीन
 अधिकारियों  के  सम्मेलन  में  उठाया  था  और  मैं  उसे  यहाँ  उद्धृत  करता  हू  ।

 द्वारा  केवल  समय  को  कमी  के  कारण  अध्यादेश  जारी  करना
 वास्तव  में  एक  गलत  प्रथा  यह  शक्ति  केवल  आपातकालीन  स्थिति  जब  विधान
 मंडल  की  बैठक  नहीं  हो  प्रयोग  करने  कें  लिए  समय  की  कमी  के  कारण

 अध्यादेश  जारी  करने  का  पूर्व॑दृष्टांत  वांछ॑नीय  नहीं  क्योंकि  इंस  तरह  से  अदुविधाजनक
 विधान  भी  लागू  किये  जा  सकते  हैं  ।”

 ह

 अगर  आप  संसद  के  सत्र  से  पहले  अध्यादेश  जारी  करने  की  आदत  बना  लेंगे  तो  काफी

 गलत  काम  अध्यादेशों  के  माध्यम  से  किए  जा  सक़ते  मैं.वह  भी  उद्धृत  चाहता  हू  जो
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 nn  कससइकसअइनन्््नणःाणाना ला  न्प  -  a  श्री-मोलवंकर ने उस समय इस सम्बन्ध में संसंदीय कार्य लिखा  ताज

 श्री-मोलवंकर  ने  उस  समय  इस  सम्बन्ध  में  संसंदीय  कार्य  लिखा  मैं  उद्धृत

 करता  हू  :
 जारी  करने  की  प्रक्रिया  स्वाभाविक  तौर  पर  अलोकतां  त्रिक  कोई

 अध्यादेश  अनुचित  है  या  बहुत  संख्या  में  अध्य
 देश  जा  री

 करने  से  मनोर्वज्ञानिक

 दृष्टि  पे  बुरा  प्रभाव  पड़ता  लोग  यह  धारणा  बनाने  लगते  हैं  कि  सरकार  अध्यादेशों

 से  चल  रही  सदन  में  यह  महसूस  किया  जाता  कि  उसकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है

 तथा केन्द्रीय  सचिवालय  में  ढिलाई  के  कारण  अध्यादेशों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  और

 यह  धारणा  पैदा  की  जाती  है  ज॑ंसे  कि  सदन  किसी  विशेष  कानून  के  लिए  बाध्य  क्योंकि
 सदन  के  पास  दूसरा  कोई  चारा  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  यह  उस  कानून  पर  जो  अध्यादेश

 द्वारा  बनाया  गया  है  अपनी  मोहर  लगा  इस  प्रकार  की  स्थिति*  उत्ट्ृष्ट  संसदीय
 परम्पराओं  के  विकास  में  सहायक  नहीं  है  ।”  पु

 उपयुक्त  पत्र  के  जवाब  में  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  प्रधानमंत्री  की  हैसियत  से

 13  दिसम्बर  1950  को  जो  लिखा  था  वह  यह  है  ।  मैं  इसे  उद्धृत  करता  हूं  ;  न्ज

 बिचार  में  मेरे  समी  साथी  आपके  साथ  सहमत  होंगे  कि  साधारणतया

 देश  जारी  करना  बांछनीय  महीं  है  और  विशेष  तथा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  अवसरों  को  छोड़कर
 अध्यादेश  जारी  नहीं  किए  जमने  चाहिएं  ।”

 और  अब  इसके  बाद  उपाध्यक्ष  आपसे  केक्‍्ल  अनुरोध  कर  सकता हू  कि

 आपको  इस  सदन  का  सम्मान  और  गरिमा  को  रखने,के  लिए  आगे  आना  होगा  4  अतः  मैं

 इस  संकल्प  पर  आग्रह  करता  हू  ।
 हु

 निर्माण  झोर  प्रावासं  मन्त्री  भ्रब्दुल  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ  :
 कि  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  भौर  अर्जन  1952  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  राज्यसभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।  का

 सरकार  के  पास  चार  दशकों  से  अधिक  समय  से  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  करने

 की  शक्ति  अधिनियम  के  ज॑ंसा  कि  1980  के  संशोधन  अधिनियम  द्वारा  संशोधित  किया
 गया  सम्पत्तियां  जिनंका  10:  1970  से  पहले  अधिग्रहण  किया  गया  था  उनका  15
 ब्ष  में  अर्थात्‌  10  1985  अधिग्रहण  समाप्त  करना  होगा  ।

 सन्‌  1980  में  संसद  द्वारा  संशोधन  विधेयक  पारित  करने  के  बाद  निर्माण  तथा  आंवास
 मन्त्रालय  ने  अप्रैल  1980  के  दौरान  अब  तक  102  सम्पत्तियों  को  अधिग्रहण  से  मुक्ति  दे  दी

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  बाकी  अधिग्रहण  की  गई  सम्पत्तियों  को  भी  मुक्त  करने  के  लिए
 शीघ्र  कदम  उठा  रहा  है  ।

 सारे  देश  में  विभिन्‍न  मंत्र।लयों  द्वारा  अधिग्रहण  की  गई  सम्पत्तियों  की  संख्या  इस  समय
 200  से  कम  है  और  ये  लगभग  8400  एकड़  भूमि  की  हालांकि  ज्यादातर  भूमि  का रक्षा
 लय  द्वारा  अधिग्रहण  किया  गया  है  ।  फिर  भी  सरकार  की  मंशा  विभिन्‍न  विभागों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  द्वारा  भ्रधिग्रहण  की  गई  सम्पत्तियों  पर  सख्त  निधरानी  रखने  की  है  त
 कि  सभी  10  1970  को  या  इससे  पहले  अधिग्रहण  क्री  गई  सम्प|
 से  मुक्त  कर  दी  जाएं  और  अधिनियम  में  विनिदिष्ट  समय  में  अन्य  सम्पत्तियों  को  मुक्त  करने  के

 208



 6  1907  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अजं॑न  विधेयक

 लिए  समय  पर  कायंवाही  की  सम्पत्तियों  को  मुफ्त  करने  और  मुआवजे  में  संशोधन  के

 कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्तावित  संशोक्षत  से  उन  लोगों  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा  जिनकी  सम्पत्ति  अधिग्रहणाघीन  है  ।

 इस  स्थिति  को  देखते  अधिनियम  का  संशोधन  करना  आवश्यक  ताकि  अधिग्रहण
 जी  गई  जायदादों  को  अपने  पांस  रखने  का  अधिक  से  अधिक  समय  2  वर्ष  तक  बढ़ाया  जा  सके  ।

 च्‌कि  10  मार्च  1970  को  या  इससे  पहले  अधिग्रहण  की  गई  सम्पत्तियों  को  रखने  की  अवधि  10

 मार्च  1985  को  समाप्त  हो  गई  है  ओर  कुछ  सम्पत्तियाँ  जिसमें  भूमि  भी  शामिल  रक्षा  और
 संचार  जैसे  मन्त्रालयों  और  दिल्ली  प्रशासन  आदि  के  पास  है  इसलिए  एक  अध्यादेश  8

 1985  को  जारी  किया  गया  ताकि  सरकार  अधिग्रहण  की  गई  सम्पत्तियों  को  अपने  पास  दो
 वर्ष  तक  और  रख  सके  ।  यह  विधेयक  उस  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के  लिए  है

 ड्  |  के  मैं  इस  संशोधनकारी  विधेयक  को  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 सभा  विचाराथ  प्रस्तुत  करता  हू  ।
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :  पहला  संकल्प  प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  द्वारा  पेश

 किया  गया  है  :  ह  ह
 कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  8  मार्च  1985  को  स्थावर  सम्पत्ति

 अधिग्रहण  और  अर्जन  1985  (1985  का  अध्  बादेश  संख्यांक  2).
 का  निरनुमोदन  करती

 दूसरा  श्री  अब्दुल  गफ्र  द्वारा  पेश  किया  गयां  संशोघन  विधेयक  है  :

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अर्जन  अधिनियम  1952  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  पर  विचार  किया  जाये  :*
 ०००००  दोनों  संकल्प  तथा  विधेयक  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 शवों  सघोर  राय  ):  उपाध्यक्ष  सरकार  ने  स्थावर  संपत्ति  अधिग्रहण
 और  अर्जन  1952  में  और  संशोधन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  यथा

 पारित  रूप  को  पुरःस्थापित  किया  है  ।  हु
 मैं  प्रो०  सैफ़्कन  सोज  के  साथ  सहमत  हु  कि  इस  अध्यादेश  का  जारी  किया  जाना

 कुल  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  यह  विधेयक  सरकार  पहले  भी  ला  सकती  थी  ।  एक  प्रजातांत्रिक  राज्य
 ह

 में  सरकार  को  लोगों  की  विभिन्‍न  भावश्वकताओं  का  ध्यान  रखना  पड़ता  सरकार  को

 रिकों  की  निजी  सम्पत्ति  का  अधिग्रहण  भोर  अैजन  करना  पड़ता  लेकिन  ऐसा  देखा  गया  है
 कि  अमीरों  को  छोड़  दिया  जाता  है  औरं  उसका  मूल्य  गरीबों  को  चुकाना  पड़ता  है  ।

 जब  नागरिकों  की  सम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  तो  यह  देखा  गया  है  कि  गरीब
 सीमांत  किसानों  तथा  कम  आय  वग्ग  के  लोगों  को  परेशानी  डठानी  पड़ती  क्योंकि

 उनकी  संपत्ति  अधिग्रहण  कर  ली  जाती  है  ओर  उन्हें  बाजार  दर  पर  किराया  नहीं  मिलता  ।  अगर

 वह  न्यायालयों  में  जाये  तो  उन्हें  न्याय  नहीं  मिलता  इस  देश  में  न्याय  पाने  में  काफ़ी  समय

 लगता  यह  आम  लोगों  की  पहुंच  से  बाहर  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  आइवासन  चाहता  हूं  कि  जब  कभी  भी  सम्पत्ति  का

 ग्रहण  किया  जाये  तो  गरीब  लोगों  को  किराया  या  मूल्य  वर्तमान  बाजार  दर  पर  जाना

 चाहिए  ।  उनके  साथ  पूरा  न्याय  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  ।
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 __  ऊ  ॒_॒
 .  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  ह  ।  भ  न्यवाद  ।  हि

 श्रो०  एन०जी०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  मै

 भपने  प्रति  वफादार  नहीं  रहू  गा  अगर  मैं  इन  अध्यादेशों  की  उद्घोषणा  के  स॑बंध  में  मंत्री  महोदय

 सलाह  दिए  बगैर  इस  अवसर  को  जंवा  दू  ।  यह  एक  गलत  प्रक्रिया  है  और  भूतपूर्व  अध्यक्ष

 स्त्र्गीय  श्री  मावलंकर  ने  समूची  सरकार  को  यह  चेतावनी  दी  थी  और  केवल  उसे  मन्त्रालय  को *
 भी  जिससे  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  वह  सरकार  के  मंत्रालयों  या  उसके  प्रशासनों  को  यह
 सलाह  दे  कि  वे  किसी  भी  कार्य  की  मंजूरी  लेने  के  लिए  उचित  समय  पर  सदन  में  आये  और  वह
 संसद  की  बेठक  से  कुछ  हफ्ते  मर  कुछ  दिन  पहले  अध्यादेश  जारी  करने  और  उसके  बाद  इस  तरह

 सम्पन्न  हुए  कार्य  के  रूप  में  विधान  को  पेश  करने  और  इस  तरह  से  प्रक्रिया  को  छोटा  करने

 के  एक  सुस्त  व्यक्ति  की  तरह  अलोकतंत्रीय  तरीके  को  न  अपनाये  ।  मैं  संसदीय  काये  मंत्रालय  -

 को  सुझाव  देना  चाहता  हू  कि  वह  इसे  सभी  मंत्रालयों  को  तांकि  बे  भविष्य  में  इसं  तरह
 के  तरीके  का  सहारा  न  ले  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  प्रत्येक  विधेयक  संसद  के  अनुमोदन  के

 लिए  समय  पर  संसद  के  समक्ष  लाया  जाये  ओर  सामान्य  प्रक्रिया  से  प्रशासन  को  लगमग
 अन्तिम  क्षण  तक  या  तारीख  तक  इन्तजार  करने  ओर  उसके  बाद  बेचारे  मंत्रियों  को  परेशानी  में
 डाल  करके  उन्हें  पहले  अध्यादेश  जारी  करने  के  लिए  बाध्य  करने  और  फिर  उसके  बाद
 संसद  से  उसे  पास  करवाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  ह  संबंधित
 मंत्रालय  भेरे  माननीय  मित्र  द्वारा  किए  गए  विरोध  को  समय  पर  दी  गई  चत  चेतावनी

 मैं  उन्हें  बधाई  देता  हू  ।

 करी  सो«  जंगा  रेड्डो
 :  उपाध्यक्ष  यह  जो  विधेयक  यहां  आया  है  और

 इसके  जो  पहले  किसानों  की  जमीन  15  साल  के  बाद  छोड़ने  का  प्रावधान  उसे  बढ़ा
 कर  17  साल  किया  जा  रहा  आप  दो  साल  के  लिए  बढ़ाना  चा  हते  जब
 भाप  दो  साल  के  लिए  यह  और  करना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  उन्हें  कम्पेनसेशन  भी  -  देना
 ज्ञाहिए  ।  वह  आप  दे  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 «री  औी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  द  रिक्वीजिशनिंग
 एण्ड  एक्‍्वीजिशन  आफ  इस्मृवेबल  प्रापर्टी  अमेंडमेंट'बिल  प्रस्तुत  किया  गया  है  इसका  मैं  समर्थन
 करता  हू  ।

 हमारे  प्रोफेसर  सांहब  ने  इसके  बारे  में  बढ़ा  जोरदार  ऐतराज  किया  कि  भा  ड्नेंस  वहीँ निकाले  जाने  चाहिएं  ।  इसके  संबंध  में  उन्होंने  मावलंकर  साहब  का  निर्णय  भी  अर  स्तुत  किया  ।
 मैं  इनसे  पूछना  चाहता  कि  क्‍या  इनको  जानकारी  है  कि  कष्मीर  स्टेट  में  वहां  की

 सरकार  ने  कितनी  बार  आइडिनेंस  मिकाले  क्‍या  आपने  कभी  उन  आ्डिनिंसिंग  का  विरोध
 किया  कमी  इस  प्वाएंट  पर  आपने  एतराज  किया  है  !

 हु
 हु

 ये  आडिनेंस  क्यों  निकालने  पड़ते  हिन्
 कितने  आडडनेंस  निकाले  गए  क्या  कमी  प्रोफेस

 स्तान  के  अन्दर  और  आपकी  स्टेट  के  अन्दर
 ने  इसको  देखा  ये  आडिनेंस
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 इसलिए  निकालने  पड़ते  हैं  कि  हमारे  आफिंसर  या  अधिकारी  समय  पर  सरकार  को  सचेत

 करते  ।  उनकी  की  वजह  से  इनको  निकालना  पड़ता  कोई  गलत  काम  हो  रहा  होता  ~

 *है  और  अधिकारीमण  सरकार  को  खबरदार  नहीं  करते  इसलिए  ये  आडडिनेंस  निकालने  पड़ते
 6.00  म०  प०  ह  हि  ॥
 यही  कारण  इसलिए  वानिग  तो  मिलनी  चाहिए  उन  अधिकारियों  को  जो  उस  डिपार्टमेंट  में

 जिनकी  वजह  से  आई्डिनेंस  निकालना  पड़ा  ।  मंत्री  जी  ने  तो  उनको  सेव  करेने  के  लिए  यह
 सारा  काम  किया  इसलिए  जो  दोषी  लोग  उनके  खिलाफ  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  होनी

 इस  प्रकार  के  प्रावधान  की  नितांत  आवश्यकता

 ]
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  .
 :  6.01  म०  प०  ह  हा  । |

 तत्पन्‍चात्‌  लोकसभा  28  /  7  1907  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ॥

 1985  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालम  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और
 382  कै  अन्तगेत  प्रकाशित  और  ऐश  जे०  5  बहादुर  शाह  जअफर  नई
 द्वारा  मुद्रित  ।
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